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 ¥456.  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  ।  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  आफ  इडियाਂ  feats  9  z  ,  1981  में

 *'प्राबलम्स इन इन  तिहाई  जेल  ड्य ूटू  जेल  में  भी  <i  के  कारण

 शशांक  के  अंतगर्त  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 +'
 '.  यदि  तो  स्वीकृत  क्षमता  की  तुलना  में  तिहाड़  जेल  में  कितने  aa  हँ  और

 अपेक्षित  स्थान  की  कमी  के  कारण  वहां  पर  व्याप्त  रहने
 की  स्थिति  को

 दूर
 करने

 के  लिने  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  ?
 eo

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  (=)  विवरण  सभा पटन

 पर
 रखा  जाता  है  ।  >  दि

 ॥

 सरकार  को  9  1981  के  टाइम्स  श्राफ  इडिया  में  प्रॉब्लम्स  ofr
 जेन stat  जेल  में  भीड़-भाड़  के  कारण  समस्याए  )  ida  के  प्रन्तगं ड्यूटी

 समाचार  की  जानकारी  है  ।  तिहाड़  जेल  में  इस  समय  कैदियों  की  संख्या  लगभग  2000 ह ैहै  wale
 स्वीकृत  संख्या  1273  है  ।  जेल  में  कैदियों  के  रहन-सहन  की  दर्शा  हालांकि  आदश  स्वरूप नहीं

 '  फिर  भी  मानवीय  नहीं  है  ।  सरकार  इस  समस्या  के  प्रति  सजग  है  और  भीड़-माड़  को  कम

 के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  लम्बी  अवघि  के  158  कैदियों  को  हरियाणा  की  जेलों  में  स्थानांतरित  कर  दिया

 गया है

 कु  क  हि  (2)  कम्प  जो  तिहाड़ जेल  का  एक  उप-भव भवन  की  क्षमता  को  500  से  बढ़ाकर
 मे *  in  785  करने  का  विचार  है  ।  निर्माण  जिसके  31-3-82  तक  पूरा हो  जाने  की

 ara  से  क्षमता  बढ़ाकर  710  हो  जायेगी  785  की  क्षमता  कर करने  के  ि  ग् लए

 दोष  कार्य  1982-83  में  शुरू कर  दिया  जाएगा  ।

 (3)  दिल्‍ली  में  दो
 और

 जिला  जेल  बनाने  का  विचार  है  शाहदरा  दिल्‍ली  के  पास
 78.62

 एकड़  जमीन  अधिग्रहीत  की  जा  चुकी है  भर
 दूसरी

 जेल  के  लिए  जमीन  के
 पर

 भधिप्रहण  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 ee के

 रने (4)  विंमान  तिहाड़  जेल  को  तीन  स्वतंत्र  यूनिटों  में
 विभाजित  क

 त्रिशाला  की  योजना का  अनुमोदन  कर  feat  गया
 है  भी  16.8  लाख  रुपये  की

 की  स्वीकृति  जारी  कर  दी  गई  है  ।  पूरा  होने  पर  जेल
 में

 तीन  पण
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 fad  होंगी  जिनके  अलग-अलग  भंडार  इत्यादि  होंगे  ।  इससे
 =  लम्बी  अवघि  के  बिचारणाधघीन  महिला भों  तथा  किशोर  अपराधियों  को

 अलग-मगलू  रखने  की  सुविधा  हो  जायेगी  ।

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेडियो  :  मंत्री  महोदय  करते  हैं  कि  वहां  स्थिति  श्रे मानवीय  नहीं  है

 बल्कि  आदर्श  भी  नहीं  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ae  वहां  पर  area  स्थिति  कब  तक  ला

 सकेंगे ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  war  इस  समय  जेल  में  सफाई  और  ऐसी  सभी

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  क्योंकि  यह  बहुत-पहले  बनाई  गई  थी  ।

 थी  योगेन्द्र  सिवाना  यह  कहना  मुश्किल  है  कि  वहां  आदद  स्थिति  कब  तरक  लाई  at

 सकेगी  क्योंकि  यह  संकल्पना  समयानुसार  बदलती  जायेंगी  ।  जो  राज  आदर्श  भाना  जांता  है  वह

 .  कल  माना  मेरे  लिये  यह  कहना  सम्भव  नवदीं  है  कि  आदद  स्थिति  कब  तक  लाई

 जा  सकेगी

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  मापकों  यह  भय  है  कि  वहां  श्रादशें  स्थिति  पैदा  करके  आप  वहां
 अधिक  लोगों  को  आकर्षित  नवदीं  कर  सकेंगे  ?

 श्री  योगेन्द्र  जहां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  agi  बिजली  कौर  पानी  की

 व्यवस्था  वहां  पंखे  भी  लगे  हुए  हैं  ।

 थी  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  प्रगतिशील  व्यक्ति  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ag
 समय  से  at  रहें  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समय  वहां  आदश  स्थिति  है  कौर  यदि

 नहीं  तो  इसमें  कितना  समय  att  भर  क्या  उनके  दिमाग  में  भावी  आवश्यकताओं  भोर

 भावी  आदर्शों  का  भी  ध्यान  रहेगा  ॥

 +  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :.  जहां  तक  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  मैं  दत्त  र  दे  चुका

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  यह
 कहना

 है  कि  इसका  भी  ध्यान

 रखा  जायेगा  |

 Secee श्री  fata  घोष  तिहाड़  ज़ेल  के  बारे  में  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  भाष  इतने  दिन  कहां  रहे  हैं  ?

 शी  सती दा  aware  :  fogs  जेल  में  नहीं  ।

 श्री  fata  घोष  उस  जेल  के  बारे  में  ऐसी  हैं  वहां  क्षमता  से  अधिक  लोग

 रखे  गए  te  परिसरों  का  दुरुपयोग  किया  जाता  महिला  कैदियों  से  बलात्कार  किया  जाता  है  ॥

 कौर  इन  सभी  कांडों  में  जेल  अधीक्षक  भी  शामिल  हैं  ।  जब  उसका  स्थानान्तरण  किया  गया  तो

 उसने  इन  सभी  कांडों  को  दबाने  का  प्रयास  किया  था  ।  इसकी  अच्छी  तरह  जांच  कराई  गई  थी  ।

 क्या  मंत्री  महोदय  सम्पूर्ण  तथ्यों  को  सदन  में  प्रस्तुत  करेंगे  ?

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना :  हमने  अपने  निष्कष  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भेज  दिये
 और

 उ
 ar उस  अधिकारी  को  दण्डित  करने  सहित  जो  कदम  उठाये  उनसे  हमें  सूचित  कर  दिया है है  क्यों

 डन यह  बहुत  व्याप wae
 है

 इसीलिये  में  इसे
 सभा

 पटल
 पर  रख

 |
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 =

 मच्छर  महोदय  श्री  डी०  एम  मेडा  ।  ws
 &

 _  श्री  के»  लक प्पा  :  उन्होंने  आपको  एक
 पत्र  लिखा  है  लिए  मदन  gor  के  लिये  मुक्के कृतिकार  fear  गया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  वह  दूसरे  चक्र  में  ae
 श्री  राम  fag  शाक्य  :  उपस्थित  नहीं  है  ।

 श्री  शिव  शरण  वर्मा :  उपस्थित नहीं  है  ।
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 श्री  उत्तम  भाई  पटेल :  शभ्रनुपस्थित  ।  ag  तीसरा  दिन  है  जब  लगातार
 चीन  अरसों

 अनुपस्थित  हैं  ।  तीन  सदस्य  अनुपस्थित  है  ।  =  =

 st  चिरंजी  लाल  दार्मा--मनुपस्थित--वह  चौथे  अनुपस्थित  सदस्य  हैं  ।.

 _..  झनुसूंचित  जाति/झनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  के  लिये  1980-81  को  केरल
 की

 में  घन  राशियों  का  नियतन

 =  *461.  श्री  ए०  ए०  होम  कया  गृह  मंत्री
 निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने
 नि  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 ध  कैरल  को  1980-81  की  वार्षिक  योजना  में  अनुसूचित  जातियों

 atte  जनजातियों ae के  कल्याण  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  निर्धारित  को  गई

 .  ..  क्या  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  धनराशियों  का  पुरा-पुरा  उपय
 क  कर  लिया  गया  है

 ;

 क्या  किन्हीं  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  इस  धनराशि  में  से  कुछ  aq
 किया  गया  था

 | 3

 यदि  न  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?  द्

 ्  .  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  (=)  से  faa aaa

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  ह

 1980-81  के  दौरान  केरल  में  अनुसूचित  कौर  अनुसूचित  दाकार

 निर्धारित  राशि  और  राज्य  सरकार  द्वारा  कथित  निम्नलिखित  सारणी  में  दिये  गये  हैं
 ATE  मी

 अनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  जनजातियां

 विशेष  कम्पोनेंट  विशेष  कम्पोनेंट  जनजाति  उपयोजना :  जनजाति  प्रयोजन

 योजना  योजना  के  लिए  राज्य  योजना  से  के  लिए  विशेष

 राज्य  योजना  से  विशेष  केन्द्रीय
 केन्द्रीय  सहायता

 सहायता  ड
 लान  a  oe

 परिचय  य
 ad  परिव्यय  सच

 _  परिव्यय  बरा  मलय
 at

 163  31.0  08  64.82
 1728.42  1463.65  262.00  305.00  305.19

 टिप्पणी  mnt  के  आंग  ray  i  चि
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 के

 (18)
 प्रश्नों  के  उत्तर

 नन  साया
 य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  अनुसूचित  जाति/जनजाति

 weiter
 a

 le  नों  के  अतिरिक्त  किन्हीं  अन्य  प्रयोजनों  के
 लिए

 धनराशि  नहीं  की  गई

 भी  ए०  ए०  रहीम  क्या  मंत्री  महोदय  यह  गाइ वासन  देंगे  कि  अनुसूचित  जातियों  और
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभ  के  लिये  निर्धारित  की  गई  का  उपयोग  किया
 जायेगा  ?.  यदि  नहीं  तो  उन  व्यक्तियों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जायेगी  जो  योजना  को

 अमल में  नहीं  ला  रहे

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  हम  राज्य  सरकारों  को  न  लिखते  रहते  हैं  बल्कि  हमारे
 अधिकारीगण  विभिनन  राज्यों  में  जाते  भी  हैं  और  राज्य  सरकारों  के  मधघिकारियों  से
 विचार-विमर्श  भी  करते  हैं  ।  मैं  लगभग  सभी  राज्यों  में  स्वयं  गया हूं  भौर  विशेष  संघटक  योजना
 के  अंतगंत  निर्धारित  की  गई  राशि  के  उपयोग  के  बारे  में

 अधिकारियों
 से  बातचीत  की  है  ।

 जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  उसने  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  योजना  के  अंतगंत  कम  से
 कम  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  भर  विशेष  संघटक  योजना  के  अंतर्गत  2  करोड़  रुपये  से  अधिक-राशि
 का  उपयोग  नहीं  किंया  है  ।  मैंने  उस  समय  सम्बद्ध  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  art
 मैंने  अधिकारियों  से  भी  कहा  था  कि  वे  अनुसूचित  जातियों  और

 दलित
 जनजातियों  के  कल्याण

 के  लिये  दी  गई  राशि  का  उपयोग  करें  ।

 श्री  ए०  ए०  रहीम  छात्रों  से  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  खुर  frerafir  ae  नहीं
 मिल  पा  रही  है  क्योंकि  उनका  कहना  है  कि  केवल  में  छात्रों  को  भिक्षावृत्ति  देने  के  लिये

 राशि

 दिलाने  का  निदेश देंगे  ।

 उपलब्ध  नहीं  है  ।'  क्य  मंत्री  महोदय  इस  विषय  में  जांच  पड़ताल
 करेंगे  गौर  क  ड  शिक्षा

 थी  योगेन्द्र  सालाना  छात्रों  को  छात्रवत्ति  देने  की  व्यवस्था  यदि  किसी  राज्य
 विशेष  रूप  से  केरल  में  छात्रवृत्ति  नहीं  दी  जाती  तो  मैं  मुख्य  सचिव  भोर  अन्य  अधिकारियों  का

 तथा राज्यपाल  के
 विहार

 का  भी  ध्यान  इस  ओर  दिलाऊंगा  |

 श्री  ईरा
 अनराबासु

 :  मुझे  यह  कहते  हुए  से  है  कि  अनुसूचित  जातियां  और  aqataa
 जनजातियों  के  कल्याण  के  लिये  निर्धारित  राशि  उस  at  विशेष  के  हकदार  व्यक्तियों  तक  नहीं
 पहुंच  पाती  ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  कई  बच्चों  भोर  यहां  तक  कि  ft  जगजीवन
 राम  के  पोत्रों  आदि  को  ये  रियायतें  और  सुविधाएं  दी  जातीं  हैं  ।.  इस  प्रकार  इस  योजना  उद्देश्य

 भी  पूरा  नहीं  हो  पाता  ।  अनुसूचित  और  जनजातियों  के  हकदार  लोगों  को
 यह  लाभ  नहीं  मिल  पाता  |  इस  बात  को  देखते  हुये  क्या  सरकार  कोई  ऐसे  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी
 करेगी  जिनसे  यह  राद  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति
 तक  पहुंच  सके  और  उन्हें

 ये  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने

 में  प्राथमिकता  बरती  जा  सके  |

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :.  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  बारे  में  सहमत  नहीं  विशेष  रप  से

 उस  समय  जब  कि  ag  यह  कहते  हैं  कि  यह  राशि  अनुसूचित  जातियों  एवं
 i

 जनजातियों  के

 विशिष्ट  बग  को  चली
 जाती

 है  ।  गुजरात  विश्वविघालय  एक
 सर्वेक्षण

 लि var  गमा  या
 था  और
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 प्रश्नों कें  मौखिक  उत्तर  दिसम्बर  1981

 _  ा्ााावा  el

 उसे  देश  भर  में  गलत  ढंग  से  समय  लिया  गया  ।  आरक्षण  विरोधी  आन्दोलन  के  उस  पुस्तक

 का उ
 esq  डा०  विमल  शाह  att  श्रीमती  तारा  पटेल  द्वारा  किया  गया  था  ।  इस  पुस्तक  में  दो

 सारणियां  दी  गई  हैं  ।  एक  सारणी  में  अनुसूचित  जातियों  के  उन  वर्गों  को  दिखाया  गया  जिनके

 बच्चे  छात्रवत्ति  ले  रहे  हैं  ।  दूसरी  सारणी  में  उनका  व्यवसाय  दिखाया  गया  है  ।  यदि  श्राप  जातिवाद

 सूची  देखें  तो  यह  देगा  कि  उस  at  के  बच्चे  जो  बहुतायत  में  लाभ  का

 भधघिकाघिक  भाग  उन्हें  मिल  रहा  है  ।  उदाहरण  के  गुजरात  में  वैसे  जाति  के  लोग  अधिक

 संख्या  में  उनके  बच्चे  छात्रवृत्ति  का  अधिकाधिक  भाग  ले  रहे  हैं  ।  चमार  जाति  दूसरे  नम्बर  पर

 है  ।  क्योंकि  भंगी  केवल  1  या  2  प्रतिशत  हैं  ।  इसलिये  उनको  मिलने  वाली  छात्रवत्ति  भी  1  या  2

 प्रतिशत  ही  है  ।  परन्तु  इसके  विपरीत  यदि  आप  ead  सारणी  देखें  जो  व्यवसाय  के  अनुसार  है  जिसे

 हम  विशिष्ट  वर्ग  का  नाम  दे  सकते  हैं  उच्च  श्रेणी  प्रधान  सामाजिक  कापयंकर्तता
 जैसे  संसद्‌  विधान  सभा  सदस्य  कौर  उनके  बच्चे  जिन्हें  यह  लाभ  मिलता  है  वे
 केवल  1.5  प्रतिशत  हैं  ।  इसलिये  अनुसूचित  जातियों  में  यह  aaa  नगण्य  है
 इसका  स्पष्टीकरण  आवश्यक  है  ।  माननीय  सदस्य  ag  जानना  चाहते  हैं  कि  अनुसूचित  जातियों  एवं
 जनजातियों  में  जो  लोग  अच्छी  स्थिति  में  इस  सुविधा  का  लाभ  क्यों  उठाते  हैं  बौर  उनके  लिये

 यह  बंद  क्यों  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  यह  समुद्र  में  बूंद  के  समान  उनको  इस  तरह  अलग  वग

 रखना  ठीक  नहीं  है  ।

 थी  ईरा  झन बारा सु  मेरा  ag  aaa  विल्कुल  नहीं है  ।

 neat  महोदय  हमें  इसे  e48e  कर  लेना  चाहिए  ।  श्री  अनबारासु  ने  यह  प्रश्न  पूछा  है

 कि  यदि  वे  लोग  अच्छी  स्थिति  में  रह  रहे  हैं  तो  उन्हें  ये  क्यों  दी  जायें  ?  आप  इन

 सुविधाओं
 को  अन्य  सभी  कमज़ोर  वर्गों  को  क्यों  नहीं  देते  जिसमें  जाति  को  आधार  न  माना  जाये  |

 =  थी  योगेन्द्र  ना  छात्रवत्ति  के  सम्बन्ध  में  आय  सीमा  निर्घारित  है  ।  जिसकी  ara

 इस  सीमा  से  alan  है  वह  इसका  लाभ  नहीं  उठा  सकता  ।  इसलिये  यह  प्रश्न  श्री  जगजीवन

 के  बेटे  या  मेरे  बेटे  का  नहीं  है  जिसे  छात्रवत्ति  मिल  रही  क्योकि  इस  मामले  में  ara  सीमा

 +  नील  रित  है  ।

 %  झष्यक्ष  महोदय  आपको  छात्रवृत्ति  नहीं  लेकिन  मापकों  आरक्षण  तो  मिलता

 द
 श्री  योगेन्द्र  मकवाना :  area  के  लिये  कोई  राय-सीमा  निर्घारित  नहीं  है  ।  आरक्षण  के

 लिये  ag  सीमा  निर्धारित  करना  भी  कटिन  लेकिन  जहां  तक  आधिक  लाभों  का  सम्बन्ध
 |  उसके  बारे  में  आय-सोमा  निर्घारित  है  ।'

 थी  दल बोर  सिंह .:  भूमध्य  मैं  भाप  के  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  कहना

 हूं  कि
 भाप  ago  टी०  डी०  पी०  के  भगत  आप  का  यह  कार्य  चल  रहा  है  ।  मध्य  प्रदेश में  पिछले

 '
 साल उस  योजना  के  मन्तगंत  50  लाख  से  भी  ज्यादा  रुपये  लैप्स  हो  गए  और  वर्ष  भर  सारे  उस  के

 Utdl  मेट्स
 ही  बनते  रहते  हैं  ।  बहुत  से  अधिकारियों  को  तो  कम्पोनेंट  प्लान  के  बारे  में

 भी  ors
 uu

 मालूम नहीं  है  कि
 इसको  किस

 मद  में  हमें
 खर्च  करें  ।

 मध्य  प्रदेश  में  इस  के  लिए
 a
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 argo  |1 ह  Uo  अघिकारी  ही  नियुक्त  किए  गए  हैं  और  एस्टैब्लिशमेंट  पर  इस  का  ज्यादा  खर्च  हो

 रहा  फील्ड  में  कम  ।  हर  विभाग  में  केवल  यही  बता  दिया  जाता  है  कि  ट्राइबल  विभाग  ही  इस  मद

 को  खर्चे  करेगा  ।  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  आप  जो  केन्द्रीय  सरकार  से  इतना

 ह्यूज  एमाउंट  स्टेट्स  को  देते  न  केवल  मध्य  प्रदेश  बल्कि  सारे  स्टेट्स  उप  का  प्रापर  खच  नहीं

 करते  हैं  तो  भविष्य  में  उन  के  ऊपर  क्या  कार्यवाही  करेंगे  ?

 श्री  योगेन्द्र  सक वद वाना  यह  जो  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  का  कांसेप्ट  है  नया  कांसेप्ट

 है  |  ट्राइबल  सब  प्लान  1974  में  शुरू  हुआ  ।  स्पेशल  कम्पोनेंट  चलाने  इस  गवरमेंट  के  भाने  के  बाद

 जनवरी  1980  से  सब  स्टेट्स  में  हम  मने  शुरू  करवाया  है  और  इसलिए  कहीं-कहीं  आफिस रसे  में  उस

 के  वारे  में  थोड़ी  मिसअंडरस्टैंडिग  थी  ।  तो  हम  ने  हर  स्टेट  से  मुलाकात  की  और  मैंने  खुद  जा  कर

 डिस्कशन  किया  है  आफिसस  से  ।  हमने  उन  को  गाइडलाइन्स  प्रोवाइड  की  हैं  ।  लेकिन  कहीं-कहीं

 ऐसा  होता  है  कि  फंड  का  पूरा  यूज़  नहीं  होता  है  ।
 इसलिए  हमने  हर  बजट  में  उस  का  सब  हेड

 बनाने  को  कहा  है  ।  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  भी  अभी  उस  सर्कुलर  निकालने  वाली  है  |
 डाइव शेन

 at

 फंड  उससे  नहीं  होगा  ।

 थ्री  के०  साया तेवर  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  सदन  को  बताया  था  कि  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को  छात्रवत्ति  देने

 *
 लिए

 एक
 आय-सीमा  है  ।

 े
 जानना

 चाहता हूं  कि  ag  सीमा  कितनी  है  ?

 तमिलनाडू  में  तमिलनाडु  सरकार  ने  एक  सरकारी  area  पास  करके  अनुसूचित  जाति  व

 अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को  छात्र-वित्त  देने  के  संबंध  में  सीमा  निर्धारित  की  है  ।  जिन  छा

 के  माता-पिता  की  राय  6,000  रु०  प्रतिवर्ष  है  उन्हें  50  प्रतिशत  छात्रवृत्ति  मिलती  है  ।  जिन

 छात्रों  के  माता-पिता  की  आय  9,000  रु०  प्रति  वर्ष  है  उन्हें  छात्रवत्ति  नहीं  मिल  रहीं
 अधिकतम  सीमा  जानना  चाहता  हूं  ।  तमिलनाडु  सरकार  ने  दो  सीमाएं  रखी  हैं  ।  इस  संबंघ  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 थी  योगेन्द्र  सिवाना  प्रशन  विशेष  घटक  योजना  से  संबद्ध  है  ।  छात्रवृत्ति

 के  बारे.में  मेरे  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  इसके  लिए  मुझे  अलग  से  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए

 लेकिन  मैं  अनुमान  से  यह  कह  सकता  हूं  कि  कुछ  श्रेणियों  के  लिए  सीमा  लगभग  9,000
 रु०  तिव

 मु  ठीक  से  नहीं है  ।
 पथ

 a

 डा०  सुब्रामण्यम  स्वामी  अनुमान से  क्यों  बताते  हैं  ।  इन्हें  में
 सही-सही  बताना

 होगा  ।

 att  ——  सकुचाना :  यह  प्रश्न  विशेष  घटक  योजना  से  —  छात्रवत्ति  से
 सम्बद्ध

 ग
 क

 13
 ह  प्रश्न  मुख्य न  शन  से

 संबद्ध  नहीं  है  इसका  लसा

 arecsrar rr श्री  राम मिन  पासवान 3  अध्यक्ष  अभी  हमारे  उस  तरफ से  -  कांग्रेस

 के  साथी
 ने

 जो  कहा  इस
 दे

 म
 हात

 eg  योंकि  बाथ
 ी

 द  में  जगजीवन  जेसे

 e  1



 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  23  1981

 आदमी  जब  सम्पूर्णानन्द  की  सुनती  का  उद्घाटन  करते  हैं  तो  जाति  के  नाम  पर  को  गोया  जाता

 सलिए  मैं  उस  से  सहमत  नहीं  हुं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  सीधा  .  सवाल
 छना

 हुं  कि

 झाप  जो  शेड्यूल्स  कास्ट  एण्ड  शेड्यूल  ट्राइबल  के  कल्याण  के  लिए  घनराशि  देते
 हैं

 हू  टोटल  बजट
 का  कितने  परसेंट  सभी  तक  रहा  है  कौर  क्या  सरकार  जितना  उस  का  रोपक  avata & है

 उस  के  मुताबिक  उस  के  लिए  घन  का  अलाटमेंट  करने  जा  रही  है  या
 नहीं

 ?

 weer  महोदय  यह्  इस  सवाल  से  उठता
 नहीं

 श्री  रास  बिलास  पासवान  याद  उठता  है  ।  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  उसी  के  लिए  है  ।

 ज  थ्री  योगेन्द्र  मकवाना  नहीं  फिर  भी  मैं  रिप्लाई  दे  दूंगा  ।  a  bon
 ee

 we.  oa es  meee  ड

 +)  प्लान  से  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  तक  1  परसेंट  से  कम  था  ।  लेकिन  हमारी  प्रधान

 ay T  ने  स
 ब  चीफ  मिनिस्टसं  को  खत  भी  कौर  परसनली  भी  कहा  है  कि

 स
 करना

 पढ़ेगा

 ।  इसलिए  गाज  स्टेट्स  का  8  से  9  प्रतिशत  है  स्टेट्स  भोर  मिलों के  ats

 front

 \  oe

 आत्महत्या  को  घटनाश्रों  में  वुद्धि
 ए  थी

 #462,  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |  केम

 (8)
 बया  सरकार  को  देश  में  भात्महत्याओं  की  घटनाओं  में  हो

 रही  ie  कौ

 ह्  a  [

 |  थ
 (=)  arengeat  की  घटनाओं  में  वृद्ध  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  कौर

 की  घटनाओं  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने
 के

 लिए  सरकार  ने  कायेवा हो

 3 @) al § TaaT  करने का  विचार

 =
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  aie  (  z  उपलब्ध  सुचना के

 अनुसार  1978  के  दौरान  देश  में  meager  की  संख्या  में  मामुली  वृद्धि  हुई  परन्तु  1979

 में  गिरावट  भाई  ।  लम्बी  मानसिक  माता-पिता  के  साथ  सास-ससुर  के  साथ
 भग डा  आत्महत्या  करने  के  कुछ  मुख्य  कारण  है  ।  आत्महत्या  के  सभी  मामले  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 के  अंतगर्त  ai  किए  जाते  हैं  और  जांच  पड़ताल  की  जाती  है  ।

 थ्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  आत्महत्या  करने  के  मुख्य  कारण  गरीबी  और  बेरोजगारी  है  ॥
 कितने  ही  युवक  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  ।  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  युवा  जिन्होंने  स्नातकोत्तर  डिग्रियां
 लिखी  हैं  तथा  पी०  एच०  डी०  हुई  है  वे  भी  आत्महत्या  करते  बताये  गए  हैं  ।  क्या  :  मानवीय

 त्री  बतायेंगे  कि  क्या  ऐसी  घटनाश्रों  को  रोकने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  या  योजना  बनाई

 गई है  ताकि  लोग  गरीबी  और  बेरोजगारी  के  कारण  आत्महत्या  न  करें  ?

 =
 am

 ott  योगेन्द्र  सालाना :
 आत्महत्या

 करने  के  कारणों  में  से  एक  गरीबी  तथा
 बेरोजगारी  है  जहां

 ‘ae  मेरे  मंत्रालय  को  प्रश्न  अनुसूचित  जाति  भोर
 अनुसूचित  था

 जनजाति  के
 कै  लोगों

 का  ध्यान
 में

 8
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 रखना है भौ है  ओर  इस  सरकार  ने  पहले  ही  कुछ  उपाय  fac  है  जहां  तक  आर्थिक  विकास का  संबंघ

 विशेष
 घटक  योजना  कौर  आदिवासी  उपयोजना  के  द्वारा  राशि  निर्धारित  की  जा  चुकी है  ।  इस

 सम्बन्ध  मैं  सभा  में  सुचना  दे  चुका  हूं  ।  जहां  तक  शेप  लोगों का  अन्य  वर्गों  का  सम्बन्ध  यह  समाज

 कल्याण  मंत्रालय  का  काम  है  कि  वहू  उनका  ध्यान  रखें  |

 श्री  बालकृष्ण  रामचन्द्र  वासनिक  :  मात्महुत्या  का  अन्य  का  रण  देश  में  संयुक्त  परिवार  प्रणाली
 का  टूटना  हो  सकता  है  जसा  कि  समाचार-पत्रों  में  बताया  गया  है  ।  यह  समाज  की  बहत  भारी
 समस्या  है  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  नहीं  जानना  चाहता  कि  ag  किसी  अन्य  मंत्रालय  से  संबद्ध  है  ।
 यह  सरकार  की  सामुहिक  जिम्मेदारी  है  ।  तो  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कर  रही  है  ?

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  जहां  तक  सरकार  का  संबंघ  है  यह  सामूहिक  जिम्मेदारी  है  लेकिन
 जब  मैं  प्रश्न  का  उत्तर  दे  रहा  हूं  तो  अपने  मंत्रालय  की  भोर  से  दे  रहा  हमें  दूसरे  मंत्रालय  के
 भिकारी-क्षेत्र  में  दल  नहीं  दे  सकता  |  यह  सम्बद्ध  मंत्रालय  का  काम  है  कि  वह  अपने  मंत्रालय
 से  संबद्ध  जानकारी  उपलब्ध  कराए  |

 जहाँ  तक  मानवीय  सदस्य  द्वारा  इंगित  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  का  संबंध  है
 चार-पत्र  में  वह  लेख  पढ़ा  है  जिसमें  वैज्ञानिकों  ने  यह  कहा  है  कि  संयुक्त  परिवार  प्रणाली

 के  छूट  जाने  जब  युवा  किसी  प्रकार  के  gag  होते  हैं  तो  उन्हें  सांत्वना  देने  कोई  नहीं
 होता  भर  वे  '  आत्महत्या  करने  पर  उतारू  हो  जाते  हैं  ।  यह  मामला  दूसरे  मंत्रालय  से  संबद्ध  है
 इसलिए  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  1974  में  जनता  सरकार  द्वारा  की  गई

 आत्महत्या  के  बारे  में  नहीं  पूछ  रहा  हूं  |  सर्वप्रथम  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  मैं

 aaa  हूं  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  भांकड़े  1978-79  तक  के  सभा  को  मांग  करनी

 चाहिए  कि  भद्यतन  अर्थात  1980-81  तक  के  ates  अगले  बजट  सत्र  तक  सभा  में  रखे  जाएं  ।

 उन्हें  सभा  को  यह  आश्वासन  तो  देना  ही

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उन्हें  ज्ञात है  कि  अधिकतर  आत्महत्याएं
 वास्तव में  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मृत्यु  तथा  हत्याएं  होती  हैं  भोर  मामलों  की  जांच
 करने  की  प्रक्रिया  तथा  मात्महूत्या  का  निर्धारण  करने  का  ढंग  बहुत  पुराना  ag  बात  बहुत  से

 सिविल  स्वतंत्रता  संगठनों  द्वारा  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  ।  इसके  लिए  कदम  उठाये

 जाएंगे  कि  मृत्यु  तथा  हत्याओं  को  भात्महत्याए  न  घोषित  fear  जाए  ?  क्या  वे  इस  संबंघ  में

 उठाए  जाने  वाले  कदमों  की  सुची  सभा  के  सामने  रखेंगे  ?

 श्री  योगेन्द्र  सिवाना
 जहां

 तक  आंकड़ों  का  संबंध है  मुझक  राज्य  सरकारों  से
 सुचना

 एकत्र  करनी  होगी  ।  aa  तक  मुझे  1979  तक  के  आंकड़े  प्राप्त  हुए हैं  ।  मैं  राज्य  सर  सरकारों  से  हन

 अनुरोध  करूंगा  कि  वे  1980  के  आंकड़े  उपलब्ध  कराएं  ।

 उन्होंने  प्रश्न  के
 दूसरे

 भाग  में  दहेज  के  कारण  होने  वाली  तथा  हत्यारों  के  बारे  ज्ञ
 जानना  चाहा  है  ।  हम  सम्बन्धी  कानून में  संशोधन कर  रह ेteat  संयुक्त  प्रवर  समिति  को

 9
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 oo  a

 => भेजा  गया  भोर  श्रीमती  कृष्णा  साही  इस  समिति  की  सभापति हैं  ।  समिति  द्वारा  अपनी  faa

 प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  हम  इस  कानून  को  संशोधित  करके  ओर  कठोर  बनायेंगे  ।

 जहां  तक  हत्यारों  को  आत्महत्या मों  में  बदल  देने  का  सम्बन्ध  है  हमने  राज्य  सरकारों

 तथा  पुलिस  को  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  वे  आवश्यक  सावधानी  बरतें  ।  हमने  जो  उपाय  निहित
 किये  हैं  उनमें  से  कुछ  पढ़कर  सुनाऊंगा  ।  पहला  ऐसे  मामलों  की  जांच  डी०  एस०  पी०  के

 रैंक  से  नीचे  के  रक  के  अफसर  द्वारा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ate  wa  परीक्षण  डाक्टरों  के  दल

 हारा  की  जानी  चाहिए  ।  पुलिस  द्वारा  अनापत्ति-पत्र  जारी  किये  जाने  के  मामले  को  छोड़कर  शव

 परीक्षा  के  बिना  शव  का  अन्तिम  संस्कार  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  ऐसा  अनापत्ति

 प्रमाण-पत्र  तब  तक  जारी  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जब  तक  पुलिस  नेता  अ्रभिभावकों  ने  या  पत्नी

 के  परिवार  के  अन्य  नजदीकी  रिश्तेदारों  के  शव  को  न  देख  लिया  हो  ।  ये  एहतियाती

 उपाय  हैं  ।

 श्रीमती  गोता  wast  हमें  जारी  किए  गए  अनुदेशों  की  जानकारी  है  ।  लेकिन  तथ्य  ag
 है  कि  इन  भनुदेशों  के  बाद  भी  बहुत  कम  संख्या  में  तथा  कथित  आत्महत्याएं  वास्तव  में

 हत्याओं  के  रूप  में  सामने  आई  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या

 इस  बात  की  निगरानी  की  जा  रही  है  कि  ये  भनुदेश  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किये  जा

 रहे
 हं

 थी  योगेन्द्र  सिवाना  भ्राखिरकार  यह  सामाजिक  बुराई
 है  और  समाज  को  ही  इसे

 सुधारना  सरकार  हर  सावधानी  बरतती  ।  लेकिन  इसके  साथ-साथ  यदि  कुछ  सामाजिक

 क्रार्येकर्ता  या  समाज  के  अन्य  सदस्य  आगे  गाए  और  पुलिस  को  यह  सुचित  करें  कि  अमुक  मामला

 हव्य
 का  है  आत्महत्या  का  नहीं  तो  पुलिस  उस  पर  निश्चित  रूप  से  कार्रवाई  कर  सकती

 जहा  तक  निगरानी  रखने  का  उपाय  है  प्रत्येक  at  दिल्ली  में  राज्य  सरकारों  के  मुख्य
 सचिवों  का  सम्मेलन  होता है  जिसमें  इत  सम्बद्घ  में  विस्तृत  चर्चा  होती है  भौर  कुछ  उपाय  भी

 सुझाए  जाते  हैं  ।

 र  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  एक  तो  दहेजਂ  को  लेकर  महिलाएं  आत्महत्या
 करती  हैं  लेनी  इसके  अलावा  रेप  की  वजह  से  और  समाज  में  जो  दूसरी  बुराइयां  उनके  कारण

 बड. - महिलाएं
 आत्महत्या  करती हैं  और  मर्दों  के  अनुपात  में  महिलाएं  ज्यादा

 sega  करती
 मैं

 iy  मंत्री  महोदय  से  जानना  नाहरी  हूं  कि  क्या  उनके  पास  इस  तरह  के  आंकड़े  हैं  और  यही  हैं  तो
 वे  यहां

 | ने
 पर  उनको  प्रस्तुत  करें  और  महिलाएं  जो  मर्दों  के  अनुपात  में  ज्यादा  areas

 हया  करती
 करती

 हं
 उसको

 चौकर
 के  लिए  वे  क्या

 कार्यवाही
 कर  रहे  हैं  ?

 थी  योगेन्द्र  मकवाना  :  मेरे  ख्याल  से  आनरेविल  मेम्बर
 कारे

 मे
 बुनते  बम

 ज्यादा  anh

 हैं  क्योंकि वे  Tae  कर्मटी  की  चैयरमेन हैं  ।  |

 sy
 श्रीमती कृष्णा  साही  :  दहेज  warm  मैं  पूछ  रही  हूं  |
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 ह
 श्री  योगेन्द्र  सिवाना  वे  सार  देश  में  फिरी  तो  उनको  मालूम  होगा  ।  जहां  तक

 टेज का  संबंध  मेरे  पास  कुछ  परसेंटेज  हैं  ।  जो  व्यौरो  माफ  पुलिस  Feasi  एण्ड  डेवलपमेंट

 उन  लोगों  ने  कुछ  सर्वे  किया  था  ate  खास  तौर  से  यूनियन  दिल्‍ली  का  उन्होंने at
 किया था  ।  उसके  मुताबिक  सुसाइड  का  जो  फीगर है  ,  वह  इस  तरह  से  =

 फ
 आत्महत्या  के  अधिकतर  मामले  लम्बी  बीमारी  के  कारण  हुए  हैं  जिनकी  संख्या  18.37

 है  इसके  बाद  मानसिक  बीमारी  के  कारण  हुई  श्रात्महृत्याएं  आती हैं
 :  माता-पित

 विशव
 माद

 ति के  कारण  हुई  आत्महत्याओं  की  संख्या  10.53

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  महिलाग्रों  का  क्या  फिगर  है  ।

 योगेन्द्र  सिवाना  महिलाओं  का  सेपरेट  फिगर  मेरे  पास  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  तो  अनुपात  बराबर  चाहती  हैं  ।

 staat  कृष्णा  साही  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  ते

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  ये  आंकड़े  सर्वेक्षण  के  बाद  ही  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 ~
 ल तट  सुरक्षा  व्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाना

 *464.  st  मजु  न  सेठी :  क्या  रक्षा  मंत्री  निम्नलिखित  जाना
 wait  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  देश  के  समुद्री  सीमा-क्षेत्र  में  अनधिकृत  प्रवेश  रोकने  के  लिए  ae
 समुद्रों

 तट  पर

 चौकसी  बढ़ाने  हेतु  तट  रक्षकों  पर  कितनी  राशि  at  की  गई  है  ;  भोर

 इस  बारे  में  व्यक्तियों  और  उपकरणों  का  ब्यौरा  क्या है

 रक्षा  aaa  में  रक्षा  राज्य  मंत्री  (sit  शिवराज
 वि

 ven)  अभी
 तक

 11.40  करोड़  रुपए  व्यय  हो  चुके हैं  1

 तट  रक्षक  संगठन  की  विंमान  स्वीकृत  नफरी  इ  नवार  हिना

 वर्दीधारी  सिविलियन
 मकसद  119

 श्रेणी  I  तथा  I

 अधीनस्थ  शख़्स  (
 a  न f नाविक  अफसर  a  6  क

 तद  रक्षक  संगठन  के  पास  इस  समय
 2

 Bate
 बर  1

 गश्ती  nea  > Q

 तट  रक्षक  संगठन  में  गश्ती  पोतों
 की

 निगरानी  विमानों  और  हेलीकॉप्टरों  संध्या
 को  बढ़ाकर  इसे  अधिक  शक्तिशाली  बनाने  की  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 1]



 1081 ceil के  मौखिक  उत्तर  23  दिसम्बर

 न  a नस्ल  a
 श्री अजन  सेठी  :  इन  T  areal  हमारे  |  है विस्तृत  तट  क  नग्गल ava  aor

 हमारे  समुद्र
 में  तेल  पाये  जाने  के  कारण  हमारे  आधिक  हत  की  रक्षा  करने  का  जो  कार्य  कियां

 जाता हैਂ  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार
 क्षणों  की  संख्या  में  वद्धि  करने  कौर  हैं  आघुनिक  वायुयानों  से  लैस  करने  पर  fait  कर  रही

 है  ताकि  हमारे  देश  आर्थिक  हित  हमारे  विस्तृत  समुद्र  तट  की  रक्षा  बेहतर  ढंग

 से  हो  सके ?

 att  शिवराज  fao  पाटिल  तट-रक्षी  संगठन  का  गठन  1978  में  हुआ  था  ।  एक  योजना

 बनाकर  1980  में  इसके  लिए  कुछ  धन  राशि  निर्धारित  की  गई  थी  ।  इंस  प्रयोजन के  लिए  हमारी
 वायुयान  तथा  हेलीकाप्टर  लेने  की  भी  योजना  है  ।

 धी  गज  न  सेठी  :  एक  समाचार-पत्र  में  यह  समाचार  छपा  हमारे  तट-रक्षकों  के

 पास  इतने  साधन  नहीं  हैं  कि  वे  समुद्र  विशेषकर  केवल  anfap  क्षेत्र  विदेशी  जहाजों  द्वारा

 शोरी  से  मछली  पकड़ने  को  रोक  सके  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हू ंईं  कि  ag  बात  सत्य  है  या  यदि

 सत्य  है  तो  सरकार  ने  इस  संबंघ  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  शिवराज  वि ०  पाटिल  :  मैंने  अभी  कहा है  कि  यह  संगठन  1978  में  बनाया  गया  था  ॥

 एक  योजना  बन  चकी  है  और  घन  निर्घारित  किया  जा  चुका  है  ।  हम  इस  संगठन  को  मजबूत  कर

 रहे  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  वांछित  उपस्कर  ले  रहे  हैं  ।  कार्मिकों  की  भर्ती  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन

 सेट-रक्षकों  द्वारा  जिस  क्षेत्र  की  रक्षा  करनी  है  ।  वह  बहुत  विस्तृत  है  यह  19.5  लाख  वग  मीटर

 इसकी  रक्षा  के  लिए  हमें  बहुत  बड़े  संगठन की  arasanar  है  जिसके  निर्माण  में  हम  लगे

 हुए  हैं  ।

 श्री  मनोरंजन  मत्त  अंडमान  और  निकोबार  दीपों  की  महत्वपूर्ण  अवस्थिति  तथा  इस

 बात  को  देखते  हुए  कि  विदेशी  जहाज  इन  द्वीप  समूहों  के  सीमावर्ती  समुद्र  में  आते  रहते  मैं

 यह  जानना  हुं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपों  में  तट-रक्षक  संगठन
 के  पास  पर्याप्त  संख्या  में  पैट्रोल--नौकाएं  तथा  जहाज  ate  तीव्रगामी  जहाज  नहीं

 हैं  जो  चोरी  से

 मछली  पकड़ने  को  रोक  सकें  भर  यदि  नहीं  हैं  तो  इन  द्वीपों  में  तट-रक्षक  संगठन  को  मजबूत  बनाने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 न्र  मद्रास  भोर et  शिवराज  fao  पाटिल  :  हमारे  तीन  क्षेत्रीय-मुख्यालय  ये  ara

 पोर्टब्लेयर  में  ।  पोर्टब्लेयर  में  हमारे  दो-तीन  जहाज  हैं  और  वे  हमारे  समुद्री  उस  क्षेत्र  में

 स्थित  समुद्रवर्ती  जोन  कीं  रक्षा  कर  रहे  परन्तु  जना  कि  मैंने  कहा  है  यह  संगठन  अभी

 प्रारंभिक  अवस्था  में  हैं  और  हमे  इसका  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  की  नौसेना  का  गठन  करने

 जहाज  खरीदने  आदि  में  समय  लगता  है  और  यह  प्रक्रिया  जारी  है  ।

 to  लघु  दंडवते  :  चूंकि मैं  पश्चिम  समुद्र  तटीय  क्षेत्र से  इसलिए  मैं  |  है  "|  मि
 समुद्र

 ate  कोमा  की  तुलना  में  तटीय  गार्डों  के  बारे
 a
 we

 विशिष्ट  प्रश्न  पूछना  चाहूं
 मुक्के  मालूम  है

 कि  तटीय  गार्डों  के  सामान्य  दायित्व  और डू
 क्या  हैं

 परन्तु  मैं
 मंत्री  महोदय

 से  यह  जानना
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 नथ

 श्वा हूंगा कि  क्या  वह  गार्डों  की  ड्यूटी  में  एक  और  ड्यूटी  जोड़ना  पद  करेंगे  ।  aga  से  तटीय  क्षेत्रों
 में  यांत्रिक  और  यांत्रिक  दोनों  तरीकों  से  मछली  पकड़ी  जाती हैं  ।  सरकार  ने  एक  विशेष  सीमा
 के  बाद  यांत्रिक  तरीके  से  मछली  पकड़ने  की  मनाही  कर  रखी  है  ।  rata  तरीके  से  मछली
 पकड़ने  के  लिए  एक  विशेष  क्षेत्र  निर्धारित  कर  दिया  जाता  है  और  बाकी  का  क्षेत्र  यांत्रिक  तरीके
 से  मछली  पकड़ने  के  लिए  निर्धारित  कर  दिया  जाता  है  ।  चुकी  यांत्रिक  नावें  अयांत्रिक  रूप  से
 मछली  पकड़ने  वाले  क्षेत्रों  में  अनाधिकृत  प्रवेश  करती  हैं  इसलिए  छोटे  मछुआरों  का  नुक्सान  होता

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  तटीय  गाडे  और  उनके  पोत  क्या  गश्त  लगाने  के  काम  में  लाए
 जा  सकते  हैं  जिससे  कि  कानून  के  इस  प्रावधान  को  कढ़ाई  से  लाग  किया  जा  सके  ।

 थ्री  शिवराज  fao  पाटिल  :  इस  संगठन  की  मुख्य  ड्यूटी  है  कि  विदेशी  जहाजों  के  खिलाफ

 हमारे  समुदाय  हितों  की  रक्षा  करें  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  रखा  है  वह  हमारे  अपने  मछुआरों
 की  यांत्रिक  और  यांत्रिक  नावों  से  संबंधित  है  ।  इस  पर  विचार  करना  पड़ेगा  ।  इस  समस्या  पर

 विचार  किए  बिना  सदन  में  इस  संबंघਂ  में  हा  या  शीना  कहना  कठिन  है  ।

 प्रो ०  मधु  दंडवत े:  आप  यह  आश्वासन  तो  दे  सकते  हैं  कि  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।
 शा इवा सन  देने  का  तो  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  भाइवासन भी  देने  के  लिए  वह  तैयार
 नहीं हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  महाराष्ट्र  के  हैं  ।  ये  अ।पको  हेल्प  नहीं  करते  ?

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  जहां  तक  पश्चिमी  आर  पूर्वी  तटीय  क्षेत्रों  का  संबंध
 क्सर  यह  देखा  गया  है  कि  तस्कर  उनसे  अच्छे  उपकरणों  से  युक्त  भर  तीव्र  गति  के  जहाजों  क

 पाग  करते  हैं  जिनका  कि  हमारे  तटीय  गाड  पीछा  तक  नवदीं  कर  पाते  सामना  करना  तो  दूर

 ।  क्या  माननीय  मंत्री  बताएंगे  कि  क्या  यह  सही  है  और  यदि  त्तो क्या  सरकार  तस्करी
 रोकने  के  लिए  तीब्र  गति  के  जहाज  खरीदेगी  तथा  क्या  उनका  प्रमुख  पत्तनों  पर  नहीं  करने

 कम  प्रयोग  में  आने  वाले  गोआ  दीव  भोर  अन्य  पत्तनों  पर  किया  जाएगा  ।

 श्री  शिवराज  fao  पाटिल  :  सरकार  ऐसे  जहाज  का  प्रयत्न  कर  रही  है  जो  दूसरों
 की  किसी  at  प्रकार  के  part  का

 मुकाबला
 कर  सकें  ।  तटीय  गाड़ो  की  एक  ड्यूटी  यह  मो  है  कि

 ले  /  हों  के  खिलाफ  भी  कार्यवाही  कर  तथा  ऐसी  नावें  ले  रहे  हैं  जो  हमारे  लिए  अधिक  मजबूत
 कौर

 स
 क्षम  साबित

 होगी
 |

 झष्यक्ष  महोदय  अगला  प्रश्न--श्री  अमर  राय  प्रधान  कुछ  माननीय  सदस्य  उठे'*****
 ह 4

 एक  माननीय  सदस्य  इस
 प्रश्न  को  गृहीत  किए  जाने  पर

 पूरे  कुछ
 आपत्ति  है  ।

 शी  के०  लक प्पा  वलन यह
 कर्नाटक

 सरकार
 और  वहां  की  जनता

 के  नाम  पर  घब्चा

 है  धट  कर्नाटक  की  जनता  के  लिए  निन्दात्मक  है'**'**
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
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 —_—_—_———_—— ——_—_—

 seme
 met  |

 सा

 कोई  आल

 नहीं
 श्री  के  लक प्पा  एक  मिनट

 अध्यक्ष  महोदय  इसकी  नुमा  नहीं  ह ै।

 ost  ष्ह् ०  लक प्पा  :  जिस  तरह  सैयद  प्रश्न
 गया

 है  उससे  safes  के  साम  पर

 थि  ः
 wear

 ।  भाप  इसको  देखिए  तो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 नग  श्री  के०  लक प्पा  :  इससे  यह  निष्कर्ष  भी  निकाला  जा  सकता  है  कि  एक  विद्वेष  वग के

 अर्थात  हरिजनों  का  प्रयोग  वेश्यालयों  के  लिए  किया  रहा  है  ।  यह  हरिजनों  के

 नाम पर  धब्बा  नहीं  है  ?  माननीय  सदस्य  को  यह  प्रश्न  नहीं  पूछना  r

 कहिए  अथवा
 आपको  यह

 देखना  चाहिए  कि  प्रश्न  ठीक  से  बनाया  गया  है  अथवा  नहीं  |

 at  सहोदय  अध्यक्ष  :  मैं  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  दूंगा  ।  इस  बारें  में
 कोर

 उठता ॥

 मैं  निर्णय  ले  चुका  हूं  ।
 मंत्री

 महोदय  चाहें  तो  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।
 a

 की  मकसद  राय  प्रधान :  प्रश्न  सं०  465.
 gt

 शी  के०  लक प्पा  :  नियम  में  यह  कहा  गया  है  कि  प्रश्न  में
 ARATE विशेषण  अथवा  निन्दात्मक  नहीं  होने  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  निन्दात्मक  वक्तव्य  का  तो  कोई  प्रश्न  नहीं  ह ै।

 थी  के  लक प्पा  जो  प्रश्न  बनाया  गया  है  उससे  faces  तो  निकाले  जा  सकते  है  ।  गौर

 भाप  क्या  निकालेंगे
 ?

 श्रेय  महो दय  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  के०  कप्पा  :  संसद  में  इस  प्रदान  पर  विचार  नहीं  किया

 क्यों  विचार  नवदीं  किया  जा  सकता  ?
 et

 )

 अध्यक्ष  महोदय  आप  बिना  बात  भड़  रहे  हैं  ।  मैं  इसकी  अनुमति नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 को  लड़कियों  का  बम्बई  के  वेश्यालयों कर्नाटक  थी
 अनुसूचित

 जातियों  तथा
 मनुसुचित में ले जा

 जनजातियों कं

 =  ले  जाया ज ताना  |.

 #465.  थी  असर  राय  प्रधान

 ait  डी०  एस०  ए०  faanniTA  :  war  सूद  aa  qe  कहानी  कर  किए
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 प्रश्नो ंके  मौखिक  उत्तर 2  1903  ताना
 गारा

 क  भा
 यह  सच  है  कि  कर्नाटक

 राज्य
 es  जन जातियों वेश्यालयों गौर  कमजोर  वर्गो  की  400-500  लड़कियां (14  से  20  वर्ष  तक  वायु

 पु  प्रतिवर्ष  वेश्यालयों

 के  लिए ब  चले  जाई  जाती  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  गौर

 सरकार  का  इस  संबंघ  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  > t

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सरकार के  पास  ऐसी  कोई
 रिपोर्ट  अथवा  सुचना  नहीं  है  जिससे  इस  निश्चय  पर  पहुंचा जा  सके  कि  कर्नाटक  राज्य  से

 अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  और  कमजोर  वर्गों  को  400-500  लड़कियाँ

 (14  से से  20  ag  तक  आयु  प्रतिवर्ष  विद्यालयों  के  लिए  बम्बई  ले  जाई  जाती  है ं।

 मौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 _
 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  मेरा  नाम  अन्य  सदस्य  के  साथ  जोड़ा  जा  रहा  है  ।  मेरे  प्रश्न  की

 फापो
 ae  ल  दी  गई  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  उस  ओर  से  भापत्ति  उठाई  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  नामक  ae  चालाकी  से  परिपूर्ण  जवाब  दिया  ह  ।  मेरे  पास

 बहुत  से
 दस्ता

 वेज हैं  और  मैं  सीधे  नहीं  कहना  **
 थ  कन

 .  थ

 अध्यक्ष  महोदय :  कुड  नहीं  होगा  ।  कोई  प्रश्न  नहीं  *fady  की  भी  आलोच
 न

 करें  ।

 कृपया  प्रिया  प्रदान  कहें  |  अगर  भाप  को  करना है  तो  ठोस  प्रश्न  करें  ।  फ

 श्री  मगर  राय  प्रधान  :  समें
 तराशा  है  आपने  समचार  पत्रों  में  faara  era

 19, 20  गौर  21,  नवम्बर  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  देख  लिया  होगा  कि  दक्षिण  कनारा  जिले  के

 कुंजपुरा  और  पड़ौसी  तालुका  में  अनैतिक  ब्यापार  बहुत  ही  za  गति  से  बढ़  रहा  है  ।

 व्यापार  का  जाल  इतना  गहरा है  कि  कोई  भी  गरीब  लड़की  विशेषतया
 विलावली

 और  सुन् रवि रोष
 उनके  चंपुल  से  बच  नहीं  सकती  आवाज  पुरे  faa

 ू  ध
 wert  महोदय  प्रश्न  करिए  ?  पढ़िए  नहीं  ।

 ह  भी  अमर  राय  प्रधान :  मैं  प्रश्न  कर  रहा हूँ  ।  द

 जिले  की  यह
 डमर

 है  कि  हमारी  बहन
 बेटियां  dear  बन

 wr  हैं  ok
 हमे

 age  हैं  ।  bay
 ,  a

 इस  संगठित रैकेट  ग्रुप क  मना
 हम  किस

 प्रकार  कर  सकते  जिसे  पैसे  और राजनीतिक
 =

 शक्ति
 का

 समन  प्राप्त
 है

 ux  उप  पीठ  के  aget

 इर

 पर  सभा  को  कार्यवाही  से  निकाल  जि  गया
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  23  1981

 ————  टट

 अध्यक्ष  महोदय  अब  अप  अपना
 प्रश्न

 चाम

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  मैं  अपना  प्रश्न  र  रहा  हूं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  इस

 से  दक्षिण  कनारा  जिले रिपोर्टे की  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  तथा  देश  में  विद्वेष

 में  हो  हे  इस  भर्ती  व्यापार  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रक्रिया  है  ।  श

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना :  सबसे  मैं  यह  बता  दूं  कि  मैंने  सही-सर्दी  उत्तर  दिया  है  ।

 वास्तव  में  प्रश्न  को  भाषा  यह  है  :

 ्  क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  राज्य  से  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जन  जातियों  और

 कमजोर  वर्गों  की  400-500  लड़कियां  (14  से  20  वर्ष  तक  अ  यु  प्रतिवर्ष  वेश्यालय  के  लिए

 बम्बई  ले  जाई  जाती  हैं  ।

 =
 कर्नाटक  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  इस  प्रकार  के  केवल  3  मामले  हुए

 माननीय  सदस्य  400  से  500  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  यह  कहा  है  कि  इस  प्रकार  को  कोई

 रिपोर्ट  नहीं  है  ।  मैंने  समाचार  पत्रों  में  खबर  देखी  थी  भोर  फौरन  बाद  ही  हमने  राज्य  सरकार  से

 रिपोर्ट  मांगी  और  उन्होंने  मुझ  यह  सुचना  दी  कि  ऐसी  लड़कियों  के  केवल  तीन  ही  मामले हैं  और

 उनका
 पता  मिल  गया  है  भोर

 उन्हें
 वापिस  उनके  अभिभावकों  के  पास  भेज  दिया  गया  है  ।

 श्री  असर  राय  प्रधान :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  यह  है  ।  जी  मैं  मानता  हूं  कि  आंकड़े  सही

 नहीं भी  हो  सकते हैं  ।  यह  अधिक  भी  हो  सकते हैं  कम  भी
 ।

 परन्तु  यह  सूचना  दी  गई  थीं

 ल  झच्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्या  है  ?

 थ्री  अमर  राय  प्रधान :  यह  सुचना  दी  गई  थी  कि  कम  से  कम  एक
 vb  एजेन्ट

 पुलिस
 eo उच्चाधिकारी **  इस  में  शामिल  हैं  ।  +

 हैं  ह
 श्री  के०  लक प्पा ¢  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए ।

 मच्छर  महोदय  भाप  उनकी  बात  मुझे  सुनने  नहीं ही  दे
 रहे  पया  उनसे  बात

 न

 करें पीठाध्यक्ष  से  सम्बोधित  हों  ।
 च्े

 श्री  के०  लकप्पा  कृपया  उन्हें  मना  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनकी  बात  सुनना  चाहता  हूं  ।  कृपया  बेठ  जाएं  ।  मैं  निर्णय  कर  सकता

 पहले  मुझे  इनकी  बात  सुनने  दें  ।  वि  थ
 RY  मगर  राय  प्रधान  अध्यक्ष  महोदय **  )

 ध्रघ्यक्ष  महाशय  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  .

 श्री के०  लकप्पा  प्राकार  इसे
 कायंवाही  वृत्तांत

 से  निकाल  देना
 चाहिए

 |

 का  a  निधि

 के
 wages

 कोताही
 पति

 से
 निकाल  दिया

 गया  |
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 2  1903  प्रश्नों के  उत्तर

 -_—_——$—<—————————

 अध्यक्ष  महोदय  भो  तकया
 आप  a  बात  ही  मेरे

 लिए  vara
 a  कर र रहे  ह

 हैं
 ?

 मैंने
 इ सकी  मनु  hs  |  हीं

 दी  है  ।  आप  क्या
 -न  a

 क्या  कहना  चाह  रहे

 a  सकते  हैं
 ?  मैं  ऐसे  आरोपों  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  कोई  भी  प्रश्न  की  अनु  नहीं  है  ।

 sty |  carat  श्रपनी  बात  कहें  ।

 श्री  मगर  TA  प्रधान  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कोई  संसदीय  दल  वहां
 सकता  है  और  रिपोर्ट  ला  सकता

 हत्या  महोदय  किसी  के  खिलाफ  कोई  भी  आरोप  नहीं  लगाया  जाएगा  ॥

 श्री  योगेन्द्र  सिवाना  इस  मामले दि  ह  hy  जि मैंने  राज्य  सरकार  से  रिपोर्टे  मंगवाई  है  तथा  इस

 तथ्य  भी  सदन  के  सामने  रख  दिए  हैं  कि  ऐसे  केवल  तीन  ही  मामले  हैं  जिसमें  a  लडकियों  ae
 जाया  गया  था  परन्तु  उन्हें  वापस  ला  कर  उनके  अभिभावकों  के  पास  भेज  दिया  गया  था  ।

 माननीय  सदस्य  ने  संसदीय  प्रतिनिधिमण्डल  के  बारे में  पूछा  उनसे

 सहमत  नहीं  हूं  ।

 हत्या  महोदय :  गाय  बिना  बात  क्यों  बिगड़  हैं  ?  यह  सबसे  संबंधित  set

 इसमें  किसी  दल  का  तो  कोई  ही  नहीं  है  ।  श्री  हाज़िर  ।

 शी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  यह  सामाजिक  समस्या  है  कि  win  कके  कमजोर  ant
 crate की  लड़कियां  बम्बई  के  विद्यालयों  में  भेजी  गई  ।  यह  भी  सच  है  कि  विभिन्‍न

 a
 क  कि  द

 i  में  कई  बार  भाया  है  कि  कर्नाटक  में  देवदासी  जो  कि  एक  सामन्तवादी  प्रथा ह  अभी
 भी  चालू  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  देवदासियों  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  यह  एक  अलग  मुद्दा  मैंने

 इस  प्रश्न  की  पुरी  देखभाल  के  बाद  ही  स्वीकृत  दी  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  हमारे
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  इस  गेर-कानूनी  व्यवसाय  से  बचाने  के  लिए  क्या  उपाय  कर  रही  है
 कौर  क्या  उनका  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  प्रश्न  को  उठाएगा  भी  या  नहीं  ?  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  इस  गेर-कानूनी  व्यवसाय  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जाएंगे  ?

 श्री  योगेन्द्र  सिवाना  यह  मामला  राज्य  सरकार  से  संबंधित  परन्तु  जब

 ऐसे  मामले  हमारे  सामने  आते  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को  अनुदेश  और  मागं निदेश  देती

 जहां  तक  समाज  के  कमजोर  वर्गों  का  संबंध  है  तो  इन  वर्गों  के  लिए  विशेष  संघटक

 और
 आदिवासी  उप-योजनाएं  हैं  ।

 xe दा

 ait  marae
 fa
 पुजारी

 :  अध्यक्ष  1g

 et  बूस
 तोर  बर  TeAd  fe  tw  के

 किसी  भी  भाग  में  य  सी  बुरा  व्या
 से  समाप्त कर  | ह  जाना  चाहिए ।  अब
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 यह  मेरे  जिले  से  संबंधित  है  ।  मेरा  निवेदन  जहाँ  तक  ध्

 इंडियन ए संख्या क  gd इस  समाचार  का  संबंध  जो  विभाग  समुदाय  जोकि  उस  क्षत्र  को  जनर
 पख  a

 a श्रतिशत  की  निन्दा  करती  है  यह  समाचार  निन्दात्मक  कौर  उसकी  बरा

 ४ _  चुन  Tat  7 रूप  से  प्रेरित  है  ।  इस  समुदाय  जो  कि  कमजोर  वर्गों  का  है

 हमारे  दल  का  समन  किया  था  alt  श्री  ओस्कर  फर्नाडीज  इस  ब रश् च निर्वाचन  क्षेत्र  से  gaia
 att  पाई  को  हरा  कर  निर्वाचित  हुए  थे  ।  श्री  जोकि  स्वर्गीय  श्री  पाई  के  मित्र

 यह  समाचार  प्रकाशित  करवाया  है  । |
 *  @

 अध्यक्ष  महोदय  कृपया  मानना  प्रश्न  ।

 =
 चूंकि  इससे  एक  समुदाय  की  बदनामी हुई  है  इसलिए  इस थ्री  दनादन  पुजारी :

 समुदाय  के  सामाजिक  संगठन  ने  इस  समाचार  का  विरोध  किया  था  ।  घार

 4  - म्
 wea  महोदय  कृपया  अपना  प्रश्न  पुछ  ।

 श्री  दनादन  पुजारी :  उनके  अनुसार  यह  समाचार  झूठा  है  क्या मा  मंत्री यह
 बता  सकते  हैं  कि  सरकार  इस  स्थिति  में  है  कि  वह  एक  समुदाय  के  खिलाफ  भ ठी  रिपोर्ट

 प्रकाशित  करने  बाले  संवाददाता  भौर  समाचार  पत्र  के  खिलाफ  कार्यवाही  कर  सके  ?

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  e e
 =

 मैं  माननीय  मंत्री  के  सुझाव  पर  विचार  करू  गा  |

 4  श्री  झारखंड  राय  मैं  आपकी  भावनाओं  से  कि  ag  विषय  बल गत  राजनीति  से

 ऊपर  अपनी  सहमति  प्रकट  करते  हुए  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  का  ध्यान  क्या  इस

 विषय  को  भोर  गया  है  कि  केवल  कर्नाटक  देश  के  दूसरे  भी  sas  भर  क्षेत्र  हैं  जहां  इस

 तरह  का  व्यवसाय  करने  वालों  ने  अपने  विशेष  स्थान  बना  रखे  जसे  ट्मिाचल  प्रद  में  औज़ार
 क  कक  2 ra उत्तर  प्रदेश  में

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  गलत  बोल  रहे  हैं  | किय

 ्
 a

 श्री  भातखंडे  राय  :  इस  तरह  का  ट्रेड बड़े बड़े  पैमाने  पर  किया  जाता है  ।  क्या
 सरकार

 उन

 क्षेत्रों की  सुरक्षा  के faa  कोई  कदम  उठाने  जा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  ह  किसी  क्षेत्र  का  नाम  न  जनरल
 क्वैश्चन  करना  चाहें  तो

 किसी

 नम

 थी
 कष्ट  न  करें  ।

 ज

 अध्यक्ष  महोदय :  किसी
 को

 तकलीफ
 होगी

 तो  aga  कहेंगे  तो
 आपको  a  aim

 नका  कस  ड  रया दारो  eens  कामा  गया
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 ee
 हे  ie  उद

 2
 1903.0  qa

 श्री  भातखंडे  राय
 :.

 अगर  |  एसा  मैं  मान  लेता  हूँ  कि  नेम भमत  कीजिये  जानना  बाहा
 हूं  कि  क्या  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां

 इस  तरह  का  व्यवसाय
 करने

 ग
 वहां  जाते  आते  हैं

 ।
 क्या उनकी  सुरक्षा का  कोई  उपाय  सरकार  करने  जा  रही  है  ।

 ait  योगेन्द्र  सिवाना  सुनाई  नहीं  पड़ा  गड़बड़ी  रिपीट  करें  तो  a  a  ध
 =

 ह्यद  महोदय  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  देश  में  जहां  vet  भी  यह  बुराई  ९ व्याप्त
 ठ्

 क्या  उसके  निवारण  के  लिए  भाप  कोई  कदम  उठा  रहे
 हैं  ।

 श्री  योगेन्द्र  सिवाना  उसके  लिए  हमने  स्त्री  तथा  लड़की  अनैतिक  व्यापार  दमन

 1956  के  भसीन  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  की  है  और  अब  1978  में  इस  अघिनियम

 में  कियां  गया  संशोधन  हमारे  सामने  है  ।  इस  अधिनियम  के  उपबंध  के  संशोधित  संशोधन  के

 अनुसार  यदि  वेश्यालय  में  अर्नतिक  व्यापार  होता  तो  वेश्यालय  की  परिभाषा  में  वाहन  मी

 जोड़ा  गया  है  तथा  शब्द  को  फिर  से  परिभाषित  किया  गया  है  जिसे  में  स्त्री  द्वारा  अपना

 शरीर  बेचना  कहा  गया  है  कौर  इसमें  काफी  कुछ  भा  जाता  है  ।  इस  अधिनियम  में  ऐसे  बहुत
 से  उपबंध  जिनके  द्वारा  इसे  रोका  जा  सकता  है  ।  अन्तिम  रूप  से  केवल  सरकार

 at  नहीं  अपितु  समाज  को  भी  इसमें  प्रमुख  भूमिका  निभानी  है  क्योंकि  यह  एक  सामाजिक

 बुराई  समाज  एक  हो  कर  इसके  खिलाफ  बीड़ा  उठाना  जब  तक  यह  नहीं  किया

 सरकार  के  लिए  यह  पूरी  तरह  संभव  नहीं  है  कि  वह  इस  बुराई  को  समूल  नष्ट  कर  सके  ।

 श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  मारी
 * *  466,  sit  चित्त  महिला  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  HAT  करेंगे  कि  :

 ड
 क्या  यह  सच  है  कि  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  तथा  अन्य  खर्चों

 में
 में  लगातार  हो  रही

 वृद्ध  को  देखते  हुए  सरकार  ने  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  करने  का
 निर्णय

 लिया

 (®)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  कौर

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ्
 ae  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  हा ं।

 |  (a)  1980  में  हुए  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  ने  यह  सिफारिश  की  कि = न्यूनतम  THe
 ,  दो  बे  में  कम  से  कम दरों  का  पुनरीक्षण  पांच  वर्ष  की  जेसा  अधिनियम  में  व्यवस्था है

 एक  बार  या  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  में  पचास  प्वाइंट  की  वृद्धि  होने  जो  भी  पहले  किया

 जाना  चाहिए  ।  1981  में  हुए  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  ने  यह  सिफारिश  की  कि  उप  शल्य

 सूचकांक  के  साथ  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  को  जोड़ने  के  लिए  प्रक्रिया  तेयार  की  जाए  ता  कि जब  कभी

 आवश्यक  बिना  विलम्ब  के  उनमें  संशोधन  किया  जा  सके  ।  इन  सिफारिशों  को  राज्य  सरकारों
 मिन्स  a  a भ्रौर  AT  राज्य क्षेत्रों  को  आवश्यक  कायें वाही  के  लिए  भेजा  गया  है  ।
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 इस  समय  अघिनियम  की  अनुसूची  में  ऐसे  उप-रोज्षमार  हैं  जिनके  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 संबंघित  सरकार है  ।  अनुसूची में  शामिल  सभी  रोजगारों  के  संबंध  में  न्यूनतम  मज़ारी-दरें
 निर्घारित  की  गई  लेकिन  वोल्फ्राम  खानों  में  रोजगारों  को  छोड़  fear  गया  है  क्योंकि  इनके  लिए
 प्रस्तावों  को  अधिसूचित  किया  गया  है  ।  25  खनन  रोजगारों  के  संबंध  में  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  को

 पहली  कौर  भाई  1981  के  बीच  संशोधित  किया  गया  था  ।  कृषि  में  रोजगार  के  बारे  में

 न्यूनतम  मजदूरी-दरों  में  संशोधन  के  प्रस्तावों  को  अधिसूचित  गया  है  ।  उन  सभी  रोजगारों
 के  बारे  जिनके  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  समुचित  सरकार  1981  तक  उपभोक्ता

 मुल्य  सूचकांक  में  के  कारण  न्यूनतम  मजदूरी-दरों
 में  और  संशोधन  के  प्रस्तावों  पर  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 शी  चित्त  महिला  यद्यपि  एक  सिफारिश  यह  की  गई  है  कि  कम  से  कम  हर

 दूसरे  वर्ष  न्युनतम  मजदूरी  की  पुनरीक्षा  की  लेकिन  ऐसा  नहीं  क्रिया  जा  रहा  है  ।  हमारे  देश

 कुल  जनसंख्या  की  लगभग  80  प्रतिशत  आबादी  कृषि  अथवा  कृषि  संबंधी  कार्यों  में  लगी  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  बारे  में  न्यूनतम  मजदूरी  ay  करने  के  संबंधी  में  एक  प्रस्ताव  है  ।

 यह  जवाब  अनिश्चित  सा  है  ।  यदि  कृषि  कामगारों  के  यह  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम

 है  लेकिन  यह  इस  देश  में  और  विशेष  रूप  से  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  लागू  नहीं  है  ।

 भव  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कृषि  कामगारों  के  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  संबंध  में

 तथा  थोक  भाव  सूचकांक  के  अनुसार  न्यूनतम  मजदूरी  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  करने

 के  लिए  sar  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  1980  में  हुए  श्रम  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  में  कुछ  सिफारिशें  की  गई  थीं  जो  कि  कृषि  क्षेत्र  में  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  ary

 किए  जाने  से  संबंधित  थीं  ।  ये  सिफारिशें  विशेष  रूप  से  जिला  भर  तालुक  स्तर  पर  समुचित

 कार्यान्वयन  व्यवस्था  के  गठन  के  लिए  थी  जो  प्रत्येक  राज्य  की  स्थिति  के  अनुसार  पंचायत

 झोर  न्य  विभागों  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  थीं  ।  विहार  राज्य  द्वारा  किए  गए  संस्थागत

 प्रबन्धों  को  उचित  ठहराया  गया  ।  यह  सिफारिश  भी  की  गई  कि  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  लागू

 किए  जाने  के  संबंध  में  निगरानी  रखने  हेतु  राज्य  के  अन्दर  स्तरों  पर  त्रिपक्षीय  समितियां

 गठित  की  ग्रामीण  इलाकों  में  मजदूर  शिक्षा  कार्यक्रम  तेज  ग्रामीण  इलाकों  में

 श्रमिक  संगठनों  का  dada  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं  जिससे  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम

 के  उचित  क्रियान्वयन  में  सहायता  मिल  सके  ।  यह  राज्य  का  है  तथा  इस  सम्मेलन  में

 की  गई  सिफ़ारिशों  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  हैं  ।  हमें  माशा  है  कि  इन्हें  या  तो  क्रियान्वित

 किया  जा  रहा  है  अथवा  किया  जाएगा  ॥

 थ्री  चित्त  महाटा  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बता  सकते  हैं  न्यूनतम  मजदूरी  के  बारे  में  कोई

 गौर  कार्यवाही
 करने  से  पहले  सरकार

 विपक्षी  नेताओं
 और  मजदूर  संघों  से  विचार-विद्ध

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  हमें  विपक्षी  जो  कि  सेंट्रल  ट्रेड  यूनियनों  में  के  साथ

 परामर्श  करने का
 अवसर

 मिला
 ।  उस  समय  हमने  उन्हें

 विपक्षी
 दिय

 के  रूप  में  न  लेकर  प्रमुख

 ज
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 2  1903  _
 प्रश्नों के  मोखिक  उत्तर

 ee  ——  _  ी

 ट्रेड  नि [नियनों नन
 के  नेताओं के  रूप  में  लिया  भोर  समय-समय  पर  हम  उन  की  सलाद से

 सास  Ef]  ज होते  रहते हैं  ।  ग

 थ्री  बीज  पटनायक  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहते  मगर  मैंने  उ  सही  सुना  कि

 कृषि  कामगारों  का  मामला  राज्य  का  विषय है  तथा  इसे  लागू  किए  जाने  के  लिए  उपयुक्त
 प्राधिकरण  राज्य  सरकारें  हैं  और  कयोंकि  यह  राज्य  का  विषय  इसलिए  इस  बारे  में  कोई  केन्द्रीय

 विधान  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हं  कि  नगर  औद्योगिक  मजदूर  के  रूप  में

 काम  कर  रहे  जनसंख्या  के  तीन  प्रतिशत  लोगों  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  हो  सकता  तो  जनसंख्या

 के  30  प्रतिशत  जो  कि  भ्रू मि हीन  खेतीहर  मजदूर  के  लिए  इस  समय  विधान  क्यों  नहीं  ?  मैं  मंत्री

 महोदय  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वे  इस  बारे  में  sara  केन्द्रीय  विधान  लाए  जाने  के

 विषय  में  विचार  करेंगे  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  माननीय  सदस्य  को  मालूम  ही
 है  कि  न्यूनतम  मजदूरी

 नियम  में  सभी  श्रेणियां  आ  जाती  हैं  तथा  इस  में  कृषि  कामगारों  को  श्रेणी  भी  शामिल

 कृषि  कामगारों  के  लिए  एक  अलग  विधान  बनाने  के  प्रश्न  पर
 द्

 विचार  कर  रहे  हैं  तथा

 राज्य  सरकारों  से  सलाह  ली  जा  रही  है  ।

 श्री  चित्तामरिण  पाणि ग्र हो  मैं  केन्द्रीय  मंत्री  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हैं  कि  उन्होंने
 कम  से  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  न्यूनतम  मजदूरी  विधान  को  लाग  किए  जाने  के  उपायों

 की  सिफारिश  की  तथा  राज्य  सरकारों  को  अनुदेश  जारी  किए  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  उन्हें  यह  मालम  है  कि  सभी  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  समझोता  होने  के  पश्चात

 22  राज्यों  में  से  यहां  तक  कि  नौ  या  दस  राज्यों  ने  1975  ag  के  बाद  कृषि  कामगारों  के

 लिए  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  सभी  राज्यों  में  जीवन  ज्ञापन  सूचकांक  50  प्वाइंट  से  अघिक  बढ़

 गया  न्यूनतम  मजदूरी  लाग  नहीं  की  है  ।  किसी  भी  राज्य  द्वारा  अब  तक  श्रम  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  लिए  गए  इस  निक्षेपण  को  लाग  क्यों  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  इस  सभा  के  समक्ष  तथा

 स्थायी  श्रम  समिति  को  यह  वचन  दिया  था  कि  कृपि  कामगारों  के  लिए  एक  विषयक  लाया  जाए

 तथा  देश  में  सभी  कृषि  कामगारों  के  लिए  इडिया  माडल  faa’  लाया  जाएगा  ?  वह  बिल

 जिसका  प्रारूप  तैयार  किया  किया  गया  था  में  विलम्ब  कयों  किंया  जा  रहा  है  ?  कया  हम  यह  उम्मीद

 कर  सकते  हैं  कि  इसे  आगामी  बजट  सत्र  में  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 शी  नारायण  दत्त  तिवारी :  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  की  गई  सिफारिशों  में  से

 एक  सिफारिश  यह  मी  है  कि  परिवर्तनीय  महंगाई  भत्ते  की  मुल्य  सूचकांक  से  जोड़  feat  जा

 जहां  तक  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  संबंध  यह  सुझाव  दिया  गया है  कि  इस  परिवतेनीय

 fara  का  न्यूनतम  मजदूरी  से  संबंध  को  हर  साल  अप्रैल  और  अक्तूबर  में  संजो | faa  फिया
 राज्य  सरकारों को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  फि  वे  इस  पहन  पर  करे ं।
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 sail के  लिखित  उत्तर

 ——

 ...  जहां  तक  प्रस्तावित  विधेयक  का  सं  रघु  है  मेंने  अपने  ew  का  उत्तर  मे उत्तर  में
 पहले  ही

 वता
 दि

 aE @ fe en:  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  बौर  इस  बारे  में  हमें  राज्य
 सरकारों

 की
 राय

 |  | जजा  नों

 a  माननीय  सदस्य  मंत्री  अक्तूबर  के मद्दी ने  में  कोई  पुनरीक्षा  नहीं  की गई

 _
 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  अध्यक्ष  मूख्य  प्रश्न  के  जवाब  में  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया

 है  कि  मंहगाई  को  देखते  हुए  5  वर्ष  के  बजाय  2  वर्ष  में  मिनिमम  वेज  का  रिव्यू  होगा  ।  में  जानना

 चाहता  हूं--क्या  मंत्री  जी  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एक  साल  में  हो  बहुत  बार
 मंहगाई

 बढ़ती  हैं

 हैं  ?  यदि  बढ़ती  है  तो  उस  सनद  में  वह  देखेंगे  कि  बजाए  2  साल  के  साल-के-साल

 व्यू  हो  ?

 दूसरी  बात--जो  इन  की  नेशनल  वेज  पालिसी  है--बहुत  से  ऐसी  चर्चा  चली  भा  रही

 है  कि  सरकार  उस  दिशा  a  भी  कुछ  करने  जा  रद्दी  है--मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 = सरकार  की  FAT  नीति  है  ?  ie

 ot  नारायण  दत्त  तिवारी  जी  दो  साल रे  पहले ही  रिव्यू  ददा  रद  थो  दवा

 विचाराधीन  है  ।  जेन  मिनिमम  वेज  के  इया रान  cd
 में  afi  ere

 कर  रहे  जिसके  लिए  लेबर
 नकल मिनिस्टरों  कान्फ्रेंस  ने  भी  संस्तुति  की  म  तेज  पावर्टी  लाइन  से  नीचे  न

 ag  संस्तुति भी  श्रम  सम्मेलन  ने  की  है  ।

 et

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  यों  के  लिए  समिति

 457,
 श्री  डी०

 एस०  पुत्ते  गोड़ा  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (wm)  क्या  यह हु  संच  है  कि  श्रम  मंत्रालय  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कंचा  रियों
 की  मांगों  पर  वीर चार  eum HA  के  लिए

 कमेंट्री
 नई  दिल्‍ली  के

 वापित
 पर  एक

 वेतन समिति  नियुक्त  की

 तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  एवं  पदनाम  क्या

 मांगों  को  अन्तिम  रूप  देने  से  कितना  समय

 का यें  पर  कित इस  समिति
 _

 (=)  समिति
 की  सिफारिश  |

 या  द  बौर  उन  को  अभी  तक  स्वीकार  कयों  नहीं  कियां

 गया है  ?  ्
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 द् 2  1903
 परस्तों  के  लिखित  उत्तर

 Sore  ee  none  ए

 अम  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  पम  दुलारी  Te)  केन्द्रीय

 tie
 निधि

 के  केन्द्रीय  न्यासी
 ब ेपांडे  ने  कि  श्रम  मंत्रालय  आल  इंडिया

 एम्पलाइज  प्रोविडेंट  फंड  स्टाफ
 रेलों  की  सेवा  शर्तों की फेडरेशन  की  कुछ  मांगों  के  प्रत्युत्तर  में  संगठन  के  ढांचे  तथा  इसके

 ह
 मिन

 तथा  इस  संबंध  में  als  को  उपयुक्त  सिफारिशें  करने  के  लिए  1979  मे
 एक

 समि  को  गठन  किया

 -  *
 विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 समिति  ने  1979  में  अपनी  अंतरिम  रिपोर्टे  प्रस्तुत  को  at

 गौर  पहलों

 ais,
 iz  80  को  अपनी  अं  तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  ।  mt

 +)  इस  समिति पर  व्यय  मुख्य  रूप  से  यात्रा  भत्ते और att  fre  aT  के  रूप  में  किया
 wig  पृथक  रूप  से  ast  नहीं  किया  watt

 पहली  1981 को  सदन  की  मेज  पर

 दत

 सा  ल  ं

 लि

 ह

 समिति  की  सिफारिशें  दी  गई  थी  ।  अधिकांश  सिफारिशों के  बारे  में  निरण बारे  में  निर्णय निर्णय  पहले  ही  लिए  जा  चुके
 हैं  और

 अन्यों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 =

 संगठन  के  ai®  घोर  क्मेचारियों  को  सेवाओं  a  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सयासी  ate

 द्वारा  गठित  समिति  का  गठन  निम्न  प्रकार था  :--

 bf प्  | .  श्री  कौर  मध्य  प्रदेश
 क  कि  maa

 श्री  एन०  के ंके०
 वित्तीय

 ध्  ्य

 छम  मंत्रालय  ओर  सदस्य  केन्द्रीय  न्यायी
 निदान

 orem
 b

 में

 fated के द

 चित्र 4.  sh  पो  चल सन  राव
 मैं  > a I a ee  स्वात

 शो  बोब  wee  बेटी  ने  ले  art  ये
 नियोजकों के  प्रतिनिधि

 इक  eee  |

 कया “रगो के प्रमिनित्ि के  प्रतिनिधि

 चरट
 श्री  gzaa  ६८  बोई  मैं
 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि
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 प्रश्नों के  लिखित  ह  23  1981

 -  ———

 उद्योग पर  बिक्री  कर

 *458.  stam  fag  शाक्य

 ‘oft  दिव  कारण  धर्मा :  क्या  गृह  मंत्री  माचिस  उद्योग पर  बिक्री  कर  के  बारे  में

 16  1981  के  अतारांकित  seat  संख्या  4519  के  उत्तर  के  संबंध  में  यद  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संबंघित  मंत्रालयों  से  यह  स्थिति  सुनिश्चित  कर  ली  गई  ait
 |

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  गौर  सरकार  संबंधित

 मंत्रालयों  करके  मामले  पर  अभी  विचार  कर  रही  है  ।  ्

 जेल  सुधार  समिति  की  रिपोर्ट

 गन  थ्री  उत्तममाई  एच०  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  जेल  सुधार  समिति  को  अंतिम  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  ब्या  हैं  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 समिति  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  पदनाम  war's  ate  समिति  को  सौंपे  गए  निदेश-पद

 aq  हैं  ! ?  a  थ

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  गौर  जी  श्रीमान ।
 समिति  अपनी  अंतिम  रिपो  तेयार  करने  में  लगी  हुई  दै  और  उसके  31  1982  तक  प्रस्तुत

 किये  जाने  की  है  ।

 समिति  का  गठन  कौर  उसके  विचारा  विषय  सभा  पर  रखे  गये  विवरण  में
 दिये हैं  ।

 जेल  सुधार  समिति  गठन

 श्री  न्यायमूर्ति  area  नारायण  सेवा  निवृत्त  wear

 इलाहाबाद उच्च  न्यायालय

 श्री  योगेन्द्र  संसद्‌  सदस्य

 कुमारी  सरोज
 पड

 संसद्‌  सदस्य

 डा०  (staat)  एम०  शारद  भूतपूर्व

 मानसिक  मद्रास

 ~
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 =  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 2  1903

 §  श्री  सी०  एस०  af  नेल  सदस्य

 बंगलौर

 सदस्य-सचिव 6.
 श्री

 के०
 एस०  संयुक्त  गृह  मंत्रालय

 स्  उ *  7.  Me  रशीद दु द्दीन  संसद  सदस्य  सहयोग  जित-सदस्य

 न  भी  डी०  Fo  लोक  सहयोजित-सदस्य
 सेवा  भूतपूर्व  जेल  महानिरीक्षक

 गौर  समाज  कल्याण  महाराष्ट्र

 श्री  एच०  सी ०  सेवा-निवृत  जेल

 उत्तर  प्रदेश

 10 ्  डा०  हीरा  राष्ट्रीय  समाज  रक्षा  सहयोजित-सदस्य
 समाज  कल्याण  मंत्रालय

 झ
 श्री  के०  एल०  एन०  क्षेत्रीय

 .
 सहबोजित-हदस्य सुधारात्मक  प्रयास  वेल्लौर  |

 श्री  प्रकाशा  महरोत्रा  संसद  समिति  के  agar जित  समस्य  परन्तु  असम
 और  मेघालय  के  उनके  राज्यपाल  नियुक्त  किये  जाने  पर  उन्होंने  समिति  की  सदस्यता  x  त्यागपत्र

 2  fear  a गर  उनका  त्यागपत्र  स्वीकार  कर  लिया
 गया

 ।  ०  हि ee
 लु  >

 विचारार्थ
 विषय  दक

 (1)  -  समाज  के  संरक्षण  और  अपराधियों  के  पुनर्वास  के  सम्पूर्ण  उद्देशय  को  ध्यान  में  रख  कर  जेलों
 क  के  प्रबंध  भीर  अपराधियों  के  व्यवहार  को  नियमित  करने  वाले

 तथा
 विनियमों  को  पुनरीक्षण  करना  और  सिफारिशें  करना

 (2)  कैदियों  को  मूल  गावश्यकताओों  के  dad  में  उनके  रहन-सहन  की  carat  की  जांच  करना

 न  हौर  मानव  जीवन  की  मानमर्यादा  के  अनुरूप  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  भोर  आवश्यक

 समझे  गये  सुधारों  का  सुभाव  देना  |

 Q)
 f  हिरासत  भौर  सुधार  के  उद्देश्य  के  संबंध  में  जेल  कर्मचारियों  की  तथा  जेल
 के  विकास  को  नियमित  करने  बाली  नीतियों  का  करना  भीर  यह  सुनिश्चित
 करने  के  तरीकों  का  पता  लगाना  कि  अपेक्षित  अभिरूचि  तथा  योग्यता  वाले  व्य fee

 नः
 जेल  सेवा  में  हों  ।

 (4)  जेल  सुरक्षा  भौर  संस्थागत  अनुशासन  के  वर्तमान  स्तर  को  ऊंचा  करने  को  दृष्टि से  जेलों

 की  आन्तरिक  प्रबंध  से  संबंधित  प्रक्रिया  की  जांच  करना  भीर  उपयुक्त  परिचय  सुझाना ।

 (5)  संस्थागत व्य  पह  व्यावसायिक  कृषि  ate  ऐसे  अन्य  व्यावसायिक

 कार्यों  के  कार्यक्र
 ny  का  ति  क्षण  करना ed  करना  भोर  रात्मक

 केसों
 के  र  मे  विकास

 की
 ot  tee

 दृष्टि से  उपायों का  gers  देना
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 wedi  के  लिखित  उत्तर  23  1981

 ठ  afar Sta ची

 बच्चों  और  मानसी  पीड़ित  व्यक्तियों के के  विशिष्ट  व्यवहार  के  लिए
 पों का  सुझाव  देना

 (7)  क  जेलों  के  कार्यों  का  पुनरीक्षण  करना  कौर  सुधार  करने  के  लिए  उपाय  सुझाना  ।
 we

 (8)  जेल  सजा  में  पैरोल  तथा  प्रोवेशन  प्रणाली  की  संवीक्षा  करना  मौर  इस  नीति  में

 एकरूपता  तथा  मानकीकरण  के  लिए  मागं दर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  करना  ।  ि
 =

 (9  जेल  प्रशासन  से  संबंघित  अन्य  मामला  जिस  पर  समिति  विचार  करना  चाहे
 i

 परियोजनाओं  जिन  पर  योजना  ध्रायोग  का  अनुमोदन  प्राप्त  किये  बिना  कार्य  आरम्भ  हुआ

 *  460:  शी  चीनी  लाल  शर्मा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  परियोजनाओं  पर  योजना  आयोग  से  निर्धारित  रूप  में  अनुमोदन  प्राप्त  किए
 बिना  कार्य  आरम्भ  किया  गया  था  क्या  उनकी  संख्या  राज्यों  में  बढ़  रही  है

 :  (a)  यदि  तो  अनुमोदित  परियोजनाओं  पर  उनका  क्या  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  भोर

 -  उन  राज्यों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाह्दी  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार है
 जो

 अनुमोदन  के  बिना  परियोजनाएं  आरम्भ  कर  रहे  हैं  ।

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  और  विंमान  कार्यविधियों  के  अंत
 1  करोड़  रु०  से  अधिक  और  इससे  ऊपर  लागत  वाली  fara  सभी  बड़ी  और

 मझोली  गौर  60  लाख  te  से  श्रमिक  लागत  वाली  बाढ  नियंत्रण  स्कीमों पर
 केन्द्रीय  जल  आायोग|किन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  बाढ़  नियंत्रण  अयोग  द्वारा  कारवाई  को  जाती

 है  और  निवेश  के  लिए  अनुमोदन  योजना  आयोग  द्वारा  दिया  जाता  है  ।  अनुमोदन  के  बिना  काम

 शुरू  करने  की  प्रवृत्ति  कुछ  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इस  प्रवृत्ति  का  अनुमोदित  परियोजनाओं
 को

 पुरा  करने  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 योजना  arta  विद्युत  उत्पन्न  करने  वाली  सभी  परियोजनाओं  ate  कुछ  बड़ी

 सिचाई  परियोजना भों  को  निर्धारित  करता  है  उस  सीमा  अनुमोदन  प्राप्त  होने  तक  घन

 राशियों  के  दूसरी  परियोजनाओं  में  लगाए  जाने  की  सं  भावना  पर  नियंत्रण  रखा  जाता  है  ।  यो  जना

 आयोग  ने  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  इस  भाग्य  के  पत्र  जारी  किए  हैं  कि  आवश्यक

 स्वीकृति  के  बिना  बड़ी  और  मझोली  सिचाई/विद्युत  परियोजनाओं  में  व्यय  नहीं  किया  जाना

 'पंचवर्षीय/वाधिक  योजना  के  लिए  विचार-विम॑  के  समय  योजना  आयोग  द्वारा  स्कीमें  स्वीकृत

 पने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  arse  किया  जाता  है  ।  योजना  आयोग  ने  इस  विचार  को

 दोहराते  हुए  9  1981  को  सभी  राज्य  सरकारों  को  फिर  पत्र  लिखा  है  ।

 ह्
 ह  दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटनाएं

 oe  =

 *463.  की  जो ०  वाई०  कृष्णन  कया  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
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 2  1903  (1%)  प्रश्नों
 के  लिखित  उत्तर

 —__—_—  —_—  ्  ———

 घ
 ed

 (#)
 कया सरकार

 ने

 सड़क  इकया
 क

 परं

 Mees

 =

 fasta  चले  जाने  अथवा  यातायात  संकेतों  के  काम न  करने  मौर  यातायात
 मा  यातायात  पुलिस  कर्मचारियों  को  नियुक्त  न  करने  के  कारण  दुर्घटना  के  कछ

 मामले  हुए

 ie
 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  कया  ak

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार
 2  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  दिल्‍ली में  ae  1979
 घातक  सबको  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  द्वारा  एक  अध्ययन  किया गया  था  ।

 wea  में  अन्य  बातों  के  साथ  सड़कों  की  स्थिति  यातायात  पर  अच्छा  नियंत्रण

 सड़क  सुरक्षा  शिक्षा  देने  ate  साइकिल  सवारों  और  पैदल  चलने  वालों  को  सुविधा  दिए  के

 बार ेमें  सिफारिश  की  गई  थी  जिनकी  कमी  सड़क  दुर्घटनाओं  का  मुख्य  कारण  है  ।

 ई  2.  सिफारिशों  को  देखते  हुए  दिल्‍ली  में  यातायात  की  स्थिति
 ह

 के  लिए  निम्नलिखित

 ह
 किए गए  हैं

 (1)  मालिक  भीड़  के  समय  यातायात  को  ठीक  तरह  से  चलते  रहने  के  लिए  यातायात

 z  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  चलती-फिरती  प्रारम्भ  की  गई  ns

 (2)  यातायात  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  दंड  देने के  लिए  चलते-फिरते
 न्यायलयों  के  साथ  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ।

 gr  पकी

 (3)  सड़कों  पर  चलने  वालों  के  लिए  अधिक  स्थान  उपलब्ध  कराने  हेतु
 ai

 से  wae

 कब्जे  हटाए  जा  रहे  हैं  ।
 ६  tp

 (4)  भारी  वाहनों  में  स्पीड  गवर्नर  लगाना  अनिवार्य  किया  गया  है  ।
 हक  कापर

 (5)  रात्रि  के  दौरान  यातायात  नियमों  के  उल्लंघन  को  रोकने  के  लिए  रात  को  विशेष
 जांच  की  जाती  है  ।  ड

 क  \
 Oo)  ठद्दराना  मना  हैਂ  क्षेत्रों  में  वाहन  ठहराने  कौर  सड़कों  पर  वाहन  खड़ा डा  करके

 रोकने  के  विरुद्ध  कार्रवाई  तेज  की  गई  है  ।

 (7)
 विभिन्‍न  सड़कों  पर  विभिन्न  प्रकार  के  वाहनों  के  लिए  अधिकतम  गति  सीमा

 निर्धारित  को  गई  है  ।  तेज  जल्दबाजी  कौर  लापरवाही  से  वाहन  चलाने  को

 रोकने के  लिए  were  को  सहायता  से  जांच  की  जात
 ती  है  ।.......  .....

 बच्चों  तथा
 पैदल

 चल लने  व (8)  ड्राइवरों/स्कूल  के  ं  आदि  क

 चकता  दस्ता  सिवा

 &
 जाती  है  ।  ae e  se  > करप  है  fete er  फी
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 aval  के  लिखित  उत्तर

 as
 1981

 न  ae  a

 ध  3.
 विभिन्‍न  उपायों  के  परिणामस्वरूप  कुल  सड़क दुर्घटनाओं  की

 संख्या
 में

 कभी
 हुई  हैं  ।

 4.  चालू  वर्ष  के  दौरान  पूसा  रोड  तथा  अब्दुल  र समान  के  पर
 यातायात द

 aaa
 में  यंत्र  की  खराबी  के  कारण  एक  घातक  सड़क  wien:  हुई  थी  ॥

 >  *

 राज्यों  mt  वार्षिक  योजनायें  की  प्रगति  ic
 a  ro

 *467.  थी  Bo  प्रधानी :  क्या  योजना  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने
 वाला  विवरण सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंग े:

 क्या  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  के  साथ  उनकी  चालू  योजनाओं  की  प्रगति

 के  बारे  में  और  आगामी  ag  के  लिए  योजनाएं  बनाएं  जाने  के  बारे  में  faa  किया  .

 ie  क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  चालू  ag  में  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  में  हुई  कमियों  जितनी
 कटौती  करने  का  निर्णय  लिया

 a  =
 जिन्हें यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  योजनाओं  पर  विचार  किया  मया

 इस  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राज्यों  द्वारा
 कार्यान्वित  नहीं  दिया  गया  atx

 यदि  तों  राज्यों  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  राज्य  हारा  आगामी वित्तीय  ag  में
 शुरू  की  जाने  वाली  योजनाओं  से  संबंघित  ब्योरा  कया  है  ?

 Se...
 योजना  मंत्री  एस०  alo  हां ।  चालू  वर्ष  की

 समीक्षा  करने  कौर  1982-83  के  लिए  arias  योजनाएं  बनाने  के  बारे  में  राज्य  सर  के  साथ

 .  विचार-विमर्श  चल  रहे  हैं  ।

 कि  वे  ay  1981-82  के राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  यद  सलाह  दी  गई
 ए  योजना  .  व्यय  को  उपलब्ध  संसाधनों  के  भीतर  बनाए  रखें

 हमेशा  को  विभिन्‍न  राज्यों  की  अगले  वर्ष  की  आर्थिक  योजना  को  अंतिम  रूप

 देते  समय  चालू  वर्ष  में  विभिन्‍न  योजनागत  स्की  मों  iq  रियो  जनेओं  यें  क्रमों  की
 प्रगति

 को  घ्यान में

 जाएगा  ।  ड

 उड़ीसा  सहित  राज्यों  की  1982-83  की  वार्षिक  योजना  के  ब्यौरों  के  बारे
 में  उनके

 साथ  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  उन्हें  अंतिम  रूप  देने  के  कुछ  समय  बाद  वे  ब्यौरे  मालूम  हों  |

 रोथमाग  ale  डील  के  साथ  गोयनका  सतह  का  सहयोग  ca

 468  :  श्री  राम  स्वरूप  राम  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गोयनका  ग्रूप  ने  रोथमान  ate  इनदहिल  नामक  एक  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी

 के  साथ  सहयोग  में  सिगरेट  बनाने  के  लिए  एक  औद्योगिक  लाइसेंस हेतु  आवेदन  किया  भर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार
 की प्र

 fae  कया
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 2  1903  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 .
 share

 सर  मम
 मंत्रा  f iy mn

 नारायण  दस
 (=)  प्रश्न  ही  aa  हीं  उठता  1

 .  बंगलादेश  A  लोगों  का  गर-क
 लूनी

 तौर  पर
 बाना

 465  9  श्री  सुरज  मान :
 श्री  विजय  विश्वास :  क्या  गृह  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  हे  कदी  वाला  विवर

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ag

 पश्चिम  बंगाल  और  बिहार के  विभिन्न  जिलों  के  उन
 age  के

 नाम  कया

 दै  हाँ
 बंगला  देश  से  गेर-कानूनी  तौर  पर  लोग  आए

 ग
 तालुका-वार  उनकी  संख्या  कया है  भर  इस  बारे में  क्या  कार्यों

 वाही
 की  गई

 *  (7)  उपर्युक्त  तालुकों  में  ही  पिछले  तीन  सालों  में  तालुका-वार  उनकी  संख्या  कितनी
 भव  तक  उन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  aa  की  गई  भर  =

 क्या  वे  स्वदेश  लौटने  के  लिए  इच्छा  नहीं  हैं  ?

 दि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 से

 एकम  की ह
 जा  रही  है  dit  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 ba
 ह  | समुद्रतटीय  रक्षक  हेतु  भर्ती  संबंधी  नियम

 *  470.  श्री  मंगल  राम  प्रमी  क्या  रक्षा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  देनी  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  समुद्र-तटीय  रक्षक  मुख्यालय  गाड  ने
 ड  a

 maa  भर्ती  नियम  नहीं  बनाए  हैं  जिससे  लोगों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  बुलाना  जारी  कौर

 ्
 यदि  at,  तो  निगम  कब  तक  जाने  की  संभावना  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दरा  :  ate  तट  रक्षक  संगठन  में  कई  वर्गों  के

 पदों
 के  लिए  भर्ती  नियम  पहले  हदी

 जारी  किए  जा  चूके  हैं  ।  झष  वर्गों  के  पदों  के  लिए  भर्ती  नियम

 संबंधित  मंत्रालयों  ale  विभागों  के  परामर्श  से  निर्णीत  किए  जाने  की  विभिन्‍न  श्रवस्थागं में  हैं  ।

 ज  भर्ती  नियमों  को  शीघ्र  निर्णीत  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  यह  काय  _  गाल

 में  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 स्वदेशी  अनुसंधान  और  विकास  को  प्रोत्साहन

 471.
 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 नेकी
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 हु  सच  है  कि  बिदेशी  एजेंसियों

 पर  निर्भरता  को समाप्त  करने  के  लिए  स्वदेशी

 अनुसंधान
 शर  विकास  संस्थाओं  का  समुचित  रूप से  शामिल  किया  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  विज्ञान  नीति  संबधी
 संकल्प

 में
 उपबन्ध  नहीं  किया  गया
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 -_  —
 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  स्वदेशी  अनुसंधान  की  भूमिका पका  में  अस्पष्टता

 को  दूर  करने  के  लिए  एक  नई  प्रौद्योगिकी  नीति  तैयार  करने  का  कौर

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  से  1958  विज्ञान  नीति  संकल्प

 का  उद्देश्य  विज्ञान  भोर  प्रौद्योगिकी  के  विकास  में  आत्मनिभंरता  के  महत्व  पर  भोर  उनके

 विकास  के  प्रति  सरकार  को  प्रतिबद्धता  पर  बल  देना  ari  इस  संकल्प  में  उन  विशिष्ट  उपायों

 का  विवेचन  नहीं  किया  गया  था  जिन्हें  स्वदेशी  अनुसंधान  ate  विकास  संस्थाओं  सहयोग
 और  सम्बन्ध  को  सुनिश्चित  करने  क  लिए  किया  जाना  था  ताकि  विदेशी  एजेंसियों  पर  आवासितता

 को  समाप्त  किया  जा  सके  |  सरकार  स्वदेशी  भनुसंघान  मौर  विकास  संस्थाओं  के

 उपयुक्त  सम्बन्ध  को  प्रोत्साहित  करती  रही  है  ताकि  विदेशी  एजेंसियों  पर  आश्रित ता  को  समाप्त

 किया  जा  सके  ।  साथ  ही  उन्हें  प्रौद्योगिकी  नीति  वक्तव्य  के  अंतगर्त  किया  जाना  अपेक्षित  है

 जिसके  प्रारूप  को  मंत्रिमंडल  की  विज्ञान  सलाहकार  समिति  द्वारा  नियुक्त  किये  गए  कार्यबल

 द्वारा  अंतिम  रूप  प्रदान  किया  जा

 काज  प्रोसेसिंग  प्लॉटों  की  स्थापना

 *472.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ने  का at > क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कुछ  काजू  प्रोसेसिंग  प्लांट  स्थापित  करने  @p

 बया  ऐसे  कोई  काज  प्रोसेसिंग  प्लांट  उड़ीसा  में  भी  स्थापित  करने का  विचार

 यदि  तो  उड़ीसा  के  किन  स्थानों  में  काजू  प्रोसेसिंग  प्लांट
 समात

 करने का
 विचार  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 उद्योग  तथा  धम  मन्त्री  नारायण  दत्त  :
 ()

 ऐसे  एकक  स्थापित  करने  का

 सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नही ंहै  ।

 से  प्रश्न  दवी  नद्दी  उठते  ।
 *

 औद्योगिक  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना i

 *473,  श्री  जगदोश  टाईटलर  :  FAT  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  चुने  गए  विकास  केन्द्रों  में  एक  पर्याप्त  प्रशासनिक  एवं  वित्तीय

 शक्ति  प्रा
 त  औद्योगिक  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रद्दी  गौर

 यदि  तो  औद्योगिक  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  संबंधी  ब्य  रा

 क्या  है कौर  mst  शक्तियां  क्या  होंगी  तथा  इसके मंत पंत  कौन-कौन  से  क्षेत्र  जायेंगे  ?

 योजना  dat
 एस

 ०  बी०  »  कौर  पिछड़े  क्षेत्रों  «  से
 सम्बन्धित  राष्ट्रीय  समिति  ने  औद्योगिक  प्रकीर्णन  संबंधी  अपनी  रिपोर्ट  में  जो  नि  तक

 थ
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 2
 sei

 प्रश्नों के  लिखित

 1  — —————

 Wikis  सिफारिश  हरेक  चने  केन्द्र
 औद्योगिक  विकास  प्राधिकरण  की

 स्थापना  करना  इस  रिपोर्ट  में  निहित  Sy ararfara  सि वि  कास  प्राधिकरण की  संगठनात्मक  संरचना
 तथा  उसके  कार्यो  मौर  अधिकारों  के  ब्यौरे  aq  रिपोर्टे  के  अध्याय  7  में  कप

 दे  भाई
 चह

 रिपोर्टे  की  प्रति  सभा  पटल  पर  2  1981  को  रखी  गई  थी  ।  इत  रिपो टें  पर  सरकार

 विचार कर  रही  है  ।
 wa

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  प्रोत्साहन  ं

 "474,  श्री  चित्त  ag

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  क्या  उद्योग  मंत्री  पद्  बताने  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास के
 निदुाधाति  प्रोत्साहनों

 को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया  और
 यदि  तो  तत्संबंध घी  ब्यौरा

 क्या  है  ?  ्  श

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  \
 कौर  मामला  सरकार  के ः  श

 विचाराधीन  {
 श्रादिवासो  कल्याण  के  बारे  में  सम्मेलन ्  के

 #475,  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी :  हूट

 श्री  के०  पी०  fag  देव  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को गी
 कपा  se  किं

 ः

 क्या  1981  में  भुवनेश्वर  में  देश  के  आदिवासियों  के  कल्याण  के  fae

 wearਂ  करने  के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  सम्मेलन  gar  था  ;  :

 *
 _  यदि  at,  तो  इन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है

 (7)  क्या  सम्मेलन  में  ने  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य:की  तरफ  भी  श्राव कर्षित  किया  गयां

 है  कि  बिना  सोचे  समझे  दृष्टिकोण  के  कारण  आदिवासियों  को  किसी  प्रकार

 क
 सहायता  नहीं

 मिलती और  सरकारी  धन  का  अपव्यय  होता

 यदि  at,  तो  इस  श्रेणी  के  मन्तगंत  आने  वाली  परियोजनाओं  का
 ब्यौरा

 क्या

 बौर

 मि  क्या  सरकार  ने  दिये  गये  सुझाओं  के  बारे  में  कोई  निर्णय  १

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 यो  गैर  देश  में  जनजातीय  कल्याण

 के
 संबंघ

 1980  को

 भुवनेश्वर

 में  भ
 >

 नहर  किए  गए  प्रद

 के
 बारे  में

 ्
 सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं  है

 3
 से  aT i WR  नहीं  aot
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 See

 राज्यों  को  सीमेंट  फा  विवरण
 + *476.  श्री गुल लाम  रसूल  Ran

 थी  एच०
 एन०  नन्ने  गौडा  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 बया  राज्यों  को  सीमेंट  का  वितरण  उनकी  मांग  से
 tags

 कम  है  ;

 यहि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  सीमेंट  के  आबंटन  में  उपयुक्त  —  किए  हैं
 ड

 यदि  तो  किए  जाने  वाले  मुख्य  परिवर्तन  क्या  है
 ह  = (  )  क्या  सरकार  ने  aaa  उपभोक्ताओं  को  सीमेंट  का  उचित

 वितरण
 के  लिए

 न राज्यों  को  पर्याप्त  अधिकार  दिए  और
 ्

 यदि  तो  उपभोक्ता  इन  परिवर्तनों  से  कितने  लामन्वित  हुए  हैं

 उद्योग  और  श्रम  मंत्रो  नारायण  दत्त  से  देश  में  सीमेंट  की

 कमी  रही  है  तथा  इससे  देश  में  की  समग्र  मांग  को  पूरा  कर  पाना  सम्भव  नहीं
 हो  पाया  है  ।  उत्पादन  में  गिरावट  भाने  का  प्रमख  कारण  अवस्थापना  सम्बन्धी  निविष्टियों  की

 कमी  होना  रहा  है  ।  ad  1981  की  चौथी  तिमाही  1981)  से  सरकार ने
 सोमेंट  के  वितरण  के  बारे  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तथा  योजना  स्कीमों  एवं  गंदी  बस्तियों  में

 रहने  वालों  के  लिए  आवास  योजनाओं  व  आदिवासियों  भर  समाज  के  अन्य  कमजोर

 वर्गों  के  व्यक्तियों  पर  अधिक  बल  देने  का  निणंय  लिया  है  ।  राज्यों  कौर  केन्द्र  aifaa  प्रदेशों  को

 शिष्यों  का  प्रत्यायोजन  कर  दिया  गया  है  जो  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतगर्त  सीमेंट  के

 वितरण  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  सक्षम  आशा  हैं  कि  इस  व्यवस्था  के  अंतगर्त

 उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  सीमेंट  का  समान  वितरण  किया  जाएगा  i

 अखबारों  कागज  को  मांग

 ०  *477  को  मुकुन्द  मण्डल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 .

 चालू  ag  के  लिए  अखबारी  कागज  की  अनुमानित  मांग  कितनी

 चालू  वर्ष  के  लिए  कितने  अखबारी  कागज  का  arara  किया  जायेगा  ;  भर

 चाल  वर्ष  में  अखबारी  क्राइम  का  देश  में  कितना  उत्पादन  हो
 की  अनुमान था

 कौर  अद्यतन  वास्तविक  उत्पादन  कितना  है  ?

 चालू  वर्ष  1980-81  के उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  (*)

 लिए  4.20  लाख  मी  ०टन  WaaIe  कागज  की  भव़्यता  का  मूल रु
 प्‌ से अनु फन क

 गया

 s  ह
 था  ।  किन्तु  अनु अनुमान  की  इस  समय  संवीक्षा  की  जा  रही  -

 चालू  वित्तीय  वर्ष  (30  1981
 म के

 2,43,
 000  मी ०  टन

 अखबारी  कागज  का  आयात  किया  गया  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित उत्तर 2  1903

 —

 चालू
 जिहल

 चर
 पे  अखबारी  कागज  क्  अनुमानित  55,000  मी०  टन  देशी

 उत्पादन  की  तुलना  3 में  « अप्रैल  से  1981  के  दौरान  38,329  मी० टन  उत्पादन

 हुआ ॥

 ष्  सरकारी  उपक्रमों  के  साथ  गुड-इयर  का  सहयोग

 478.  st  एम०  श्ररणाचलसम  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  किसी  ऐसे  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  दी  है  जिसके  श्रन्तगंत  सरकारी

 क्षेत्र के  किसी  उपक्रम  द्वारा  निर्मित  उत्पादकों  के  विपणन  के  प्रबन्ध  के  लिए  गुड-इयर को  तकनीकी

 सहयोग देने  की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दी  गई  स्वीकृति  का  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करना
 एकाधिकार

 तथा
 > अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  कें के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करना

 क्या  सरकार  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  निमित  उत्पादों  के  विपणन  के  लिये  सरकार
 अन्य  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देगी  ;  भोर

 क्या  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  से  लघु  कौर  अन्य  स्वदेशी  नि
 frat के  उत्पादकों  के  विपणन  पर  बुरा  प्रभाव  नहीं

 उद्योग  झोर  श्री  मंत्री  नारायण  दत्त  कौर  सरकार
 यूल  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  नाम  एक  सरकारी  कम्पनी  द्वारा  पंखे  कौर  वी ०  पलटे  बन

 लिए  गुड-इयर  लि ०  के  साथ  बिक्री  एजेंसी-सह-तकनीकी  जानकारी  सम्बन्धी  करार  करने
 पर  सिद्धान्त  रूप  में  सहमत  हो  गई  है  ।  कम्पनी  को  करार  के  शर्तों  पर  फिर  से  विचार  करने  का

 सुझाव  दिया  गया  है  और  करार  के  अन्तिम  रूप  को  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए | पेदा  करने  को

 कहा  गया  है  ।  इसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 प्रस्ताविक  व्यवस्था  पर  एकाधिकार  भर  अवरोधक व्यापार  su  agit
 1969  के  उपबन्ध  लागू  नहीं  होते ।

 ग
 प्रस्तावों  पर  उत्पाद  भौर  उनके  विपणन  सम्बन्धी  व्यवस्था  के  संद

 दं  में  विचार
 किया ज

 1

 नहीं ।  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए इस  प्रकार  के  विपणन  i
 क
 —

 पर  सरकार  द्वारा  गुणा-गुण  के  आधार  पर  विचार  विया  जायेगा  ।  सरकार  विपणन  सम्बन्धी

 स्थितियों  में  इसे  एक  एकाधिकार  विरोधी  प्रभावशाली  गाय समझती  है  ।

 द्दह्ल  में  हरिजन  परिवार को  उजाड़ा  जाना

 5135.  श्री  बने  go  राजन
 ः

 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि 3
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 प्रश्नों के के  अगम  ः  खत  उत्तर  23  1981
 ——_—

 सरकार  को  ऊंची  जाति  वा  लोगों
 द्वारा  1ए/डी  सावन  पार्क  लवे  चौक

 wo  3)  ee  से  एक  हरिजन  परिवार  को  उजाड़े  जाने  के  बारे  में  दिनांक 30
 1981  को  एक  याचिका  प्राप्त  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  3  1979  को 8  बजे  सुबह  हरिजन  निवासी  तथा  उसके
 परिवार  के  सदस्यों  पर  आक्रमण  किया  गया  था  और  उनका  सामान  बाहर  फैंक  दिया  गया  था  ।

 दि  क्या  पीडित  परिवार  स्थानीय  पुलिस  अशोक  बिहार  गया  था  परन्तु  उनकी
 शिकायत  दर्ज  नहीं  की  गई  कौर  उसके  बजाए  शिकायत  करने  वाले  को  गिरफ्तार  कर  लिया
 गया ॥  द्

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  जांच  को  है

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  ब्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  दिल्‍ली  प्रशासन
 ~ =

 अनुसार  सावन  पलकें  में  3  1979  की  घटना  के  सम्बन्ध  में  बहुत  थोड़ी  शिकायतें
 प्राप्त

 हुई
 wis  gee  COS  ae a  ast  किये  गए tn  श्रीमती  संतरा  देवी  पत्नी  श्री  निवासी  ए  सावन  पार्क  के  बया

 थे  जिसमें  are  था  कि  सावन  पाक  में  स्थित  उसके  घर  को  तोड़ा  गया  और  सामान  बाहर  फेंक

 या  ।  इस  रिपोर्ट  पर  भारतीय दंड  संहिता  की  घारा  147/149/448  के  अधीन  पुलिस  थाना
 अशोक  विद्वान  दिल्‍ली  में  प्रथम  सुचना  fend  संख्या  288  दिनांक  3  1979  के  तहत  एक
 मामला  दर्ज  किया  गया  att  ag  न्यायाधीश  है  ।

 नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  1955  की  घारा  7  के  अधीन  एक  मामला

 eat  किया  गया  भौर  इस  मामले  में  श्री  सीताराम  को  गिरफ्तार  गया  था  ।  यह  मामला  भी

 न्यायाधीश  है  ॥

 कौर  सम्पूर्ण  मामला  न्यायाधीश  है  ।  जांच  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कमंचारो  को  दिल्‍ली  में  ort  मारा  जाना

 5136.  शी  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पुछताछ  कार्यालय-वि  यह  मन्दिर
 नई  दिल्‍ली  में  काम  करने  वाले  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  एक  कर्मचारी  को 2

 1981  को  शाम  को  ड्यूटी  पर  होते  हुए  छुरा  मारा  गया  था  और  पुलिस  थाना  मन्दिर  नई

 दिल्‍ली के पास के  पास  प्रथम  सुचना  प्रतिवेदन  संख्या  306,  दिनांक  2  सितम्बर  1981  ast  किया

 गया था  ;

 उनका  नाम  क्या  है  और  इस  मामले  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई
 है

 क्या  पुलिस  अधिकारियों
 द्वारा

 मामले  को  दबाया  जा  रहा
 है  हालांकि  उस  सहायक

 वायर रमेन  द्वारा  जिसके  साथ
 यह

 घटना  हग
 भीड  इ  vent  +  गिरियों

 के  नामों

 का  भी  उल्लेख  किया  गया
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 nin 903.  प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 “1...  _._.._..____.  अवाना  न
 |  सहायक  फायरमैन  द्वारा  अधिकारियों  के  नामों  का  उल्लेख  किया  गया था  भोर

 wae  विरुद्ध  क  या  कार्रवाई  की  गई ;  मौर

 (=)  क्या  इस  संबंध  में  भेजे  गये  दिनांक  31  1981  के  अभ्यावेदन  पर  गन सचित
 जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  आयुक्त  के  द्वारा  कोई  कारंवाई  नहीं  की  जा  रही

 है  ?
 ्

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  at,  श्रीमान  ।

 पीड़ित  व्यक्ति  का  नाम  श्री  शिवराम  है  और  मामले  की  अभी  जांच  चल  रही  है  ।

 कौर  अपने  व्यान  में  श्री  सन्त राम  ने  बताया  कि  तीन  लडके  मन्दिर  मारे
 सैक्टर  के  विद्युत  पुछताछ  कार्यालय  में  घस  गए  जहां  वह  उस  दिन  each  पर  था  कौर  उस
 पर  चाकू  तथा  कुज  तेज  धार  वाले  हथियारों  से  हमला  कर  दिया  ।  उसको  उन  लड़कों  की  पहचान
 नहीं  है  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  324/34/353/332  के  अधीन  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट
 स०  306  दिनांक  2-9-8  1  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया है  जांच  की  जा  रही  है  ।  पीडित
 को  मेडिकल  जांच  से  ज्ञात  होता  है  कि  उसके  घाव  साधारण  किस्म  के  हैं  ।  साथ  ही  श्री  सन्त राम
 को  श्री  आर०  एस०  सब-डिविजनल  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पर  सन्देह
 है  कि  इस  आक्रमण  में  उनका  हाथ  है  क्योंकि  सर्वोपरि  भत्ते  के  मामले  में  उसको  उनसे  कहा  सुनी
 हो  गई  थी  |  श्री  श्रीवास्तव  को  जांच  में  शामिल  किया  गया  था  और  पर्याप्त  रूप  से  उनसे

 पूछताछ  की  गई  थी  परन्तु  कोई  उपयोगी  सूचना  नहीं  मिल  सकी  ।  इस  बात  से  इनकार  किया
 गया  है  कि  पुलिस  प्राधिकारी  इस  मामले  को  दवा  रहे  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  आयुक्त  के  कार्यालय  ने  सूचित
 गया है  कि  इस  मामले  में  कार्रवाई  करने  के  लिए  यदि  कोई  हो  तो  आवेदक  का  नाम  तथा  भाने

 य ANT
 में  लिखी  गई  बातें  आयुक्त  को  भेजी  जाएं  ।

 नि
 मुल्य  अधिमान  नी  तियां

 cm  5137  श्री  एन०  ई०  हीरो :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  अपनी  खरीददारी  में  सरकारी  क्षेत्र  के  पक्ष

 दें
 अपनाई  गई  मूल्य  अधिमान  नीतियों  से  लघु  क्षेत्र  को  चोट  पहुंची

 यदि  at,  तो  क्या  अखिल  भारतीय  निर्माता  संगठनों  द्वारा  इस
 संबंध  मं

 a  को
 कोई  ज्ञापन  दिया  गया  भौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  और  शरम  मंत्रालय  नारायण
 दत्त  :  जी  नहीं  ।  सरकार  की

 बिमान  नीति  यह  है  कि  जहां  पर  भी  सरकारी  क्षेत्र के के  एकक €ं  था  लघु  क्षेत्र  के  एकक में  कुछ

 बस्तियो ंके  लिए  प्रतियोगिता  होती
 है  वहां

 ह लघु  एकक  al
 सेवा  हेत

 के
 एकक

 की  तुलना  में

 5  प्रतिशत  मुल्य
 अधिमान  दिया  जाता

 है  te
 दा ब्  ने

 जी  नहीं  ।  थ  >

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 seit के  लिखित  उत्तर  23  दिसम्बर  1Y

 a

 निजी  औद्योगिक  सं सस्थाओं  में  उप  सचिव  लहौर  उस  चे श्र  aut  तथा  fc
 नोकरी  cen  करने  के  लिए  उनके  द्वारा अनुमति  लिया  जाना

 5138.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  नई  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  दिनांक  16  1981  के

 एक्सप्रेस  में "'मन्डे  डायरी *ਂ  स्तम्भ  के  अंतगर्त  छपी  खबर  की  भर  आकर्षित

 कराया  गया  है

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्या  सरकार  वर्गीकरण  ak  अपील  नियम  सरकारी  कर्मचारी  मा चरण
 नियम  में  संशोधन  करके  वरिष्ठ  सरकारी  अघिकारियों  के  लिए  यह  अनिवार्य  बनाने  की  वांछनीयता

 पर  विचार  करेगी  कि  वे  निजी  औद्योगिक  संस्थाओं  में  अपने  बच्चों  तथा  नजदीकी  र
 ws Dery = को

 नौकरी
 दिलवाते  समय  सरकार  की

 अनुमति
 प्राप्त

 न
 उन  उप  सचिव  के  भीर  उससे  ऊपर  के  रक  के  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्या  जिसके

 ;  are
 =

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  औद्योगिक  संस्थाओं  में  नियुक्त  किए  गए  हैं

 ||  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०

 धौर  दिनांक  16-11-81  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  डायरीਂ  स्तंभ  के  अंतगंत  .  प्रकाशित

 एट  होमਂ  ales  से  एक  समाचार  सरकार  की  जानकारी  में  आया  है  ।

 आचरण  नियमों  में  पहले  ही  से  व्यवस्था  है  कि  प्रथम  श्रेणी  का  कोई  अधिकारी  अपने

 पुत्री  या  आश्रित  को  ऐसी  कंपनी  at  फर्म  जिसके  साथ  उनका  शासकीय  व्योहार  हो
 अथवा  किसी  ऐसी  कम्पनी  या  फर्म  जिसका  सरकार  से  शासकीय  व्योहार  नियोजन  स्वीकार

 करने  की  अनुज्ञा  नहीं  देगा  ।  परन्तु  जहां  ऐसे  नियोजन  की  स्वीकृति  अत्यावश्यक  समझी  जाए  तो

 वहां  नियोजन  सरकार  की  मंजरी  प्राप्त  करने  की  शर्ते  पर  केवल  अन्तिम  रूप  में  स्वीकार  किया

 जा  सकेगा ।

 कार्मिक  भर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  क्योंकि

 ag  ऐसी  किसी  सुचना  का  केन्द्रीय  रूप  में  मानिटर  नहीं  करता  है  ।  आचरण  नियमों  के  अधीन

 अनुमति  देना  या  उसे  अस्वीकार  करना  उस  मंत्रालय  या  विभाग  विशेष  का  काय  है  जिसके  अधीन

 अधिकारी
 कार्य  कर  रहा  है  ।

 .

 (8)  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  हैं ।  क

 दिल्ली  ate  नि  निकोबार  सिविल  सेवा  के  अघिकारियों  की  नियुक्ति  के  वि pee
 सायिवदाताओं द्वारा  दायर  की  गई  रिट  याचिका  ।  क

 5139.  श्री  मनोरंजन  भक्त  ।  कया  गृह  मंत्री  ag  aA  fl  पा  करेंगें
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 प्रश्नों के  लि  abou 2  1903  \a
 $$

 ae. ८,  याचिकादाता  के  नाम = खन  1  अधिकार

 दिनांक  12  1973  के  आदेश  के  विरुद्ध  जिसके  aga  अण्डमान  निकोबार  सिविल

 सेवा के  19  अधिकारियों  को  नियमित  आधार  पर  नियुक्त  गया है  जैसा  कि  दिनांक

 29  1973  के  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचित  किया  गया  रिट  याचिका  दायर
 को  गई  है  ns

 उस  सी ०  ढब्ल्यू०/कार्यालय  ज्ञापन  की  संख्या  और  तारीख  ब्या  है  जिसके  aga  दिल्ली
 era  न्यायालय  ने  किसी  भधिष्ठाई  नियुक्ति  करने  से  सरकार  को  रोकने  का  अन्तरिम  आदेश

 पारित  किया  था

 rae (")
 क्या  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  अन्तरिम  आदेश  में  दिनांक  29  1973 के  .

 सरकारी  राजपत्र  में  पहले  से  अधिसूचित  नियुक्ति  को  सुख  करने  का  कोई  आदेश
 कभी  पारित

 किया
 और

 ्

 यदि  सी ०  इब्ल्यू०/कार्यालय  ज्ञापन  याचिकादाता  )  के  नाम  aye
 ean  पारित  करने  की  तारीख  क्या दै  और  दिनांक  29  1973  भारत के
 राजपत्र  में  दिनांक  12  1973  के  आदेश  के  प्रकाशन  के  बाद  कोई  राजपत्र  अधिसूचना
 जारी  की  गई है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना  दिल्‍ली  प्रशासन  के

 )  अधिका  स्वेदी  चन्द्रगुप्त  alt  सुलतान  fag-2  ने  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  रिट

 याचिकाएं  दायर  की  जिनमें  अधिका  रियों  को  अण्डमान  व  निकोबार  सिविल  सेवा  में

 पदोन्नति  के  चयन  समिति  को  24  अगस्त  ate  25  अगस्त  को  हुई  बैठकों  में  उसके  द्वारा

 किए  गए  सलैक्शन  को  इस  आधार  पर  चुनौती  दी  है  कि  ह  (६)  में  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा

 उनकी  वरीयता  गलत  निर्धारित  की  गई  थी  ।

 cat  उच्च  न्यायालय  ने  श्री  चन्द्रगुप्त  द्वारा  भारत  संघ  के  खिलाफ  सी ०  डब्ल्यू

 do  1215/73  में  दायर  कए  गए  मामला  संख्या  में  11-10-73  के  लिए

 नोटिस  जारी  करने  तथा  इस  बीच  स्थान  मंजर  करने  के  लिए  13-9-73  को  एक  आदेश

 tos किया  ।  उच्च न्यायालय  की  डिवीजन  बंच  ने  सी ०  डब्ल्यू०  Fo  1215/73  में  सी०  एम०  स०  18
 हिमत

 डब्ल्यू  /73  में  5-12  73  को  भागे  एक  area  पारित  जिसमें  यह  निदेश  दिया  गया  कि  इ

 = ad में  स्थायी  तौर  पर  कोई  नियुक्तियां  न  की  जाए  कि  प्रत्येक  ऐसी  नियुक्ति  की  समीक्षा

 और  यह  न्यायालय  के  अंतिम  आदेशों  के  तहत  होगी ।

 .
 (a)  जी  श्रीमान्‌  ।  परन्तु  13-9-73  को  पारित  स्थगन  आदेश

 को
 देखते  दिल्ली

 .  तथा  (7) Asura
 प्रयासों  को  कहा  गया  कि  पैनल  को  कार्यान्वित  न  किया  जाए ।

 (7)  ऊपर  भाग
 (r\
 ्य  के  उप र

 wart  को
 देखते  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 fuceit  ae  भील  द्वारा  मरीजों ों  के  जीर्णोद्धार  के  लिए  नई  दिल्ली
 नगर  पालिका  ले |  श  द agate  प्राप्त  करना

 ह
 $140.  श्री  झदाफाक  हुसन :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें रगे

 उन  मस्जिदों  के  नाम  कया  हैं  ।  जिनकी  मरम्मत  जीर्णोद्धार  के  लिए  fee  नी  वक्फ

 बोर्डे  ने  नई
 दि

 दत्ली  नगर  पालिका  से  अनुमति  मांगी  थी  कौर  अब  तक  उनको  न  देने  के

 कपा  कारण  हैं

 ह  त्  जनपथ  की  मस्जिद  की  मरम्मत  के  लिए  मी  अनुमति  मांगी  गई  कौर

 यदि  यह  अनुरोध  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  कार्यालय  में  कब  से  लंबित  है  ?

 न  थ  गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  नई  दिल्ली  नगर

 पालिका  वे  सुचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  वक्फ  बोर्ड  ने  केवल  एक  मस्जिद  अर्थात  जो  जनपथ  होटल
 सामने  जनपथ  पर  स्थित  की  मरम्मत  करने  के  लिए  उसकी  अनुमति  मांगी  थी  ।  दिल्‍ली

 वक्फ  ह बोडें  से  भावेदन  पत्र  1979  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  मामला

 भावास  कौर  निर्माण  मंत्रालय  को  भेज  दिया  जिसने  अब  मस्जिद  में  श्रावश्यक  मरम्मत  करने

 की  अनुमति  देने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ।  तदनुसार  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  दिल्ली  वक्फ  बोलें

 से  पहले  व्तेमान  मस्जिद  की  भवन  योजना  को  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  है  जिसमें  प्रस्तावित

 मरम्मत  कायें  का  वास्तविक  विवरण  दिखाया  गया  हो  ।

 ue  असम  राइट्स  के  केन्द्रीय  पुलिस  संगठन  में  warse  ate  उप-पुलिस  महानिरीक्षक  के  पद

 =  5141.  श्री  विश्वनाथ  फार्मा  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ट्

 केन्द्रीय  पुलिस  असम  राइफल्स  में  कमाडंर  और  उप-पुलिस  महानिरीक्षक

 के  कुल  कितने  पद

 इनमें  से  इस  समय  कितने  पदों  पर  असम  राइफल्स  के  अघिकारी  कौर  कितने  पदों

 पर
 सेना  के  अधिकारी  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  गौर

 ि  यदि  असम  राइफल्स  में  उप-पुलिस  महानिरीक्षक  कौर  कमांडेंट  के  पद  पर  असम

 राइफल्स  का  कोई  अधिकारी  नियत  नहीं  किया  गया  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  असम  राइफल्स  में

 26  पद  कमांडेंट  के  भर  6  पद  उप-पुलिस  महानिरीक्षक  के  हैं  ।  इस  स्तर  के  पर  पारम्परिक

 रूप  से  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  सेना  के  अधिकारी  नियुक्त  होते  रहे  हैं  ।  केवल  1960  के  अन्त

 में  0  से  अधिक  रिलीज़  इमजेंसी  कमीशण्ड  अधिकारियों  की  बल  में  सहायक  कमेन्ट  के  रूप

 में  सीधी  भर्ती  की  गई  थी  ।  ये  अधिकारी  कुछ  को  छोड़कर  जो  ग्रेड  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे  इस

 समय  उप  कमांडेंट  के  अगले  पद  पर  नियुक्त  है  ।  बल  में  कमांडेंट  के  पद  पर  नियुक्त  किसी

 संवर्ग  अधिकारी  के  अभाव  में  इस  समय  उप-पुलिस  महानिरीक्षक  के  पद  पर  संवर्ग  अधिकारियों  की

 पदोन्नति का  प्रश्त  नहीं  उठता  ।
 = =

 a  oe  4
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 wrofies  पाओं  से  अम  उत्पादन
 हे

 प्रमा

 5142.  श्री  मार० एन  ०  राकेश :  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेगे  कि  :

 देश  में  अपशिष्ट  पदार्थों  से  ऊर्जा  उत्पादन  के  अब  तक  क्या  प्रयास  किए  गए

 क्या  सरकार  ने  जैव  रसायन  में  अनुसंधान  के  प्रोत्साहन  देने  की  कोई
 योजना  तैयार

 की  ai

 यदि  हीं  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कपा  है  ?

 विज्ञान  और  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  सो ०
 to  एन०  :  से  कृषि  प्राणी  अवशेषों  मल  mie  से  ऊर्जा  उत्पन्न

 करने  के  बहुत  से  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  ale  ए०  एस०  Fo  जैव  गैस  प्रौद्योगिकी

 पर  एक  अखिल  भारतीय  परियोजना  का  समन्वय  कर  रहा  है  और  साथ  दी  कई  प्रायोगिक

 व-प्रदान  सामुदायिक  आकार  के  जैव  गेस  संयंत्रों  की  स्थापना  कर  रहा  है  ।  कचरा  गस  संयंत्र  के

 विकास  पर  एक  परियोजना  को  पंजाब  कृषि  लुधियाना  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 से  कंजा  उत्पादन  सम्बन्धित  गधिफकांश  स्कीमें  किसी  ने  किसी  तरह  से  जव  रासायनिक

 भ्रध्ययनों  मौर  जैव  रूपांतरण  प्रक्रियाओं  से  संबंघित  हैं  ।  एन०  Fo  Ko  भार०

 महाराष्ट्र  विज्ञान  सम्बद्ध  पुणे  जेसी  संस्थाओं  में  कृषि  अपशिष्ट

 ae  से  मीथेन  के  उत्पादन  को  सूक्ष्म  जीव-वैज्ञानिक  झ्रध्ययनों  पर  विशेष  बल  दिया  जा

 रहा है  ।  भाई०  भाई०  टी ०,  दिल्‍ली  के  जीव-रासायनिक  इंजीनियरी  अनुसंधान  केन्द्र  से  मीथेन

 से  मीथानोल  के  तौर  कृषि  अपशिष्टों  से  इथानोल  के  सूक्ष्म  जीव  वैज्ञानिक  उत्पादन  के  लिए

 परियोजनाएं  चलाई  जा  रही  है  ।  लिखना  सेल्यूलोज़  अपशिष्टों  को  इथानोल  भर  अन्य  रसायनों

 में  परिवतित  करने  के  लिए  एकीकृत  प्रायोगिक  संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  प्रासंगिक  अध्ययन

 भी  किये  जा  रहे  हैं  ।

 क्लोराइड  इंडिया  fo  नई  दिलो  को  ओर  कमंचारो  भविष्य  निधि  और  कर्मचारो  राज्य

 की  बकाया  राशि

 5143.  थी  निहाल  सिह  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क  क्लोराइड  इंडिया  नई  दिल्ली  की  कुल  कितनी  शाखाएं हैं
 हैं

 भोर
 मासिक  बौर

 दैनिक  मजूरी  आघार  पर  वहां  कितने  कर्मचारी  कार्य  करते  मोर

 उक्त  कम्पनी  की  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  से  कमेंट्री  राज्य  बीमा  थो धा  pol ar

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  को  कितनी  राशि  बकाया  है  और  इस  राध्या  को  वसूल  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मती
 (atest or =

 राम  दुलारी  Fetegr)  +  be  सतत  Gaal  के
 tad  क्लोराइड  इंडिया  लिमिटेड  का  कलकत्ता  में  मुख्यालय  है  झोर  केवल  दिल्‍ली  में
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 सदी

 शाखा  कार्यालय  है  |  यह  सूचित  किया गया  है  कि  दिल्‍ली  के  शाखा  कार्यालय  में  24  कमंचारी

 काम  कर  रहे  हैं  ।  मासिक  और  दैनिक  मजदूरी  के
 आघार

 पर  नियोजित  कर्मचारियों  का  रिका

 नहीं  रखा  जा  रहा  है

 स्थिति  निम्न  प्रकार  है  :

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  को  बकाया  राशि

 नियोजक  ने  1981  तक  देय  अंशदानों  को  जमा  करा  दिया  है  और  कोई  राशि
 बकाया  नहीं  ह ै।

 कमंचारो  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि

 सूचना
 THA  कौ  जा  रही  है  और  शीघ्र  दी  सदन  की  मेल  पर  रख

 दी

 feest  द्वारा  श्रम  कानूनों  का  उल्लंघन  ड

 5144,  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far  ह

 क्या  बिहार  के  राज्य  श्रम  विभाग  से  1981  के  प्रथम  छः  माही  में  डिस्कों  द्वारा  ठेका

 धम  कानूनों  की  झोर  उपेक्षा  के  विषय  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा
 war  है  तथा  उस  पर  कार्यवाही  की  गई

 क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  इस  aT  लगभग  8000  ठेका  मजजूर  बेकार  हो  गए  हैं  जिनमें

 से  अधिकांश  मजदूर  अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  के  हैं  जबकि  इन्हें  अन्यत्र  खपाने  के

 लिए  1979  का  एक  समझौता  मौजूद  और

 =
 यदि  तो  क्या  श्रम  मंत्रालय  सरकार  के  माध्यम  से  इस  मामले  को  उठाएगा  और

 वह  सुनिश्चित  करेगा  कि  आदिवासी  मजदूरों  की  इस  भारी  संख्या  को  काम  पर  वापस  लिया

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  से  जमशेदपुर के
 गमौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  नियोजित  ठेका  श्रमिकों  की  पर  7-8-1979  को

 बिहार  के  समक्ष  एक  त्रिपक्षीय  बैठक  में  विभिन्‍न  प्रबन्घतंत्रों  और  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधियों  के

 साथ  विचार-विमश  किया  जहां  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  तय  हुआ  कि  जहां  ठेका

 श्रमिक  स्थायी  तथा  बारहमासी  स्वरूप  के  कार्य  कर  रहे  वहां  इस  प्रकार  के  श्रमिकों  को  उन

 नौकरियों  पर  पक्का  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  बिहार  सरकार  ने  सुचना  दी  थी  कि  बाद  में
 के  प्रबन्ध तंत्र  ने  नीचे  दिए  गए  कारणों  से  इन  नीतियों  को  लागू  कर  सकने  में  अपनी

 मसमधेता  प्रकट  की  थी  :

 (i)  स्थायी  और  बारहमासी  स्वरूप  के  कार्यों  में  ठेका  श्रम  के  उन्मूलन  करने  के  बारे  में

 इस्पात  उद्योग  संबंधी  राष्ट्रीय  संयुक्त  सलाहकार  समिति  विचार-विमश  कर  रही

 (ii)  कम्पनी के  aaa  स्टैंडिंग
 भाव

 में  अस्थायी  तौर  स्थायी  दोनों  प्रकार  के  रोजगारों

 के  लिए  sal  गाइ
 टटररलशलल

 शल  दिशा  रक

 40



 2  1903  प्रश्नों के

 वाण  ——

 तो  यह  उन  स्थायी  आदेशों  का  उल्लंघन  होगा  तथा  इससे  उन
 श्रमिकों  के  हितों  पर  भी  कुप्रभाव  पड़ेगा  जो  भर्ती  के  मामले  में  प्राथमिकता प्रा

 a करने  के  अधिकारी हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  था  कि  डिस्को  में  जो  हड़ताल  11  1981  को  शुरू

 हुई  उसका  लगभग  पांच  हजार  ठेका  श्रमिकों  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  टाटा  माय रन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  लिमिटेड  जमशेदपुर  कें  संबंध  में  ठेका  श्रम  कौर  अधिनियम

 की  घारा  भर  औद्योगिक  विवाद  1947  की  धारा  के  अधीन

 संबंघित  बिहार  सरकार  है  ।  उक्त  एकक  के  ठेका  श्रम  प्रणाली  के  विनियमन  /

 उन्मूलन  की  जिम्मेदारी  तथा  उससे  पैदा  होने  वाले  औद्योगिक  विवाद  की  रोकथाम  ।  हल  करने  की

 जिम्मेदारी  उबत  सरकार  की  हैं  ।  चूंकि  यह  मामला  राज्य  क्षेत्राधिकार  में  माता  इसलिए

 केन्द्रीय  सरकार  ज्यादा  से  ज्यादा  इस  एकक  के  प्रबन्घतंत्र  कौर  श्रमिकों  के  बीच  भौद्योगिक  शान्ति

 भोर  सांमजस्य पूर्ण  संबंघों  को  बढ़ावा  देने  के  विचार  से  सलाहकार  की  भूमिका  अदा  कर  सकती  है  ।

 इस  समस्या को  हल  करने  के  लिए  राज्य  सरकार ने  27-2-81 को  अपने  राज्य  सलाहकार
 ठेका  श्रम  बोर्डे  की  एक  बैठक  बलाई  भी  ताकि  इन  समस्याओं  पर  विमश  किया  जा  सके

 भर  उस  बोलें  की  सलाह  के  आधार  पर  भागे  कार्यवाही  की  जा  सके  ।  उक्त  बोडें  ने  अपनी

 में  यह  सिफारिश  की  कि  7-8-79  की  त्रिपक्षीय  don  में  ज़ो  निर्णय  लिए  गए  थे  तथा  जिनका  जिक्र

 इससे  ga  किया  जा  चुका  उन्हें  लागू  किया  जाए  ।  बोडें  ने  सरकार  को  सलाह  दी  कि  वह
 fecal  के  प्रबन्घतंत्र  तथा  मान्यता  प्राप्त  मजदूर  संघ  के  प्रतिनिधियों  को  विचार-विमश  के  लिए

 बलाए  |  बोर्ड  ने  यह  भी  सलाह  दी  कि  ठेका  श्रम  ale  1970

 के  भ्र घिन  स्थायी  बौर  बारहमासी  स्वरूप  की  कतिपय  नौकरियों  में  ठेका  श्रमिकों  को  नियोजित  न

 किया  जाए  |  संबंधित  मजदूर  संघों  को  भी  बोर्ड  ने  यह  सलाह  दी  कि  वे  अपनी  हड़ताल  वापस

 इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  नवीनतम  सुचना  के  ठेका  श्रमिकों  द्वारा  11-2-198 1
 को  तथा  11-2-81  से  शुरू  की  गई  हड़ताल  तथा  आन्दोलन  समाप्त हो  चुक ेहैं  कौर  डिस्को के
 संयत्र  का  काम  अब  सामान्य  रूपेण  चल  रहा  है  ॥  अपनी  मान्यता  प्राप्त  मजदूर  यूनियन  माता
 टाटा  यूनियन  के  साथ  मशविरा  करते  हुए  बारहमासी  कायों  में  ठेका  श्रम  प्रणाली
 के  कमी  उन्मूलन  के  लिए  प्रवन्घतंत्र  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।

 पश्चिमी  तथा  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  कर  योग्य  मुल्य  पर  आपत्तियों  से  संबंधित  मामलों  का
 दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  निपटारा  लि

 5145.  श्री  दिगम्बर  fag  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करा  कि  :

 कया  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  कर  निर्घारण  वर्ष  1982-83  के  लिए  t fratfza ae कर
 योग्य  मूल्य  कसि  आमंत्रित  करने  के  लिए  एक  सार्वजनिक

 ग

 कोको  जो
 कि नई

 दल्ली
 में  ट्रक 25  1981  के  टाइम्स  श्राफ
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 क्या  दल्ली  नगर  निगम  के  परचम athe  रचा  afera  ! क्षेत्रों  के  भो  ऐसे  सैकड़ों  मामलों
 op तो  इन _  को  निपटाना  है  जिन  पर  चालू  वर्ष  के  कर  निर्धारण  में  आपत्तियां  उठाई  गई  यदि  साक जु

 दोनों  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  क्षेत्र में  ऐसे  कितने  मामले

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  इन  मामलों  में  कर  निर्धाण  संबंघी  आदेशों के
 पारित  होने  के  अभाव  में  करदाता  वर्ष  1982-83  के  लिए  निर्धारित  तक  आपत्ति  उठाने  में

 ai  %
 असमथ  नहीं

 क्यों  इन  विचाराधीन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  कोई  तारीख  निर्धारित  करने ६  के
 क  राने  को  दालापवाक >

 श्रस्ताव  कौर  करदाता मों  को  31  1981  तक  अपनी  आपत्तियां  at  (Ql

 mata  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  हैं  ?

 ज  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  श्रीम  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सुचना  दी  है  कि  यद्यपि  सभी  आपत्तियों  को  निपटा |
 गया  तथापि  दिल्‍ली  नगर  निगम  अघिनियम  1957  की  घारा  124(4)  के  aaa  वर्ष  1981-82

 3 कुछ  आपत्तियों  को  इस  टिप्पणी  के  साथ  निपटाया  गया है  कि  कथित  अधिनियम  की
 धारा  126  के  अधीन  लम्बित  प्रस्तावों  के  साथ  इन  पर  विचार  किया  जाएगा

 eng  नेगम द्वारा ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  2  ।

 seat  नहीं  उठता  ।
 eh ge

 ः  जी  श्रीमान  ।

 नगर  निगम  के  अनुसार कोई
 अन्य  कदम  उठाने

 की
 आवश्यक  हता  नहीं  होती

 स्कूटरों  की  चोरी

 ह
 5146,  श्री  काल  नाथ  :  क्या

 गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1  और  31  1980  की  safe  के  बीच  दिल्ली  के  विभिन्न  बानों
 |  अ

 में  थानावार  दर्ज  किए  गए  स्कूटरों  की  चोरी  के  मामलों  का  ब्योरा  क्या
 ्

 चौरी  गई  गाड़ियों  के  मांलिकों  का  इन  गाड़ियों  के  चेसिस  की  रजिस्ट्रेशन
 संध्या  तथा  इन  गाड़ियों  का  इंजन  नम्बर  क्या  हैं  ?

 :  कितनी  गाड़ियों  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  तथा  उन्हें  उनके  मालिकों

 दिया
 गया  है  तथा  इनका  किस  तारीख  को  पता  लगाया  गया  मोर  किस  तारीख

 इन्हें  भालि
 ग  सींपा  भोर

 इस  समय  विभिन्न  थानों  थानावर  पड़े  र  ं  का  ब्यौरा  कया  तथा  इनका
 किस  तारीख को  प तता

 लगाया  गया  और  उन्हें  उनके  मालिकों  को
 सौंपन ेके  लिए  क्या

 प्रयत्न

 किए गए  ?

 42



 2  1903  )  eat के  लिखित  उत्तर
 ग

 गृह  मंत्रालय में  राज्य

 ू
 प्री  योगेन्द्र '  +  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 पर  रख  पद

 रहो

 ह  जर  सभा  पटर  एगी  ।

 ॥ ्  aaa  हिन्दुस्तान  लीवर  द्वारा  विम  को

 5147.  श्री  मजीत  कुमार  साहा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा
 करेंग  fe:

 (*)  क्या  पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रक्षालक  सामग्री  उद्योग ने  बढ़े ढी  शीघ्रता  से
 प्रगति  की  है  ;

 क्या  प्रचालकों  के  उत्पादन  के  लिए  कच्चा  माल  ate  रसायन  आमतौर
 पर  उपल नन्द  हे  ६

 क्या  ae  पैमाने  के  उधोग  विशेष  रूप  से  विदेशी  सहायक  कम्पनी  हिन्दुस्तान  लीवर
 लिमिटेड  अपनी  अन्तर्राष्ट्रीय  शाखा--विम  के  माध्यम  से  प्रक्षालक  के  उत्पादन  ate
 बिक्री  पर  प्रभुत्व

 बया  कुछ  समय  पहले  संसद्‌  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  यदि

 भा वद यक  हुआ  तो  सरकार  उद्योग  भौर  1951  में  संशोधन  करके

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रक्षालक  के  उत्पादन  को  विनियमित
 किया

 a (=)  यदि  तो  इस  संबंघ  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  कौर

 द
 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं  ?

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  सफाई  पाउडर  के

 द उत्पादन  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 हां  ।

 चूंकि  सफाई  पाउडर  की  गणना  एकाधिकार  अवरोधक  ा  के
 वस्तुओं  संबंधी  वर्गीकरण  के  रंगत  एक  वस्तु  के  रूप  में  अलग  से  नहीं  की  जाती  है  भत: इस इस  बारे
 में  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  की  प्रमुख  स्थिति  का  निर्धारण  कर  पाना  संभव  नवदीं  है  ।

 से  चूंकि  सफाई  पाउडर  का  उत्पादन  उद्योग  कौर
 1951  की  सीमा  से  बाहर  आता  इस  अधिनियम  के  उपबंध  के  अंतगर्त  क्षमता «

 को  विनियमित  करना  संभव  नहीं  है  ।

 उड़ानों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना

 =  5148.  ी  गिरिघर  गो मांगों :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  aera

 में  जिला  उ  योग  केन्द्रों  द्वारा  किस  प्रकार  के  उद्योगों  को  शुरू  किये  जाने  का  विचार  है  और  उड़ीसा

 में  नये  लघु  उद्योगों  शुरू  करने  के  लिए  हरिजनों  और  समाज के  कमजोर  ait  को
 आक्षित  करने

 के
 लिए  जिल ला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  क्या

 कांटवादी
 की  गई  है  ?. er

 43



 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  23  1981

 a  का
 वाया

 उद्योग  भोर  श्रम  मंत्री  नारायण  द  निन  उड़  छह

 में
 भी  13

 न्नणणणय्न जिला श उ
 उद्योग

 केन्द्रों  द्वारा  बनाई  गई  कार्रवाई  योजना  में  कृषि  वन  पद

 अभियांत्रिकी  मिट्टी  गौर  निर्माण  सामग्री  पर  आाधारित  उद्योगों
 के  विकास  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 जनजातियों  हरिजनों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  लग  उद्योगों  को  शुरू  करने  के  लिए
 करने  हेतु  उन्हें  जानकारी  देने  शिक्षित  करने  मौर  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  लघु  उद्योग

 सेवा  संस्थानों  तथा  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  सम्मिलित  रूप  से  गहन  अभियान  चलाए  गए  है  ।

 परियोजना  रूपरेखा  भौर  संभाव्यता  रिपोर्टे  आदि  तैयार  करने  के  अतिरिकत

 संगोष्ठियों  का  आयोजन a  पुस्तिकाओं  भर  विवरणियां  का  वितरण  भी  किया  जा
 &

 sal
 पूर्वोत्तर  ata  में  केन्द्रीय  fader  राजसहायता  a

 5149.  sit  संतोष  मोहन  देव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  निवेश
 राजसहायता

 का  राज्यवार  ब
 ब्यौरा

 क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  पृथक-पृथक  मांगी
 गई  तथा

 दी
 गई  केन्द्रीय

 निवेश  निमि  की  का  ब्यौरा  क्या
 7a

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  क्षेत्र  की  कई  राज्य  सरकारों  ने  केन
 न्द्रीय  निवेश  राज

 सहायता  का  उपयोग  नहीं  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  तन्ती टोह  य  निवेश :  मौर  के
 योजना  के  चुने  हुए  पिछडे  क्षेत्रों  में  क  औद्योगिक  एकक  कुल  अचल

 पूजीगत  निवेश  के  15  प्रतिशत  की  दर  से  अधिकतम  15  लाख  रुपये  की  राजसहायता  पाने  के

 पात्र  हैं  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  संबंध  में  राज  सहायता  1-3-1981  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत  कर दी  गई
 जिसकी  भघिकतम  सीमा  20  लाख  रुपये  होगी  ।  मधघिसूचित  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों

 जिलों  की  सूची  संसद  भवन  के  पुस्तकालय  में  रखी  जा  चकी है  ।

 पिछले  तीन  वर्ष  और  1981-81  81)  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  राज्य  SS

 संघशासित  प्रदेशों  को  प्रतिभूति  की  गई  केन्द्रीय  निवेश  राज  सहायता  तथा  परिवहन
 cen राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 हां  ।
 क

 माल

 ले

 बाने  का  लम्बा  मा  हने

 के  कारण ।
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 प्रश्नो ंके  लिखित  23  1981
 ——_—_—_—  धन  नन्

 हिमालय  कार र Cat  पर  पत्थर  फेंका  लाना न्

 5150.  भाइयों  भगवान  देव  क्या  गृह  मंत्री  यह यह  बताने  की a  gar  करने  कि

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  हिमालय  कार  रली  में  भाग  लेने  वाली  कारों

 पर  1981  में  पत्थर  GH  गये  थे  और  पत्थर  फैंकने  वाले  व्यक्ति  कौन  a;
 क्या  सरकार  ने  ऐसे  व्यवसायों  को  गिरफ्तार  किया  है  भौर  यदि  तो  उनकी

 संख्या  बया  है

 पत्थर  फके  जाने  के  फलस्वरूप  कितना  नुकसान  और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय किये  जा

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  सुचना  क्त्र की जा
 की

 जा

 wet है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ्  अमृतसर  हवाई  HST  पर  अफगान  नागरिकों  का  संकटग्रस्त  होना
 ¥  5151.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान  के  लिए  ae  वीसा  धारी  कितने  अफगान  नागरिकों  को  जो  इस  समय

 अमृतसर  हवाई  अड्डे  पर  संकटग्रस्त  हैं  उस  सरकार  ने  उतरने  की  भाषा  प्रदान  नहीं  भर

 hi
 सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  को  किस  प्रकार  निपटाने  का  है  ?

 ’

 ऐसे  कोई  अफगान  नागरिक गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :

 अमृतसर  हवाई  बीएड  पर  संकटग्रस्त  नहीं  हैं  ।

 =
 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 दिल्‍ली  की  पुलिस  में  र

 .  5152.  श्री  कृष्ण  चन्द  पाण्डे

 श्री  हीरालाल  भार०  परिवार  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  at  पुलिस को  शिकायत  के  बारे में
 दिनांक  21  1981  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया

 i
 (  a)  चूंकि  पुलिस  द्वारा  गंभीर  किस्म  की  रिटों  को  दर्ज  नहीं  किया गया

 i  क्या
 इसके

 क  दह
 क्षेत्र  के  व्यापारियों  द्वारा  प्रदर्शन  तथा

 हड़ताल
 की  गई

 पीत
 हो

 (a)  क्या  इस  क्षेत्र  की  पुलिस  ने  ऐसे  कुछ  लोगों  के  विरुद्ध  जिन्हें  ग्ग्जं  के  मालिक

 भीर  उसके  साथियों  के  हाथों  गम्भीर  चोटे  आई  थी  ।  भारतीय  दण्ड  स

 बाहा  को
 घारा  208  के

 मन्तगंत
 त

 एक
 मामता

 ा
 मी

 दें
 किया  गया  मौर

 Ps  द्  प्
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 2  1903  नों  कें  लिखित  उत्तर

 a  ——_——_—

 य  at,  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  प्रौढ़  ra  मले  में  न्याय  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?  है

 *  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  जी  हां  ,  '  श्रीमान  ।

 व्यापारियों  का  एक  शिष्टमंडल  स्थानीय  पुलिस  अधिकारियों  से  मिला  और  थाना लारेंस

 में  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  457/380  के  ada  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  संख्या  291

 दिनांक  21-11-1981  के  .  तहत  दर्जें  किये  गये  एक  मामले  में  कार्रवाई  करने  की  मांग  की  ।

 उन्होंने  यह  भी  मांग  की  कि  उस  क्षेत्र  में  गश्त  तेज  की  जाए  ।  पुलिस  अधिकारियों  ने  उन्हें  तुरन्त
 कारवाई  करने  का  आश्वासन  दिया  i  aa  में  पुलिस  गीत  तेज  कर  दी  गई  है  और  उल्लिखित  मामले

 का  पता  लगाने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 गौर  4-11-1981  को  दो  व्यक्ति  सुरेश  ate  जीत  सिंह  जीत  होटल के
 मालिक  को  घायल  अवस्था  में  पाया  गया  था  ।  उनकों  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  पहुंचाया  गया

 जहां  उन्हें  बयान  देने  के  लिए  असमय  घोषित  किया  गया  i  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  308  के

 aia  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  274  दिनांक  5-11-1981  को  लारेंस  रोड़  पुलिस  थाने  में

 श्री  लेख  राज  के  बयान  पर  सुरेश  तथा  अन्य  के  विरुद्ध  एक  मामला  aw  किया  गया  है  ।  श्री  सुरेश

 द्वारा  दिए  गए  बयानों  के  आधार  पर  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  325/374  के  ध्यान  जीत

 | ह  तथा  उसके  नौकर  के  विरुद्ध  एक  अन्य  मामला  दर्जे  किया  गया  है  ।  दोनों  मामलों  की  जांच

 ary  जा  रही  है  और  जांच  का  काय  उत्तरी  जिला  पुलिस  के  संकेत  wear  को  स्थानान्तरित  कियाਂ

 |

 शांति  पूर्ण  प्रयोजनों  के  लिये  परमाणु  ऊर्जा  का  प्रयोग

 5153.  शी  के०  मानना  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 शांतिपूर्ण  प्रयोजनों  के  लिये  परमाणु  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  के  बारे

 हमारे  प्रणत
 को

 नवीनतम  स्थिति  का  ब्यौरा  क्या  और

 ....  इस  बारे  में  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  के  बारे  में  किये  गये  —e  ब्यौरा

 बया  है
 ?  थ्  ae  थि  |

 fart

 ल्  मे
 इलेक्ट्रानिकी  ate  पर्यावरण  fant  में  राज्य  dat  भी

 सी०
 प oY

 wae  )  भोर
 (a)

 वाणिज्यिक  स्तर  पर  तथा  शान्तिमय  प्रयोजनों  के  लिए

 कर्जा  का  उ ह  क  है  कि पैदा  करने  के  अलावा  फास्ट  रीडर  टेस्ट  ठ  आयुत
 तथा  उद्योगों में  करने  की  दशा  में  काफ़ी  प्रगति  की  गई  है  ।  प्रगति  के  प्रमुख  क्षेत्र  निम्नलिखित  हैं

 —=  .

 ण
 1.  विद्युत

 में  ला '
 देश में  परमाणु  sat  को

 बिजली पैदा  करने  के  काम  श  ः
 Tat 21

 गया  है
 बर  परम बिजलीघरों क  860  mare  &  +  ः
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 seal  के  लिखित उसर  23  1981

 i.  कुकी

 (i)  विभिन्‍न  प्रकार  को
 बाली  फसलों

 दालों  आदि  के  नए  उत्परिवर्ती  तैयार

 करना ।
 नः

 )
 विकार

 ण  की  विधियों  से  पर

 नारों

 े

 तबर  बक  eet
 HI.  झायुविज्ञान

 -  (i)  नि निदान  गौर  चिकित्सा  की  ऐसी f

 fe

 fairs
 जिनमें  रेडियो आइसोटोप

 काम  में

 .  भाते हैं  ।

 ए  ak
 (ii)  डाक्टरी  कामकाज  में  काम  झान  है

 .  बनाना  ।  नन  को  किरण  की  सहाबा

 क

 थ

 उद्योग
 r

 ..  (0  उद्योगों  में  रेडियो आइसोटोप ों  का  उपयोग  ॥

 (ii)  निरीक्षण  ay  विधियाँ  तथा  विकिरण  पर  माना  रित  अन्य  प्रक्रियाएँ  ।

 सरकार  के  पास  उपलब्घ  साधनों  की  सीमा  में  रहते  इस  बात  का  भरसक  प्रयास  किया

 जाता  हैकि  परमाणु  ऊर्जा  के  शान्तिमय  उपयोग  के  प्रत्येक  पक्ष  पर  अनुसंधान और
 npn और  देश  को  भाघुनिकतम  cafe  अवगत  रखा  जाए  ।

 दिल्‍ली  की  किराया  नियंत्रण  अदालतों  में  लम्बित  मामले

 5154.  थ्री  atte  कार  मौके  :  क्या  गृह  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (*)  क्या  यह  सच  हैं  कि  दिल्‍ली  की  किराया  नियंत्रण  अदालतों  में
 भारी

 संख्
 में

 मामले

 लम्बित
 प

 पड़े  हुए
 श

 यहि  तो  तीन  वर्षों  के  दौरान  पृथक-पृथक  रूप  से  इन  भदाल
 हीं  में  कितने मामले  लम्बित

 feats  1  1980  से  31  1981  at  अवघि  के  दौरान

 पृथक-पृथक  रूप  से  इन  अदालतों  के  मामलों  में  वृद्धि  कौर  हो  गई  है  भर  इस  अवधि
 = दौरान  कितने  मामलों  की  अन्तिम  रूप  से  निपटारा  हो  गया  =  ie

 (a)  feats  1  1980  से  31  1981

 allies

 ll

 अदालतों में  कितनी  बार  जजों  का  स्थानान्तरण  ध

 (=)  बया  यह  सच  है  कि  जजों  का  बार-बार  स्थानान्तरण  वि  कया  भी  ara  संख्या  में

 लम्बित  पड़े  मामलों  के  लिये  मोदी  रूप  से  जिम्मेदार  भर
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 2  1903  (uw)  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 >

 अत्रो  ex  सस्वर  स्थानान्तरण  को  सकने  का
 ह  दर करने  का  विचार  है  ?

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  )  air  aca

 रही  है  आर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥
 x

 दिल्‍ली  में  सहायक  नाले  का  निर्माण

 5155.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  एक  सहायक  नाले  के  निर्माण  का प्रस्ताव  योजना

 आयोग के  पास  स्वीकृति  के  लिए  पड़ा  हुआ  vs

 यदि  at,  तो  इसे  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  ate

 ~
 नवीनतम  अनुमान  के  अनुसार  कितनी  धनराशि  खर्चे  होगी ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  से  इस  स्कीम  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 योजना  आयोग  की  स्वीकृति  2507  लाख  रु०  की  batt  लागत  के  लिए  दि
 नांक

 23

 1981
 cs

 पत्र  द्वारा  जारी  की  गई

 मजदूर  नेताओं  की  विदेश  यात्रा

 जह  5157.  श्री  दयारास  शाक्य  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी  1981  से  30  1981  तक  किसी

 बधक/अध्ययन  दौरा  भारी  से  भाग  लेने  का  प्रतिनिधित्व  करने  संबंघित  मजदूर
 संगठन का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  ga  कितने  मजदूर  नेताओं  के  प्रतिनिधि  विदेशी  बोर

 उनका  किस  केन्द्रीय  श्रम  संगठन  से  संबंध  है  भर्ती  संगठन  वार  उनकी  कुल  संख्या

 ्  र  इस  विदेश  यात्राओं  कौर  दौरों  के  कारण  भारत  सरकार  को  कुल  कितना
 खर्चे  करना

 ा

 द  प्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  शौर  =  oS & aal THA

 को  जा
 है  भ्रांत  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी

 थ

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  लिए  विचाराधीन  aver  पत्र

 5158.  श्री  दोलत  fag  जी  जडेजा  क्या  गृह  मंत्री प्  बताने  की  करेंगे कि

 क्या
 स्वतंत्रता  सेनानी पेंशन  का

 mare  ai
 जाने  हेतु  सरकार  के  पास  कोई a

 आवेदन  पत्र  पड़े  और  =

 यदि  तो
 उनकी

 संख्या
 कितनी  और  उसके  क्या

 कारण  हैं
 बर

 वे  कब  हे

 विचाराधीन
 पड़े  हैं
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 ह प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  3
 1981

 _  01
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  अग्रिम  ब्राह्य  ब् के  रूप  में

 गृह  मंत्रालय  में  प्राप्त  कोई  आवेदन  प्रारम्भिक  जांच  के  लिए  निचिाराधीन
 नहीं  पड़ा  है  लिक

 राज्य  सरकारों  जो  प्राप्त  आवेदन के  आधार  पर  दावों  की  संवीक्षा  करते
 सत्यापन  और

 | पाया  के के  लिए  पात्रता  की  रिटें  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  पेंशन  स्वीकृत  की  जाती  हैं

 1,41,126  maar  पत्र  राज्य  सत्यापन  रिपोर्ट  आवेदक  से  अपेक्षित  सुचना  के

 ama  में  afar  निर्णय  लिये  जाने  के  लिए  पड़े  हैं  ।  पूर्ण  सत्यापित  सूचना  उपलब्ध  होने  पर  इन

 मामलों  में  अंतिम  निर्णय  लिये  जाने  की  संभावना  है  ।

 |  अ
 बड़  औद्योगिक  गुणों  द्वारा  नये  क्षेत्रों  में  प्रवेश

 5159.  श्री  विदुषी  तिरकी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह-बताने  की  कृपा  करे  गो  पि

 (  क्या  सरकार  as  औद्योगिक  गट्ठों  को  वृद्ध  नये  क्षेत्रों  में  प्रवेश क  देने की
 दूर

 है

 संकल्प  के  अनुलग्नक  (udfsea)  एक  ay  परिभाषा  को  विस्तृत  ह  pet  चार

 if  यदि  at,  तो  परिभाषा  को  विस्तृत  बनाने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  ब्यौरा  कया
 या  डे  ् बड़े  औद्योगिक  gel  को  कौन-कौन  से  नये  क्षेत्र  दिये  जाने  की  सं  भाव बना  -

 बड़े  औद्योगिक  get  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या

 पिछड़े  क्षेत्रों  की  ओर  बड़े  ओर  बड़े  औद्योगिक  get  को  भक्षित
 ot

 के
 लिये

 ag

 समग्र  नीति  का  ब्यौरा  क्या  और

 उत्तरी
 बंगाल  के  पांच  पिछड़ें  जिलों  में  उद्योगों  के  विकास  की  क्या  योजना है  ?

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  ह

 ड द 2  1973  के  प्रेस  नोट  के  अनुबंध-ग  की  प्रविष्टियों  की  जांच  कर  रही है
 म

 अंतिम  निर्णय  लिया  जायेगा  ।  जांच  के  परिणामों  की  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ॥

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  संयंत्र  कार्यक्रम  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  नीति  है  |

 कार्यक्रम  के  अंतगंत  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  के  विषय  में  कोई  अंतिम  facta  नहीं  लिया  गया  हैं  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  विकास  कार्यक्रम  के  अंतरगत  पश्चिमी  बंगाल  में  निम्नलिखित  13  जिलों

 को  विकास  के  लिये  चनो  गया है

 कूच  दारजिलिंग  ,
 पुरूलिया  और  पश्चिम  दीनाजपुर  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  क  लिये

 0  रियायतों  और  सुविधाओं  को  भी  घोषणा  की  है  जैसे  केन्द्रीय  निवेश  रियायती

 कम  ब्याज  दरों  पर  बीज/सीमांत  चल  पूंजी  निवेश  पर  सीधी  आयकर

 में  लघु  उद्योग  एककों  द्वारा  मशीनों  की  किराया
 खरीद

 के  लिये  अधि विमान
 परामर्श परामर्श

 व्यवस्था  भ गौर  ब्याज  राजसहायता  शादी  आदि  ।  जलपाईगुड़ी  कौर  बांकुरा  जिले

 कार्यक्रम के  लिये  भी  चने  गए  हैं  ।
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 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर 2  1903

 ———  cad
 faa  के  अत्यधिक पल्प बा  क  करु  लय

 5160.  श्री  मजीत  बाग  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सफाई  करने  वाले  पाउडरों  के  निर्माण  को  क्षेत्र  के  लिए
 भ्रमरहित  मदों  में

 बॉल
 म

 किए  जानें  के  क्या  कारण

 यानी  ब्रिटेन  की  एक  सहयोगी  कम्पनी  हिन्दुस्तान  लीवर  को  विम  जो
 संगमरमर  सोडा  एश  मोर  सामान्य  डिटरजेण्ड  कम्पाउण्डों  पर  आधारित है  और  जिसमें
 किसी  विशेष  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  नहीं  होता  सीमित  उत्पादन  करने  की  anf  देने  के  क्या
 कारण  कौर

 क्या  की  बिक्री  से  प्राप्त  की  जा  रही  श्रत्याघिक  राशि  में  से  अधिकांश  वि

 मुद्रा  में  लाभांश  के  रूप  में  यानी  लीवर  ब्रिटेन  को  भेज  दी  जाती  जिससे  बचा  जा  सकता  है  ?

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  से  सफाई  करने  वाले
 पाउडरों  का  उत्पादन  उद्योग  एवं  1951  के  क्षेत्राघिकार  से  बाहर

 है  ।  अतएव  इस  कानून  के  प्रावधानों  के  अधीन  क्षमताओं  का  विनियमन  संभव  नहीं  है  ।  |

 की  बिक्री  पर  भी  कोई  कीमत  नियंत्रण  नहीं  है  ।  विदेश  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अधीन
 विदेशी  मुद्रा  विनियम  श्रधघिनियम  कंपनी  अपने  वे  सभी  क्रियाकलाप  जारी  रखने  की  हकदार  है  जो

 कि  ag  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अघिनियम  के  प्रभावी  होने  के  समय  पर  ata  1-1-1974  को
 रही  थी  ate  भारतीय  कंपनी  में  लगाई  हुई  अपनी  इक्विटी  के  लाभ  भेजने  का  हकदार  है  ।

 थ
 च्

 frat  कल्याण  कार्यक्रम

 5161.  श्री  रामावतार  शास्त्री :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शिशु  कल्याण  कार्यक्रम  के  संबंध  में  योजना  आयोग ने  कोई

 सर्वेक्षण  किया  न  ै

 द्  यदि  तो  योजना  आयोग  ने  इस  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  तैयार  की  मौर

 .
 ्  यदि  तो  इसकी  मुख्य  बाते  कया  हैं  ?

 योजना  मंत्रो  एस०  at  से  योजना  आयोग  बाल  कल्याण
 यक्रमों  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।  -  योजना  भाषाओं  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन

 ने  एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  परियोजना  के  संबंघ  में  एक  मुल्यांकन  अध्ययन  किया  है  ।  अंतिम

 रिपोट  पर  विचार  हो  रद्दा  है  ।

 जलपाईगुड़ी  में  भविष्य  निधि  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  का  खोला  ज्ञाना

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  [  करेंगे कि 5162.  श्री  सुदोघ  सेन

 क्या  जलपाईगुड़ी

 ह

 में  उप-क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  कार्यालय
 खोलने

 .

 का  प्रस्ताव  अभी
 भ

 विचाराधीन
 गौर
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 seal  के लिखित उत्तर  23  1981

 ——

 इसके  बारे  में  निर्णय  लेने  में  कितना  समय  aaTT  ?

 शम  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (aitaat  राम  दुलारी  :  सरकार  को  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त नहीं  हुआ  है  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 -
 मई  इकाइयां  लगाने  के  लिए  गुजरात  से  प्राप्त  आवेदन

 5163.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  gis करेंगे

 खाकर भारत  सरकार  ने  पिछले  एक  वर्ष  गु  जरात
 से  भाग्य-पत्रों  या  लाइसेंसों  के  लिए

 प्राप्त
 कितने  भोजन-पत्र  अस्वीकार  किए  कौर वे  किन-किन  वस्तुओं के  निर्माण  से  सम्बद्ध

 गुजरात  से  भाइया-पत्रों  के  लिए  प्राप्त  कितने  आवेदन-पत्र  भारत  सरकार
 के  पास  लम्बित  है

 थ  ये  आवेदन-पत्र  कब  से  लम्बित  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श  उद्योग  मौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  गुजरात  में  उद्योग  स्थापित

 करने
 के  लिए  1980  से  1981  की  अवधि  में  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  स्वीकृति

 हेतु  प्राप्त  218  आवेदनों  में  से  76  आवेदन  रद्द  कर  दिए  गए  हैं  ।  उत्पादन  की  वस्तुओं  में  सीमेन्ट
 र  सीमेन्ट  कागज  और  कागज  विभिन्‍न  लौह  a  अलौह  उत्पाद  विद्युत

 वाणिज्यिक  सल्फ्यूरिक  कास्टिक  सोडा  व  सोडा  एश  तथा  विभिन्‍न  कार्बनिक /
 अम काबे निक  रसायन  आदि  शामिल  हैं  ।

 कौर  गुजरात  में  उद्योग  स्थापित  करने  सम्बन्धी  101  —  fran  विमर्श

 की  विभिन्‍न  अवस्थांग्रों  मे ंहै  ।  1979  में  1  ag  1980  में  15  आवेदन  तथा

 ay  1981  (30-11-1981  में  85  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।

 निलम्बित  पड़ें  आवेदनों  में  से  15  आवेदन  वनस्पति  के  उत्पादन  के  लिए  चक

 वनस्पति  के  उत्पादन  के  लिए  भत्िरिक्त  क्षमता  का  सृजन  करने  सम्बन्धी  प्रइन

 गत: इ इन  आवेदनों  को  निपटाया  नहीं  जा  सका  ।  इसके  34  आवेदन  अभी  हाल  ही  में

 प्राप्त  हुए  हैं  ।  निलम्बित  आवेदनों  को  यथाशीघ्र  निपटाने  के  हरसंभव  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ही  .
 छठी  योजना  की  परियोजनाओं  के  लिए  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 संसाधनों  का  जुटाया  जाना

 5164.  श्री  निकू  राम  जेन  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा व

 छठी  पंचवर्षीय  योजना
 में  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 के
 लिए  निर्धारित  परियोजनाओं  हेतु

 प्रत्येक

 क्षेत्र  सरकारी
 क्षेत्र  किस  सीमा  तक

 संसाधन  हलम
 करने  में  समय

 कौर  ०
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 1903"
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 के  लिखित  उत्तर

 ग  ee
 |

 लस

 |
 यदि  कोई  कमी  रह  गई  तो  उसके  क्या  कारण

 हैं  और  क्या  उपचा  नात्मक  उप
 किए गए  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी ०
 :  कौर  1980-81  और  1981-82 की

 बारिक  योजनाओं  की  वित्त-व्यवस्था  करने  के  लिए  विभिन्‍न  क्षेत्रकों  राज्य
 सरकारी

 क्षेत्रक  को  ay  1980-81  में  वास्तविक  अंशदान और  वर्ष  1981-82  में  संभावित

 अभी  उपलब्ध  नही ं4 [2 ||  तथापि  संसाधनों  की  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  तथा

 केद्रीय
 और  राज्य  जिनमें  उनके  उद्यम  भी  शामिल हैं  ,  संगत  उपादानों  को  ध्या  गन  प्प्ञ्प्द ee

 -
 हुए  योजना  के  लिए  अपने  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करते

 पुर्जों  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  बद्धी  2

 51  श्री  चिर्वाॉग  कौशिक  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 (=)  पूर्वी  क्षेत्र में  उद्यमों  की  वृद्धि  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  6
 90

 -

 रसरी
 ब त्र  की  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  भर

 क ¢  इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?  द
 Bie

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  ate  पश्चिम

 पाल  में  भारतीय  भमौद्योगिक  विकास  बेक  ने  60,  224  भौर  50  उद्यमियों  को  ARTSY afsreror

 के  लिए  (1)  सेवियर  इन्स्टोयूट  are  सोशल  (2)  सल्फ  arfece
 ie  ट्रेनिंग  तथा  (3)  भारतीय  निवेश  कलकत्ता  द्वारा  चलाए  |  |  ि
 उद्यमीयता  विकास  कार्यक्रम  टी ०  की  (2.33  लाख  लागत  का  50  प्रतिशत  भाग
 राजसहायता  के  रूप  में  दिया  है  ।

 उड़ीसा  में  भी  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बक  ने  इसी  प्रकार  से  राज्य  सरकार  के

 सहयोग  से  उद्यमीयता  विकास  कार्यक्रम  को  जिसमें  986  उद्यमी  शामिल  किए  गए  चलाने

 उड़ीसा  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  टेक्नीकल  कंसलटेंसी  आर्गेनाइजेशन  को  55,000  रु०  की  राशि  स्वी
 ककी

 an भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  पूर्वी  क्षेत्र  में  5  उद्यमीयता  मार्गदर्शन  ब्यूरों

 करने  पर  सहमत  हो  गया  है  ।  इसने  बिहार  चम्बल  आफ  राज्य  सरकार  और  राज्य  स्तर

 से  संस्थानों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  बिहार  उंद्यमीयता  विकास  संस्थान  को  50,000  रु०

 के  विधिक  अनुदान  की  भी  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  ।

 इसके  भारतीय  औद्योगिक  विकास  argo  सी ०  भाई  पी०  भाई ०

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०  सी ०  लगाई  )
 असम  उड़ीसा  कौर  पश्चिम

 बंगाल  राज्यों  में  एक-एक  औद्योगिक  और  तकनीकी प  संगठन की  स्थापना  करने  के

 लिए  मिलकर  काय  कर  रहे  हैं  ।

 53



 प्रश्नों  लिखित  उत्तर  23  ह  उ

 —e—

 मय
 ं  के  लाभ  के  लि लए तकनीकी  परामशंदायी  संगठन  AT  ियानना  आसिया बा

 उद्यमी यता  विकास  कार्यक्रम  चलाने  से  संबन्धित  सभी  मामलों  में  परामर्श  दाय क
 इ  भ  em

 हैं  ।  जब  भी  आवश्यकता  परिषद्  और  उद्यमीयता  विकास  के  लिए इन  प्रयासों  को

 समय-समय  पर  सुदृढ़  बनाया  जाएगा  ॥

 गहर
 में  कुछ  जातियों  को  अनुसूचित  जाति  पौर  अनुसूचित  जनजातियों  की  सुची  में  शामिल

 किया  जाना

 5166.  श्री  जयपाल  fag  कश्यप  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कि  Har et  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  राज्य  सरकार  को  भेजे  गये  अपने  घास  शा  ow

 एस०  सी ०  एण्ड०  बी०  सी०  डी०  4  तथा  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और
 न्य  राज्य  सरकारों  को  भेजे  गये  अन्य  पत्रों  में  चाई

 कहार  भारी  जातियों  को  अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  को
 में  शामिल  करने  के  बारे  में  उन  राज्यों  को  राय  मांगी  गई  कौर  क्या  सरकार  को  इस

 बंघ  में  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुए

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ये  जातियां  भी  दक्षिण  ak
 भारिक  दृष्टि  से  अनुसूचित  जाति  और  मगनुमुचित  जनजाति  के  समान  ही  पिछड़ी  हुई  सरकार

 का  विचार  उपरोक्त  जातियों  को  भी  उक्त  सुची  में  शामिल  करने  का  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मकवाना )  बिहार  बार  वट

 बमपर  इत्यादि  जसे  कुछ  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियों  की

 सूची  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  संस्थाओं  आदि  द्वारा  दिए  गए  सुझाओं  पर  विहार

 सरकार  से  टिप्पणी  देने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ।  इसी  तरह  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र

 प्रशासनों  से  सम्बन्धित  सुझावों  और  सिफारिशों  पर  उनके  विचार  माग  गए  थे  ।  कुछ  राज्यों  से

 उत्तर  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।

 कौर  मनु पु चित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  को
 वर्तमान  सुचियों  में

 संशोधन  करने  के  लिए  संसद्‌  में  विधायक  लाना  आवश्यक  विहार  सहित  संबन्धित  राज्य
 सरकारों  भौर  भारत  के  गहापंजीकार  के  परामर्श  से  भोर  निम्नलिखित  संबंधित  मानना  फो

 सिम र  अनुसूचित  जाति  भर  अनुसूचित  जनजाति  की  सूचियों  में
 प्रस्तावित

 त
 विस्व  पुनरीक्षण

 के  संदर्भ  में  उपयुक्त  सुझावों  और  सभी  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  के  संबंध  में  अन्य अन्य  सुझावों  और

 सिफ़ारिशों
 पर  उ faa  विचार  किया  जा  रहा  है

 क
 अनुसूची चत  जाति

 छुआछूत  की  परम्परागत  से  उत्पन्न  अत्यघिक  शैक्षिक
 और

 आधिक  पिछड़ापन
 e
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 2  1903  प्रश्नों  क  लिखित  उत्तर

 अनुसूचित
 जनजाति

 विशेष  बिशेष  atat  qh  बिल्कुल
 रूप  से  भुलाया  के  सम्पर्क

 में  उदासीनता के  लक्षण  और पिछड़ापन  ।

 रेलवे  पुलिस  के
 केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  सीमा  सुरक्षा  बल  कौर  tet

 se
 को  राइन

 uit  का  भुगतान  ह

 516  मी  रास  जेठमलानी  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (i)  रेलवे  पुलिस  (ii)  केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  तथा  (iii)
 सीमा

 सुरक्षा  वल

 की  प्रति माह  किस  दर  से  नादान  राशि.का  भुगतान  किया  जाता  है  ;
 द

 (a)  दिल्‍ली  पुलिस  को  किस  रूप  में  इस  राजसहायता  का  भुगतान tt  किया  जाता
 मौर  उसकी  दर  क्या  और

 क्

 पुलिसमैन  से  कितने  घंटे  ड्यूटी  पर  तैनात  रहने  को  अपेक्षा  की  जा तो  है है  तथा

 कलकत्ता

 बम्बई  भोर  दिल्‍ली  में  यादि  सर्वोपरि  पर  काम  करना  पड़े  तो  उसके  लिए  किस  द्र

 हैं  भुगतान  फिया  जाता  है  ?

 केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  बल गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 और  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अराजपत्रित  कर्मचारी  अहंकारी  क्षेत्रों  में  100  रुपये  प्रतिमाह  मौर

 गेर-अहंकारी  क्षेत्रों  में  78  रुपये  प्रतिमाह  को  राशन  सम्बन्धी  सहायता  के  हकदार  है  ।  सरकारी

 रेलवे  पुलिस  के  करें  वारी  राशन  सम्बन्धी  सहायता  के  हकदार  नहीं  हैं  ।  रेलवे  सुरक्षा  बल  के

 अराजपत्रित  कमेंट्री  1931  से  50  रुपये  माहवार  राशन  भत्ते  के  हकदार  हैं  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  के  कमेंचारियों  को  राशन  सम्बन्धी  सहायता  स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 पुलिस  के  एक  कर्मचारी  से  उतने  ही  घंटे  कार्य  करने  की  आशा  की  जाती  है  जितनी

 भाप  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  से  की  जाती  है  ।  समयोपरि  कार्य  के  लिए  क्षतिपूर्ति  करने  के  लिए
 दिल्‍ली  के  अराजपत्रित  कर्मचारियों  को  प्रतिवर्ष  एक  are  का  अतिरिक्त  वेतन  fear  जाता

 है  ।  सहायक  सब-इंसपेक्टर  के  पद  तक  के  दिल्ली  पुलिस  के  कमंचारी  प्रति  नियुक्ति  4  रुपये  भोजन

 भत्ता  पाने  के  हकदार  हैं  जब  उनको  9  घंटे  से  अधिक  ड्यूटी  पर  war  जाता  है  i  किन्तु
 इस

 भत्ते
 का  भुगतान  प्रतिव्यक्ति  प्रति  वर्ष  25  fet  तक  सीमित  है  ।  कलकत्ता  में  पश्चिम  बंगाल  सरक

 सब-इंसर्पक्टर/साजेंट  के  पद  तथा  उससे  निम्न  पदों  के  पुलिस  कर्मचारियों  को  पकाए  हुए  ि  छह
 के  बदले  लगातार  8  घंटे  से  अधिक  ड्यूटी  करने  पर  5  रुपये  प्रतिदिन  देती  है  ।  इस  समय

 सरकार
 मे  |  मन्तगंत  बम्बई  में  ऐसी  कोई  प्रणाली  नहीं  हैं  ।

 ि
 >  में  इस्लाम  के  पैगम्बर  के  विरुद्ध  छपे  लेख  <

 5168.  थी  जी०  एम० ब
 STITT

 बनात वाला  :  क्या  गृह  मंत्री diag  weir  at  कृपा  करेंगे  किः
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 weal  के  लिखित उत्तर  23  1981

 —  ि
 9 क्या  सरकार  को  दैनिक  में  विशेषकर

 सकना
 Tatat,  1981  के

 aye
 में  इस्लाम  के  पैगम्बरे  के  विरुद्ध  छपे  aga  |  |  नखों की  जानकारी

 जिस  दि  के  माध्यम से  व्यवत (=)  सरकार  को  उक्त  लेखों के  विरुद्ध

 किए गए  बढ़ते  हुए  विरोधों  की  भी  जानकारी  और

 .  इन  घमंविरोधी  लेखों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  2?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सरकार  ने  सम्पादकीय  लेख
 न देखा है  ।

 _  जी  श्री मन ।  न्
 दैनिक  के  सम्पादक  के  विरुद्ध  दरियागंज  पुलिस  स्टेशन  में  भारतीय  दण्ड ad

 थ
 संहिता  की  घारा  के  पठित  घारा  के  घिन  एक  प्रथम  सुचना

 संख्या  1065  के  तहत  एक  मामला  asi  fear  गया  है  भोर  उसे  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  जांच

 ताल  चल  रही

 महानिदेशालय  खान  घन वाद  द्वारा  आयोजित  परीक्षाओं  में  अ्रंग्रेजी  माध्यम

 5169.  शी  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 tt क्या  महानिदेशालय  खान  घन वाद  द्वारा  खान  प्रबन्धक  के

 भार  श्रेणी  11  पदों  के  लिए  ली  जाने  वाली  परीक्षाओं  में  अंग्रेजी  अनिवार्य  रूप  से  का

 माध्यम  है  जबकि  उक्त  परीक्षाओं  में  हिन्दी  की  परीक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  प्रयोग  करने की

 अनुमति  नहीं  है

 यदि  af,  तो  कया  यह  राष्ट्र  भाषा  का  अनादर  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  परीक्षाओं  में  get  के  देने
 के

 लिए  हिन्दी  की  परीक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  प्रयोग  करने  की  अनुमति  देनु  का  है  ?

 r श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  दुलारी  :  खनन  परी  ना
 gre

 aa
 कौर  द्वितीय  श्रेणी  खान  प्रबन्धक  प्रमाण-पत्रों  के  लिए  परीक्षा  अंग्रेजी  में  आयो जि wid

 जाती  ह ैहै  |  थे  बोर्ड  कोयला  खान  1957  ate  घात-उत्पादन  खान  1961
 के  aaa  गठित  सांविधिक  निकाय  है  |

 गौर  (7)  इन  परीक्षाओं  को  हिन्दी  में  आयोजित  करने  के  प्रश्न  को  बोरों  द्वारा
 निरन्तर  पुनरीक्षा  की  गई  परीक्षाओं  के  अन्तर्गत  ara  वाले  विषयों  के  सम्बन्ध  में  मना  पाठय

 पुस्तकों  के  कमी  होने  के  वोटों  के  लिए  हिन्दी  में  परीक्षा  लेना  संभव  नहीं है  |
 sil बोर्ड  ने

 ने  द्वितीय  श्रेणी  प्रबन्धक  प्रमाता-पत्तों  के  लिए  मौखिक  परीक्षा  या  क्षेत्रीय  भाषाओं में
 प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  इस  समय  als  उन

 प्रशासनिक
 ओर  तकनीकी  समस्याओं  की  पुनरीक्षा

 कर  रहा  जिनकी  हिन्दी  कौर  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  द्वितीय  श्रेणी  प्रबन्धकों  के
 लिए

 लिखित
 परीक्षाएं  आयोजित  करने  में  उत्पन्न  होने  की  संभावना  है  |

 |  द्
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 1903  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 — कहा
 केन्द्रीय  सरकार के  कार्यालय  end  को  बस

 के
 eH _  5170.  डा०  go  ह  aaa :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 सशस्त्र  सेना  के  मुख्यालयों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों के के  कमरों  को
 बन्द  धूल  झाड़  लगाने  और  सफाई  करने  तथा  के  दोचन

 हफ्ता q  ss ||  क्या  अनुदेश  कौर

 उन  में  सफाई  की  क्या  स्थिति  है  ?  a  5?

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sito
 पोरें  कट

 :
 प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  में  कार्यालय  के  कमरों  को  बन्द  घूल  झाड़
 और  सफाई  करने  के  लिए  केयरटेकर  की  सेवाओं  की व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  ये  कार्य

 at क्क्क्  के  तमंचा  रियों  द्वारा  किए  जाते  हैं  ।

 वर्गीकृत  दस्तावेजों  को
 सुरक्षा

 गौर  अभिरक्षा  के  लिए  अलग  से  अनुदेश  जारी  किए  |
 गए

 इन  अनुदेशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कि  वर्गीकृत  दस्तावेजों  से
 रजि  aga  में  लंच  के  दौरान  और  कार्यालय  समय  के  बाद  कमरों  की  सफाई  करने  मोर
 ताला  लगाने  के  काय  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  उस  अनुभाग  का  एक  सहायक  अथवा  लिपिक
 उपस्थित  रहे  ।  सम्बन्धित  कमंचारी  को  अनुभाग  की  चाबियां  लेने  और  यह  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  कोई  अनधिकृत  फेरबदल  तो  नहीं  किया  गया  ana  दिन  अन्य  कर्मचारियों  से  पहले
 कार्यालय  में  पहुंचना  होता  है

 जहां  तक  सदस्य  सेना  के  मुख्यालयों  का  संबंध  वहां  स्थिति  निम्न  प्रकार  से  है

 कार्यालय के  कमरों  को  बन्द  घूल  भाड़  लगाने  और  सफाई  करने के
 कार्य  के  कर्मचारियों  कमरों  में  बैठने  वाले  अधिकारियों  रियों  की

 देखरेख  में
 किए  जाते हैं  ।  विद्यमान  अनुदेशों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  कोई  भी  कमरा  किसी  भी  समय

 खुला  अथवा  प्रभारी  के  बिना  न  छोड़ा  जाए  |

 जारी  किए  गए  अनुदेशों  में  मंत्रालयों/विभागों  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि

 ह

 ait सरकार  के  कार्यालयों  को  साफ-सुथरा  रखा  जाए  |

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  उप  पुलिस
 t सेवाओं  भोर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवाओं  के  अधिकारी  |

 करेंगे 5171.  भी  था झाई  एस०  करुणानिधि  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 उ  च्चतम  कौर  उच्च  न्यायालयों के  न्यायाधीशों  मौर

 भारतीय  पुलिस  सेवाओं  तथा  भारतीय  प्रशासनिक  सेवायों  के  अधिकारियों  की  संख्या  _  कितनी
 से

 उपर्युक्त  में  राज्यवार  अनुसूचित  जातियों  तियों  के  कितने  लोग  ae

 क्या  सरकार  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लिए  निर्धारित
 मय

 का  कड़ाई
 से  अनुपालन

 इुनिष्चित
 क  रेगी ? whe २  न  +

 ame
 -
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 seat  के  लिखित  उत्तर  2  19581

 नः

 गह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  क्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  वॉंकटसु
 ste  इस  समय  कुल  मिलाकर  19  राज्यपाल  इनमें  से  केरल  भर

 ह्  णा  के  अनुसूचित  जातियों  के  हैं  ।  पांच  संघ  राज्य क्षेत्रों  में  पांच  ही  उप-राज्यपाल
 हैं  बोर  इनमें  से  कोई  भी  अनुसूचित  जातियों  अथवा  जनजातियों  का  नहीं  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  16  न्यायालय  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इनमें  से  एक  अनुसूचित  जाति  के

 1-12-81  को  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  प्रत्येक  में  काय  कर  रहे  न्यायाधीशों  संख्या

 गोर  उनमें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  न्यायाधीशों  की  संख्या  दर्शाने  वाला
 संग्लन  है

 1-1-81  को  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  art  कर  रहे
 अधिकारियों  की  संवर्ग वार  gear  और  उनमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की

 संख्या  शनि  वाला  विवरण  -11  भी  संलग्न  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों
 के  मामलों  में  भ्रनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कोई  sfaraat  wan  से
 निर्घारित  नहीं  को  गई  है  ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों
 के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों /  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए
 पदों  क  भारक्षण  के  संबंध  में

 आदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 ई
 (1-12-81  के —_—_——  =

 क्रम  उच्च  न्यायालय  का  काय  कर  अनुसूचित  जातियों
 अनुसूचित  जनजातियों संख्या  न्यायाधीशों  के  न्यायाधीशों  की  के  न्याय  at

 को  संख्या  संख्या  संख्या

 mh इलाहाबाद  50  भ
 are  18

 3.
 है  ह

 बम्बई  39  =,
 कलकत्ता  33

 21
 6.  meet

 14
 8.
 9.

 10.  23
 Li  15

 12.  मध्य  प्रदेश  21
 20 13.

 14.  न
 15.  25
 16.  पंजाब  एवं  हरियाणा  19
 17.  राजस्थान  12
 18

 334
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 2  1903  (a)  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 ि

 विवरण

 (1-1-  1981  के
 agar

 क्रम  सवा  का  नाम  ॥  ढ  भार ह कुक प्रदासनिक  सेवा
 re

 aa  पुलिस  at
 स०

 afar  अनुसूचित  कार्य  कर
 aJo WTo  वटु काग  तथा  रहे  जनजातियों

 कारियों  जातियां  कारियों
 की  संख्या

 नय  आ  कय अदद  ि
 263  ह»  ह  il

 श्ान्घ्र  प्रदेश  40  131

 असम-मेघालय  27  15

 बिहार  29  om
 [  |  159  ~  19

 17  87

 143  24  67  10

 6.  प्रदेश  89  47

 7.  86  43

 03  24  100

 9.  केरल  -  129  12  76

 10.  मध्य  प्रदेश  311  26  16  209  22

 11.  287  28  148  11
 Q 12.  र-त्रिपुरा  4  17  45

 13  नागाले  42  26

 100 182  13

 15.  «पंजाब  154  26  87  17

 189  14  97

 17,  26  14

 18,  तमिलनाडु  248  33  A  108  19

 19.  घ  राज्य  क्षेत्र  158  15  19  83

 20;  उत्तर  प्रदेश  428  54  316  46
 पश्चिमी  बंगाल  241  23  182  12  11

 ee  ree  co  ey  es  अय
 %  योग  3883*  378  206  2179  218

 82 —_—_—_—_—_—  —

 इसमें 12  उम्मीदवार  शामिल  नहीं  हैं  जिनमें  से  19  अनुसूचित  जातियों  के  बर  9  अनुसूचित
 ि  जिन्हें  सिविल  सेवा  1979  के  परिणामों  के  आधार  पर  1-1-81
 से  पहले  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्त  किया  गया  था

 और  जिन्हें  [-  1-1981  को

 संवर्गों/प्॑युक्त  संवर्गों  को  आबंटित नहीं  किया  गया  था  ।
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 23  1981 प्रश्नों  के

 मत

 र

 क
 —

 सेना  अधिकारियों को को  प्रवकंता  वेतन  ष्ह्  भुगतान  न  किया

 5172.  श्री  बालासाहिब  दिखे  पाटिल :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कपा  करेंगे

 कि
 :..
 ड्

 |)  यह  सच  है  कि  are  एण्ड  डी  संगठन  में  अधिकतर  पात्र  अधिका  Peat  को  ear
 ©

 अनुदेश
 सं०  के  अन्तर्गत  मंजूर  किया  गया  agar  वेतन  का  भुगतान  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  संगठन  में  ऐसे  पात्र  अघिकारियों  की  संख्या  कितनी
 जिनको

 अभी तक  अहंता  वेतन  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  और  इसके  क्या  कारण  भर
 * -

 उपरोक्त  अनुदेश  के  प्रावधान  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार

 aerate म
 x  tat  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 ."  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  शिवराज  fro
 : ae  Gy  ज  लगा जी

 er .  और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 b a

 केन्द्रीय  सर रकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लि०  न
 गवर्नमेंट  कन्जयुमर  कॉपरेटिव

 *  सोसायटी  में  गबन-घोखा  के  मामले  =
 t

 173.  श्री  हरीश  कुमार  गंगा वर
 we  डा०  Yo  यू०  झा जम सी

 i
 राजनाथ  सोनकर  meat : :  क्या  गृह  मंत्री  केन्द्रीय  सरका

 a
 wets  उपभोक्ता

 सहकारी  समिति  लिमिटेड  में  गवन  के  मामलों  के  वारे  में  26  1981  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1568  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  गये

 saad  दे
 भादो

 मे  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  पुलिस
 को  सौंपे  गए  पांच  मामलों  में  हुई  प्रगति  संलग्न  विवरण  में  निर्दिष्ट  है  ।.

 )

 पुलिस  को  सौंपे  गए  पांच  मामलों  को  प्रगति  को  निर्दिष्ट  करने  वाला  विवरण

 1.  वर्ष  1974-75  तथा  1977-78  के  एक  वरिष्ट  सेल् सर मन  द्वारा  विभिनन

 स्टोरों  में  कार्य  करते  नकदी  तथा  स्टाक  के  गबन  के  लिए  ए०  argo  पी०  सी०  की

 घारा  408/477  के  अधीन  पार्लियामेंट  स्ट्रीट  स्थित  पुलिस  स्टेशन  में  दिनांक  14-6-1980  को

 एक  पुलिस  मामला  दर्ज  किया  गया  था  ।  यह  मामला  बाद  में  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराघ  शाखा  को

 emia
 किया  गया  था  ,  जहां  यह  मामला न्यायालय  में  चालान  दायर  करने  के  लिए  लम्बित

 संबंधित  कर्मचारी  ने  कमी-चोरी  आदि  की  सारी  राशि  जो  समिति  के  रिका दें  में
 उनके

 नाम  दिखाई  गई  जमा  कर  दी  है  और  मेने  जजमेंट  ने ने  इसके  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  care

 सचिव  को  तदनुसार  सुचित  कर  दिया है  ।  इसी  पुलिस  मामले  में
 बिना

 को गई
 प्रतिकूल  अ

 प्र

 ्  द  क
 उसका  नाम  समिति  के  रोल  से  हटा  दिया  गया है

 पह
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 —

 ang
 2.  1975-77  के  दौरान  समिति  के  एक  कनिष्ठ  सेल्समैन  समिति  को  नकदी  तथा

 स्टाक की  करीब  रु०  52,000  की  धनराशि  का  दु विनियोजन  के  पार्लियामेंट स्ट्रीट  स्थित
 पुलिस  स्टेशन  में  ए  argo  पी०  ato  की  धारा  408/77  के  ada  एक  पुलिस  मामला  दर्जे

 किया  गया  जिसे  बाद  में  दिल्‍ली  पुलिस  at  गहराई  शाखा  को  हत् तांत रित  कर  दिया  गया

 था  ।  संबंधित  अधिकारी  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  और  उस  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  |

 जांच-पड़ताल  का  कार्य  अपराध  शाखा  के  पास
 न्यायालय

 में  चालान  दायर  किए  जाने
 है

 अन्तिम

 चरणों  में  है  ।

 2
 1975-76  भोर  1977-78  के  दौरान  समिति  के  एक  कनिष्ठ  सेल्समैन  द्वारा  समिति

 को  नकदी  तथा  स्टाक  की  करीब  एक  लाख  रुपए  की  घन  राशि  का  दुर विनियोजन  करने  के  लिए

 स्ट्रीट  स्थित  पुलिस  स्टेशन  में  घारा  408  भाई०  पी०  सी०  के  अधीन  दिनांक

 _१0-5-1980  को  एक  पुलिस  मामला  दर्ज  किया  गया  था  ate  जिसे  बाद  में  दिल्‍ली  पुलिस  अपराध

 शाखा  को  हस्तांतरित  कर  दिया  था  ।  अभियुक्त  ने  पूर्वानुमान  जमानत  करा  ली  थी  ।

 न्यायालय  में  शीघ्र  ही  चालान  दायर  किए
 जाने

 के  जांच  कार्य  चल  रहा  है  ।

 4.  1977-79  के  समिति  के  एक  कनिष्ठ  सेल्समैन  द्वारा  समिति  की  नकदी  तथा

 स्टाक  की  लगभग  रु०  35,000  तक  की  धनराशि के  दुर विनियोजन  दिनांक  2-8-1980

 की  घारा  408  भाई०  पी०  सी०  के  अधीन  पार्लियामेंट  स्ट्रीट  स्थित  पुलिस  स्टेशन  में  एक  पुलिस
 मामला  ast  किया  गया  था  ।  यह  मामला  बाद  में  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  को  हस् तांत  रति
 कर  दिया  गया  था  ।  अभियुक्त  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  कौर  पुलिस  ने  उससे  कई  बार

 पूछताछ  की  थी  ।  इस  मामले  को  न्यायालय  में  दायर  करनेके  लिए  चालान  तैयार  किया

 जा  रहा  है  ।

 5.  1977-79  के  दौरान  सोसाइटी के  एक  वरिष्ठ  सेल्समेन  द्वारा  जाली  लेखे  तैयार  करने

 और  सोसाइटी  के  पैसे  और  स्टाक में  से  लगभग  रु०  11,000  दुर्िनियोजन  करने  पर

 पालियामेंट  स्ट्रीट  पुलिस  थाने  में  argo  पी०  सी०  की  घारा  409  के  अस्त  गीत  7-7-1981 को
 एक  मामला  at  किया  गया  था  जिसे  बाद  में  दिल्‍ली  पुलिस  के  वाइट  कालर  सेल  को  हस्तांतरित
 कर  दिया  गया  1  अपराधी  कर्मचारी  को  पूर्वानुमान  जमानत  मिल  गई  ।  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किए

 जाने के  लिए  पुलिस  द्वारा  चालान  अभी  दायर  किया  जाना  है  ।  इसी  बीच  उक्त  कर्मचारी को

 पुलिस  मामले  में  बिना  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  उपयुक्त  घरेलू  जांच  करके  सेवा  से  बरखास्त

 कर  दिया गया  है  ।

 ा  समय  प्रदेश  में  बन  आधारित  उद्योग

 5174.  थी  माधवराव  सिंधिया  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  सरकार  की  नीति  वनों  के  निकट  वन  आघारित  उद्योग  लगाने
 की

 यदि  तो  क्‍या  मध्य  प्रदेश  तथा  अन्य  बन  बहुल  राज्यों  में  वन  आधारित  और

 उद्योग  लगाने  की
 संभावनाओं  का  पता

 जगति
 दे

 लिए  tt
 सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 |
 .
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 बया  मध्य  प्रदेश  तथा  अन्य  वन  क्षेत्रों  में  वन  पर  आधारित  और  उद्योग  एकक  लगाने
 Mi  प्रयोजन  सरकार  के  विचाराधीन  यदि  gi,  तो  उसका  विवरण  क्या  है  ?

 ह

 उद्योग  और  थम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  वन-सम्पत्ति  की  दृष्टि  से  समृद्ध
 जिलों  क्षेत्रों  में  संभाव्यता  के  अधीन  बनों  पर  आधारित  उद्योगों  को  विकसित  करने  को  दरीयता

 दी
 जाती है  ।

 मध्य  प्रदेश  सहित  सभी  राज्यों  तथा  संघ  शासित  प्रदेशों  में  अनेक  औद्योगिक  क्षम

 वें क्षण  किए  गए  इन  इन  सर्वेक्षणों  में  वनों  पर  उद्योगों  की  स्थापना  सम्बन्धी
 बहका  भी  है  |  2

 सर्वेक्षणों  की  रिपोर्टें  के  आधार  पर  सम्बन्धित  राज्यों  को  वनों  पर  आधारित
 उद्योगों

 की  स्थापना
 के  संवर्धन  के  लिए  उपाय  करने  होंगे  ।

 2

 सरकारी  सेवायों  में  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिए  नौकरी  शिक्षण  का

 ि पुर्नमूल्यांकन  शोर  परिवर्तन  ह

 5175.  डा०  छपा  fag  मोई  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 +  sar  पिछड़ा  at  आयोग  के  एक  सूतपूव  सदस्य  ने  अनुसूचित  जातियों/अनु  न

 नातियों
 के  लिए  नौकरियों  में  भारक्षण  सम्बन्धी  नीति  का  पुनर्मूल्यांकन  करने  और  उसमें  उचित

 पूरी  तन
 करने

 की  दलील  दी
 ज्

 म्  क्या  यह  सच  है  कि  वर्तमान  नीति  के  परिणामस्वरूप  सरकारी
 सेवा

 के  स्तर  में
 ध्यान  देने  लायक  गिरावट  भाई  भोर  +.  - ह

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया है है  भौर  इसके  परिणामस्वरूप  उत्पन्न
 द

 i.  .
 को  सुघारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  ह

 (x) ~  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  र  सरकार  को  इसकी  कोई

 नकारो  नहीं  है  ।

 जी  श्रीमान ।
 ie
 a  a

 (n)
 प्रदान  ही  adi  उठता  ॥

 ्  कोचीन  नौसैनिक  age  में  स ुee
 '

 ग 517  16.  श्री  ato  के  नायर :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  कोचीन  नौसैनिक  aes  में  उपलब्ध  सुविधाओं  का
 भीर

 विकास  तथा
 प्रा  बिस्टर

 करने  का  प्रस्ताव  ड

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  भ
 ह झ्शा क्या  कोचीन  हवा  का  विस्तार  करने  का  भी  प्र प्रस्ताव  मौर

 यदि
 तो  उस  का

 ब्योरा
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 ग  क

 fa

 लिखित
 चत्तर

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लि  शिवराज  fro  :
 भार  (a re  ना

 नौसैनिक  पोतों
 के  लिए  कोचीन

 नौर सैनिक  oss  में  अतिरिक्त  सहायक  सुविधाएं  sat  जा  रही

 a  ate  कोचीन  हवाई  अड्डे  में  हवाई  पट्टी  का  हाल  ही
 ह

 बिस्वा  कियां

 गया  है  ।  cael  माग  और  प्रांगण  भी  मजबूत  बनाए  जा  रहे  हैं  ।  टर्मिनल  भवन  का  भी

 बिस्तार  किया  जा  रहा  है  और  उसमें  सुघार  किया  जा  रहा  है  ।

 मिली  भाषा  में  दिये  गये  पत्रों  अथवा  याचिकाश्रों  के  उसर

 y  5177.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  350  के  मातहत  किसी  ब्यक्ति

 को
 सरकार

 अथवा  इसके  किसी  अधिकारी  को
 अपनी

 भाषा  में  याचिका  आदि  देने  का  अधिकार

 क्या  रेल  मंत्रालय  तथा  भारत  सरकार  के  बहुत  से  अधिकारी  अखिल  भारतीय  मैथिल

 संघ  और  अन्य  द्वारा  मैथिली  भाषा  में  उन्हें  लिखे  गये  पत्रों  या  याचिकाओं  का  उत्तर
 नहीं

 are
 ज  ;  *  है  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  लि

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीमान  ।
 a

 atc  sea  नहीं  उठता  ।
 ty  =

 झ  ve सेना  में  कार्यरत  मुतु  सेनिक  स्कूल  भ्र ध्या पक

 5178.  श्री  रामेश्वर  नीखरा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 उनके  मंत्रालय  के  अंतगर्त  एम०  Fo  गेरी सन  इंजीनियर
 mils  विनित

 विभागों  में  भू तपु वं  असैनिक  स्कूल  अध्यापकों  की  संख्या  कितनी

 क्या  उन्हें  1950  के  सेना  निर्देश  संख्या  241  के  अनुसार  बरीयता  दी  जाती

 gy  ठ
 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं

 क्या  यह  अध्यापक  अधिशेष  होने  पर  तथा  तत्पश्चात  मंत्रालय  के  श्रन्तगत  विभिन्‍न

 श्रेणियों  में  पुन नियोजित  होने  पर  गृह  मंत्रालय  के  .  दिनांक  4-12-1968  के  कार्यालय  ज्ञापन

 संख्या  ०  एस०  (111)  जिसे  15-6-1981  के  सेना  आदेश  संख्या  65  के  अनुसार

 मंत्रालय  में  लागू  किया  गया  के  अनुसार  अपने  पहले  वालू  मूल-वेतन  संरक्षण  के  हुक  दार  होते

 भ्र
 ष्

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  एक  दान  से  दूसरे  विभाग  में  तैनात  कर्मचारियों  की
 वरीयता

 निर्घारित  करते  समय  सी ०  पी०  मार७  so  73/73  के  उपबन्धों  का  कार्यान्वयन
 सत

 हुए  लिन

 मंत्रालय  को  एक  विभाग  नहीं  माना  जातीं  है  ?

 ध्
 |  | रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  499

 (=)  और  ऐसे  सिविलियन  स्कूल  अध्यापकों  जो  1  1973  से  पहले  अन्य
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 =  उत्तर  क्  23  1981

 ———  हक  ा  0110

 पदों  समायोजित  किए गए  की
 वरीयता  1950  § के

 बल  सेना  रेश  241  के

 उनके  बाद  के  पदों  पर  नियमित  की  गई  |  दि  1g  73  &  बाद  सम:योजित

 किए  गए  अध्यापकों  की  वरीयता  निर्धारण  के  ‘fae  गह  मंत्रालय  द्वारा  विहित  सामान्य

 सिद्धान्तों  के  अनुसार  निश्चित  की  गई  है  जैसा  कि  अन्य  समुह  | पग  ale  समुह  सच
 कर्मचारियों  के at

 - मामलों  में  किया  जाता है  ॥

 ्  जी  नहीं  ।  15  1981  के  थल  सेना  आदेश  सं०  बडा  के ह
 उपबंध  कबर उसके  जारी  होने  की  तारीख  मंगाती  15  1981  से  लागू  हैं  ।

 (=)  एक  विभाग  के  रूप  में  नहीं  माना  जाता  ।

 aed-fafecar  पदों  के  लिए  सफाई  निरीक्षक  डिप्लोमा  की  सार  &  ह्

 ह  5179.  श्री  मोहम्मद  इसरार  अहमद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे  :

 क्या  facet  नगर  निगम  तथा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  कें  aaa  अरे-चिकित्सा

 पदों के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  अखिल  भारतीय  स्थानीय  स्वायत्त  संस्थान  बम्बई/नई  दिल्‍ली  द

 दिये  जाने  वाले  सफाई  निरीक्षक  डिप्लोमा  को  मान्यता  प्रदान  कर  दी

 क्या  सरकार  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  को  दिल्लो  के  केन्द्र  शासित  प्रदेश  में  सफाई

 faders  डिप्लोमा  को  मान्यता  देने  के  लिए  जन  स्वास्थ्य  एवं  स्वास्थ्य  विज्ञान  संस्थानਂ  से  आवेदन

 प्राप्त  हुए  मोर

 दिल्‍ली में  अन्य  अवे-चिकित्सा  संस्थानों  को  बढ़ावा  देने  तथा  जन  q  एट

 स्वास्थ्य  विज्ञान  संस्थान  तथा  देश  की  अन्य  संस्थानों  द्वारा  सफाई  निरीक्षक  डिप्लोमा  को
 मान्यता

 =
 देन  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  की  क्या  नीति  है  ?

 गह
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  से  सूचना  एक

 जा  रही है  भर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥  म  ह

 गर-सरकारी  कार्यालयों  में  काम  कर  रही  महिला  कर्मचारियों  को  प्रसूति  झुकाना  सुविधाएं
 ः  5180.  प्रो ०  पी०  जे०  कुरियन  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  किः

 कया  गर  सरकारी  कार्यालयों  में  arg  कर  रही  fear  कमंचारी  सरकार री  कार्यालयों

 की  महिला  कर्मचारियों  के  समान  प्रसूति  अवकाश
 सुविधाएं

 प्राप्त  कर  सकती  ee

 a)
 यदि  at,  तो  वे  कितने  दिन  के  लिए  aitz  किन  नियमों  के  अंतरगत  यह

 सुविधा
 Ht ahd  प था

 यदि
 तो  सरकारी  कौर  गर-सरकारी  कार्यालयों में  इस

 बदमा
 rere  कुटू  दकन  भ्  र

 यदि भाग  का  उत्तर  सकारात्मक

 कक

 है
 तो

 कया  वे
 उल  अवधि  केਂ

 बतन
 आदि  की

 मग धि कारी  गौर
 ह  भ
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 2  1903  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 — ae  =
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उद्योग  निदेशालय  को  ag  fade  देने का  है

 [५  - क हुला  कर्मचारियों  को  इस  कारण  भारिक  हानि  न  हो
 ?

 धम  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सती  राम  दुलारी  से  प्रसूति  ara

 अधिनियम  के  ala  बागान  या  सकते  उद्योग  से  नियोजित  प्रत्येक  महिला  प्रसूति
 की  तारीख  सहित  safe  से  तत्काल  पूर्व  अपनी  वास्तविक  अनुपस्थिति  की  अवधि  तथा  बच्चा  पैदा

 होने  ग  अगले  दिन  से  सप्ताह  की  अवधि  के  लिए  aaa  दैनिक  मजदूरी  वी  दर  से  प्रसूति  लाभ
 की  हकदार  होती  है  ।  राज्य  सरकारों  को  इस  अधिनियम  की  परिधि  से  किसी  भी  aaa  प्रतिष्ठान  यां

 प्रतिष्ठानों  की  श्रेणी  उचित  नोटिस  देने  के  विस्तारित  करने  का  प्राधिकार  है  ।  कुछ
 राज्य  सरकारों  ने  इस  भधघिनियम  के  उपबन्धों  को  स्थानीय  दुकानों  एवं  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानों

 भवनों  के  निर्माण  कौर  रख-रखाव  के  काय  में  लगे  प्रतिष्ठानों  भारी  पर  विस्ता रित  किया  है  ।  ऐसे

 मामलों  में  जिनमें  कर्मचारी  बीमा  निगम  के  श्रन्तगंत  श्राता  महिला  कमंचारी

 उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  प्रसूति  लाभ  की  हकदार  होती  है  ।

 बिहार  में  मिटा  मालिकों  द्वारा  कदाचार

 5181.  शोभती गोता  gael  :  क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  बिहार  के  सिंहभूम  |जिले  के  चक़घरपुर  के  महिला
 समाज  की  ओर  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  में  भट्टा  मालिकों
 द्वारा  किए  जा  रहे  कदाचार  का  उल्लेख  किया  गया  है  और  जिसके  परिणामस्वरूप

 जियाडा  क
 गोर

 _ निकटवर्ती  क्षेत्रों  की  आदिवासी  महिला भों  को  सताया  जा  रहा  है  भोर  उनकी  बेइज्जती  की ज
 लड़कियों  का  दिल भंग  किया  जाता  उन्हें  होटलों  ate  वेश्यालयों  में  बेचा  जाता  उनका

 अनैतिक  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  ale  उन्हें  बंध घुम  मजदूर  के  रूप  में  रखा  जाता

 क्या  सरकार  को  सिंहभूम  जिले  की  आदिवासी  महिला  प्रवासी  श्रमिकों  का  देश

 अन्य  भागों  में  इस  प्रकार  दुरुपयोग  करने  के  बारे  में  भारत  के  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  fate
 श रिपोर्टो  की  जानकारी  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  आदिवासी  महिला  प्रवासी  श्रमिकों की
 चह

 हालत  की  जांच  के  लिए  संसद्‌  सदस्यों  की  एक  जांच  समिति  नियुक्त  करने  का  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  श्रीमान  दमे

 जी जो  हाँ  श्रीमान  |

 जी  श्रीमान  ।  बिहार  सरकार  सै  पितर  क  म .T  मांगी  गईं  Fate  की  wat

 भीं  ter  है
 ।

 इस्पात
 बर

 खान
 मंत्रालय  के  भी  विचाराधीन  है  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  23  1981

 प
 .  गाँधी  कान्ती प्रति

 ram  हा
 पारा  विदेशी  घन  के  दुरुपयोग  के  संबंध  में

 जॉच
 आयोग  को  स्थापना

 वह  : 5182.  sit कपूर  सुष

 थी  कुवर  राम
 द  थ  a

 a  &  as  भगवान  देव  यद

 थ्री  नोलालोहिघादसन  नाडार  क्या
 दूद  संगी  गह  भतार  को  हता करेंगे  =  ce

 क्या  गांघी  शान्ति  प्रतिष्ठान  द्वारा  वादे  शी  ध
 मन

 कें  दुरुपयोग की  जाँच  करने  कें  लिए

 एक  जांच  आयोग  की  स्थापना  किए  जाने  का  एक  संकल्प  wr लाना  सभा  दे
 निकलो  दतर  में

 पता  गीता

 गया
 और

 (a)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  अब  तक  इस  आयोग  की  eer  त

 किए
 ने  के  क्या

 कारण  हैं

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  श्रीमान  1

 (a)  आयोग  स्थापित  करने  के  लिए  प्रारंभिक  कायें  शुरू  कर  दिया  गया है
 ।  आयोग  शीघ्र

 * चॉक  किए  लाने  की  ara  है  ।

 -
 समाज  विरोधों  मौर  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  से  निपटने  के  लिपे  कार्यवाही  करना

 x
 5183.  श्री  जमोलुरंहमान  कया  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृप  क रेंगे कि

 _..  समाज  विरोधी  और  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  निपटने के  लिए  सरकार  द्वारा  ay  गई

 rel  का  ब्यौरा  क्या
 |...

 ी

 क्या  यह  सच  है  कि  सामाजिक  संगठनों  के  नाम  पर  भारत  में
 विदेशी  घर

 घन  भा  रहा

 भी
 ह  द

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 कया

 है
 ं  =

 |” ड  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सरकार  मामले में  अत्यघिक
 सतकंता  बरत  रही  है  att  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  तथा  देश  कीं  अखण्डता  और  सुरक्षा
 को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  कानून  के  तहत  निवारक  तथा  दंडात्मक  कारवाई  करने

 भावश्यक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 और  सांसकृतिक  या  सामाजिक  यक्रमों  वालें
 लगभग  5000

 विदेशी
 अंशदान  प्राप्त

 कर  रहे
 at  अभिदान

 अधिनियम  1976  की  धारा 6 6(1)  के  adlat  ऐसे  प्रत्येक ~soumor
 ;

 एसोसिएशन  कों
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 क  ह tan
 Ban,

 काठ
 )

 विपिन  ना  शाण  ना  सान

 विदेशी  अभिदान
 नियमावली  1976  के  नियम  8(2)

 के  तहत  प्राप्त  राशियों  के

 संबंध
 में

 एक क  अद्ध-विधिक  fret  भेजनी  होती  है  से  उपयोग  में  लाई  गई  राशियों के  बारे  में
 Hun r feqid en ay  भेजनी  होती  जिसे  चार्टेड  गकाउटेंट  द्वारा  िधिपय  wither  क्या

 गया

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  भनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  विज्ञापन  पर  व्यय  ज

 5184,  श्री  बापू  साहिब  परुलेकर  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह
 ताने

 की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  श्नुसंघान  परिषद्‌
 ने

 वाणिज्यिक

 विज्ञापनों  पर  लाखों  रुपय ेव्यय  किए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वैज्ञानिक  att  औद्योगिक  अनुसंधान  परमाणु
 कर्जा  भारतीय  अन्तरिक्ष  भनुसंघान  संगठन  और  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  विभाग  द्वारा
 वाणिज्यिक  विज्ञापनों  पर  वर्षवार  कितनी  राशि  व्यय  की  और  क

 क्या  इस  संबंध  में  किसी  व्यक्ति  द्वारा  कोई  आपत्ति  उठाई  गई  है  कौर
 af

 '  तो
 घी  ब्यौरा  क्या  हैं  बर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  2  मि

 विज्ञान  कौर  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी  ०  पी «
 एन०  :

 जी  नहीं  ।  सी०  एस०  आई०  आर०  ने  1981-82  वर्ष  के  दौरान  वाणिज्यिक
 गा

 विज्ञापन  पर  1,68,776.40  रुपये  सच  किए  हैं  ।  at

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सी०  एस०  लगाई  कार  से  संबंघित  समाचार  की  ओर  सरकार  का

 ध्यान  दिलाया  गया  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  सी०  एस०  argo  भार०४  द्वारा  विज्ञान  में  विकासਂ

 इन  साइंस  बाई  सी ०  एस०  भाई०  आर०  ड्यू रिंग  दि  लास्ट  टू  पिमसंਂ  शोषक  प्रेस

 विज्ञप्ति  स्वतंत्रता  दिवस  के  अवसर  पर  जारी  की  गई  थी  ताकि  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला बों

 में  की  गई  उपलब्धियों  को  लोगों  के  ध्यान  में  लाया  जा  सके  ।  asa  में  पिछले  दो  वर्षों  अर्थात

 1979  से  1981  के  दौरान  सी०  एस०  भाई०  arco  में  विज्ञान  की  प्रगति  की

 भोर  निर्देश  किया  गया  है  और  इसे  सत्तारूढ़  दल  या  इसके  किसी  भी  सदस्यों  के  लिए  विज्ञापन  नहीं
 समझा  जा  सकता  है  ।  इसका  उद्देश्य  विज्ञान  में  हालिया  विकास  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  था

 Ssaamq”’  टायर  एण्ड  एन०  कार  एस०
 लिमिटेड

 का  बन्द  होगा  ह

 5185.  शी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  fe ;

 +
 क्या यह  सच  कि

 ग
 टायर  एण्ड  एन०  AlTo  एम०  लिमिटेड के  अध्यक्ष ने

 22  1980  को  मंत्रालय
 Be

 एक  पत्र  में  िस्पतों  को  इस  के
 मून  अब लबों  या
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 al  के  लिखित  उत्तर
 23  दिसम्बर

 1981

 —

 सम्भावित
 खरीदारों  को  देने  की  सिफारिश स सहित  कम्पनी  ः  बन्द  करने

 की  सादिक  के  कम
 सभी  करें  चारियों  की  व्यापक  बर्खास्तगी  को  सिफारिश की

 arte थ

 क्या  सरकार  उनकी  सिफारि दा  के  अनुसार  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  <ét  दें
 भार  %  i  ee

 x
 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  घोर  धम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  भारतीय  औद्योगिक

 —  सम्बोधित  दिनांक  22  1980  के  पत्र  जिसकी  प्रति  इस  मंत्रालय  को

 पृष्ठांकित  की  गई  अध्यक्ष  ने  एककों  की  पुनर्स्थापना  के  लिए  निम्नलिखित
 संभावनाओं

 कॉ

 उल्लेख  किया  qT—  ि

 में  भौतिक  जीव्यता  की  कोई  भाषा  किए  बिना  विद्यमान  व्यवस्था  बरकरार
 y

 अ  को  इसके  मूल  स्वामी  या  किसी  भावी  क्रेता  को  सौंप  देना
 ह

 a

 =
 बन्द  कर  देना ।

 कौ  का  राष्ट्रीवकरण  करके  उसमें  सरकार  अथवा
 वा  वित्तीय  संस्थानों

 से  पर्याप्त

 वित्तीय  निवेश  कराना  ।

 _..
 और  सरकार  द्वारा  1981  को  घोषित  रु गण  एकक  =

 नीति  की  परिसीमा  के  अन्तर्गत  सरकार  उपक्रमों  की  परिसम्पत्तियों  का  अन्तिम  रूप
 से  निपटारा द्  र

 करने
 के  लिए  विभिनन  संभावनाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 ्  मैसेज  इक  cad  और  नेशनल  रबर  मंन्युफेक्चरसे  लिमिटेड  की
 बिगड़ती  हालत

 re  की  5186,  शी  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  गताने  की  कपा  करेंगे  किः

 om  क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  पिछले  दो  सालों  में  मौतें  इक  टायसं  कौर
 नैशनल  स्वर ay

 मैन्युफैक्चर्स  लिमिटेड  की  हालत  में  बड़ी  तेजी  से  गिरावट  भ  रही  और
 क

 me
 &

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण

 द 7  उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  aft

 उन  एककों  के  उत्पारन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाले  कारणों  में  स ें
 दिखे  गुला

 कारण  ये  हैं  जेसे  मध्य स्तर  के  सम्बन्ध  से  सम्बन्धित  प्रशिक्षित  कार्मिकों  का  बाहर  चला

 कार्यकारी  पूंजी  की  जरूरी  मशीनों  की  खराब  स्थिति  जिनके  परिणामस्वरूप  safes  परिभाषा
 में  माल  रद  कर  दिया  गया  और  कार्य-कुशलता  का  अभाव  बिजली

 क
 t  कटौती  आदि  ।

 r
 ea  नों  उपक्रमों  की  परिसम्पत्तियों  को  अन्तिम  रूप  से  बेचने  सम्बन्धी !  पर  सरकार

 क
 विचार कर  रही  है  ।
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 2  शिव  प्रश्नों  के  लिखित

 ae
 कर  भार  गर  सें में  अरक  के  कारण  हुई  मति

 जड
 करेंगे

 कि
 5187.  श्री (०  नोलालोहियादसन  नाडार  क्या  गृह  मंत्री यह

 बतान

 क्या  भारत  सरकार  ने  केरल  सरकार  और  तमिलनाडू  सरकार  ने  —  के  शुरू

 में  केरल के  अकबरी  लाइसेंस  द्वारा  बेचे  गए  अरक  के  लेने  से  खील  हुई  मौतों  की
 सदया

 फा  पता

 लगाया  गौर  झक

 यदि  हां  तो  उस  उस  घातक  पेय  में  जहरीले  तत्व  कया  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  भोर  )
 ser  gem एकत्र की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 र  बंगलादेश  राष्ट्रिक ों  का  समय  से  मालिक  वर्धी  तक  रहना

 5188.  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  .

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  ate  बंगला  देश  राष्ट्रिक ों  का  भारत  में  समय  से

 अधिक  भवानी  तक  रहने  के  बढ़ते  मामलों  की  ओर  दिलाया  गया  ः

 यदि  तो  पाकिस्तान  तथा  बंगना  देश  के  ऐसे  राष्ट्रिकों  की  कुल  संख्या कर  ज
 भारत  में  1980  श्र  1981  में  के  अन्त  आए  थे  तथा  ऐसे

 साकी को  कुल  संख्या  क्या  है  जो  उन  की  वीसा  की  अवधि  से  अधिक  समय  से  रहे  हैं  अथवा  लापता ह
 गए

 पाकिस्तानियों  तथा  बंगलादेश  के  ऐसे  लोगों  की  संख्या  है  जिन्हें  किसी  अपर

 गिरफ्तार  किया  गया  है  अथवा  जमानत  पर  है  और  ऐसे  मामलों  की  संख्या  क्या  है  जिन  में  वे

 जमानत  तोड़  कर  भाग  गए  और

 पाकिस्तान  भोर  बंगला  देश  सीमाओं  से  ade  घुसपैठ  रोकने  तथा  उनके  भारत
 मे ह समय  से  अधिक  ठहरने  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  2

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (eft  योगेन्द्र  °  पाकिस्तान/बंगलादेश  के

 नागरिकों  का  आना-जाना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  ale  किसी  दिए  गए  समय  में  ऐसा  ही  रहेगा  द

 उनमें  बहुत  लोग  मानवीय  या  अन्य  बाध्य  आधारों  पर  अपने  बीजा  की  अवधि  बढ़ाते हैं  बौर
 इसलिए  अपने  वीजा  की  साल  भ्रमणी  समाप्त  होने  के  बाद  उनका  यहां  ठहरना  अनधिकृत  नहीं  कहा

 जा  सकता है  ।

 भोर  राज्य  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सुचना  एकत्रित
 as जा रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।

 यदि  कोई  पाकिस्तान/बंगलादेदा  नागरक  बासा  के  ape  ear

 पाया
 जाता  gar  बतक

 विरद
 विदेशी  1946  द  हहे अधीन  een  निष्कासित
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 का
 we  की  जाती है  ।  यह स ुfafa  करने  की  दृष्टि सेवक  भवेष  रूप  से  कोई

 पाकिस्तानी  बंगलादेशी  नागरिक  हमारी  सीमा  का  उल्लंघन  न  सीमा
 valet  सुदृढ़

 की  गई

 है  कौर  समस्त
 सीमा  क्षेत्र

 में  गश्त  तेज  की  गई  है  mm न

 दिलो  के  अनाथालय  से  कमला  का  गायब  होना

 5189.  श्री  राम  बिलास  पासवान  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ?

 क्या  एक  प्रैस  रिपोर्टर  द्वारा  महिलाओं  के  अनैतिक  -  व्यापार  का  भंडाफोड़ करने के

 लिए  खरीदी  गई  ate  दिल्‍ली  के  अनाथालय  में  रखी  हुई  कमला  नामक  एक  महिला  जिस

 के  बारे में  एक  रिट  याचिका  उच्चतम  न्यायालय  विचाराधीन  इस  रह  स्याह  परिस्थितियों
 में  अनाथालय  से  गायब  हो  गई

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  उसके  अनाधालय  से  गायब  होने  के  ar  मे में  कोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 उस  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?  = =  ि  ्
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  23  1981  को

 रात्रि  के  11.40.  बजे  वनिता  विभाग  पटौदी  जहां  श्रीमती  कमला  को  रखा  गया
 के  सुपरवाइजर  ने  दरियागंज  पुलिस  थाने  में  सूचना  धी  कि  श्रीमती  कमला  जो  सायंकाल

 लगभग  8.30  बजे  तक  अन्य  महिला  के  साथ  बीड़ी  खरीदने  बाहर  गई  गुम  है  ।

 से  उसको  ढूढने  के  लिए  स्टेशन  तथा  अन्तर्राज्यीय  बस  ager  समेत
 विभिन्‍न  स्थानों  में  तत्काल  पुलिस  पार्टियां  भेजी  गई  ।  स्थानीय  लोगों  से  पुछताछ  के  लिए  जांच
 झधघिकारी  घटनास्थल  पर  गए  ।  दिल्‍ली  के  सभी  पुलिस  थानों  तथा  देश  के  पुलिस  भधीक्षकों  को
 वायरलैस  संदेश  भेजे  गए  केन्द्रीय  कंट्रोल  रूम  तथा  खोए  हुए  व्यक्तियों  के  दल  को  भी  खोई  हुई

 महिला  को  तू  बने  के  लिए  सचेत  किया  गया  है  ।  श्रीमती  कमला  के  फोटो  को  टेलीविजन  में  दिखाया

 are  रेडियो  oe  उसके  बारे  में  प्रसारण  किया  गया  ॥
 श्रीमती

 कमला  को  पढने  के  लिए  विशेष  रूप

 से  मध्यप्रदेश  पुलिस  से  अनुरोध  किया  गया  है  ।
 =

 qe
 दक्षिणी  राज्यों  में  माधुरी  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  रक्षा

 5190.  श्री  एन०  डेनिस  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ora  Sf

 (®)  क्या  सरकार  को  कुछ  दक्षिणी  राज्यों  में
 शेक्षणिक

 संस्थानों में  उपलब्ध  अपर्याप्त

 सुविधा भों  के  कारण  भाषायी  अल्पसंख्यकों  को  होने  वाली क  ठिनाइयों  की
 जानकारी  गौर

 (a)  इस  संबंध में  छ्  तों  गोर  अधिकारों  सुरक्षा के  लिए  सरकार  बया  ठोस
 कदम  उठाएगी  ?
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 ———

 me  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के
 हा

 युक्त  के  कार्यालय से  इस  बात  का  पता  लगाया गया  है  कि  दक्षिणी  भारत  के  सभी  शैक्षिक

 संस्थानों में  यथोचित  शैक्षिक  सुविधाएँ  उपलब्ध  की  गई  हैं
 ।  ४  हਂ

 ,
 संविधान  के  अनुच्छेद  350  at  wat  के  अनुरूप  गठित  भाषाई  अल्प  सैनिकों

 के  वि  प  अधिकारी  का  संगठन  भीर  सरकार  द्वारा  अपने  संकल्प  दिनांक  12-1-78  द्वारा  गठित
 ्य  बयक  आयोग  को  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  हितों  के  संरक्षण  एवं  के  लिए  पर्याप्त  समझा

 पिता

 ्
 योजना  बजट  का  लद्दाख  के  जिलों  में  वितरण

 ्

 5191.  sit  पीं०  लामंग्याल :  क्या  योजना  मंत्री  दिनांक  6  1980  के  अवासित
 @ दन  संख्या  6968  के  उत्तर  के  संबंध  में  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ¢

 योजना  tft  कों  भारत  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  बिग-अलग  वितरण के के  लिए  राष्ट्रीय
 far  a  परिषद  द्वारों  क्षा  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  जम्प  तथा  कश्मीर  राज्य  के  लिए

 |
 ह बया  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 क्या  उपयुक्त  प्रशन  के  भाग  भर  के  सम्बन्ध  मैं  मांगी  गई
 जानकारी

 लेब  सभा  पटले  पर  रखीं  v  oe

 क्या  लेह  sit  कारगिल  के  लिए  मद  कें  अंतगर्त  आवंटन  में  विद्युत  परियोजनाओं

 सम्बन्धी  व्यय  भी  शामिल  कौर  यदि  तो  जिला  योजना  से  व्यय  किए  जानें  के  क्या  कारण

 जबकि  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  अन्य  जिलों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  नहीं  किया  मौर

 यदि  उपयु  क्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  क्या  av  1979-80

 1980-81  गोर  1981-82  के  लिए  लेह  और  कारगिल  जिलों  के  लिए  वर्षवार  बजट  आबंटन  के

 ब्यौरा  तथा  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  किए  गए  आबंटन  को  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाएगा  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  1980--85  को  छठी  योजना  की  श्रवर्घिਂ

 कें  लिए  राज्यों  की  दी  जाने  वाली  कुल  केन्द्रीय  सहायता  15,350  करोड़  रु०  इसमें  से

 3,245  करोड़  रु०  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  कीं  भावश्यकतांप्रों  की  पूर्ति  करने  के  लिए  निर्धारित

 किए  गए  हैं  जिनमें  हिमांचल  सिक्किम  तथा

 जम्मू  धौर  कश्मीर  शामिल  हैं  ।  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  में  पारस्परिक  संवितरण  का  किसी  निर्धारित

 फामू ले  के  अनुसार  विनियमन  नहीं  fear  जाता  जिंन  उपादानों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  वे

 हैं  विभिन्‍न  क्षेत्रकों  में  विकास  की  स्थिति  के  अनुसार  उचित  प्रत्येक  राज्य
 की

 संसाधन  जुटाने  के  संबंघ  में  प्रयत्न  और  राज्य  के  अपने  संसाधनों  को  उपलब्धता
 तथा  केन्द्रीय  सहायता  ।  जो  राज्य  विशेष  श्रेणी  के  रूप  में  वर्गीकृत  नहीं  किए  गए  हैं

 ब ेबे  आयोजित

 गाडगिल
 मामू

 ले  के  द्वारा  निम्नलिखित  रूप  से  अधिशासी  होते

 1.0
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 (1)  जनसंख्या के  पर  60  faa;  |

 2)  प्रति  व्यक्ति  आय  के  आधार  पर  20
 sfasat 7 >

 उन  राज्यों  के  लिए  जिनके

 a  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  मौसम  से  कम है

 =  ं  (3)  करें  प्रयत्न  के  आधार  पर  10

 ा
 थ  (4)  राज्यों  की  विशेष  समस्याओं  के  आघार  पर  10  प्रतिशत  ।

 म Fag

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  1600  करोड़  रु०  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  विशेष  प्रेमी
 से

 इतर  राज्यों  को  माय  समायोजित  कुल  जनसंख्या  फार्मूले  के  भा घार  पर  आबंटित की  गई  है  ।  इसके ठ
 अतिरिक्त  पहाड़ी  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  और  उत्तर  पूर्वी  परिषद्‌  की  योजनाओ ंके  लिए :1

 व  ु

 So  और  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजना मों  के  लिए  1450  करोड़  रु०  आबंटित  किए  गए  हैं  1

 दिनांक  6-8-80  को  उत्तर  के  लिए  लोक  सभा  अतारांकित  प्रदान  संख्या  6968  के  लिए

 दिए  गए  माइ वासन  की  पूति  करने  के  लिए  दिनांक  24-11-80  को  सभा  पटल  पर
 seis

 रखी

 गई  थी ।

 हां  ;  लेह  बौर  कारगिल  में  किए  गए  व्यय  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  90

 ताकत  अनुदान  के  रूप  में  और  10  प्रतिशत  ऋणों  के  रूप  में  सहायता  दी  जाती  है  ।  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  एकमात्र  ag  और  कारगिल  जिलों  के  लाभ  के  लिए  सभी  व्यय  जिला

 योजना  में  दिखाना  होता  है  |

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिये  किए  गए  भाबंटनों  को  अलग  से  बताते  ए  लेह लाहौर

 कारगिल  जिलों  के  लिए  वर्ष  1979-80,  1980-81  कौर  1981-82  के
 लिए

 बजट  alder  के

 RCtike  विवरण  देने  के  लिए  राज्य  से  कहां  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  कमंचारियों  के  लिए  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  योजना  का  स्वीकृत  सिद्धान्त

 5192.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ES  क्या  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारियों  के  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  योजना के  स्वीकृत

 सिद्धान्त  भर  उदेश्य  के  अनुसार  यह  व्यवस्था  है  कि  जिस  मुख्य  कार्यालय  में  सरकार  की  गौरसे

 चैयरमेन

 बै बैठता  है  उस  में  रियों  का  नेता  भी  उपस्थित  होना  =  i

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  की
 दाना  के  gare  कही

 क्या  मौर  or  a
 >

 (7)
 इसके

 क्या  कारण  हैं  ?
 ae  +  oo t

 ही  Ct |  तथा  संसदीय  काय
 विभाग

 में  usa  मंत्री  पी०
 वेंकट  eal

 (*)  जी  श्रीमान ।
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 नी  ्
 (ara) क \ ny

 oo
 प्रश्नों  के  लिखित

 or
 ा

 |
 (a)  और  संयुक्त  परामर्श  तंत्र  की योजना  कर्मचारियों  की  स

 करने और  उन
 पर  बातचीत  करने  के  लिए  बनाई  गई  है  ।  संयुक्त  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  के  मुख्य

 में
 Aare  पक्ष  के  नेता  की  उपस्थिति  से  इसका  कोई  विशेष  संबंध  नहीं  है  ।  -

 मेससं  बंसल  stadia  एण्ड  इंडस्ट्रीज  प्राइवेट  लि०  दिल्‍ली  द्वारा  कदाचार

 5193.  श्री  एन०  सुन्द्रराजन  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  किं  ह
 क्या  यह  सच  है  कि  dad  अंसल  प्रॉपर्टीज  एण्ड  श्राइवेट  fare,  दिल्ली

 ईरान  में  कार्यरत  अपने  कर्मचारियों  को  चैक  के  रूप  में  भारतीय  मुद्रा  दे  रहे
 bg ने  )  यदि  तो  इस  कार्य  को  रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  का  क्या  कांयं वाही

 का  विचार  कौर  वाही  करेने

 उस  कम्पनी  के  विरुद्ध  भारत  सरकार  क्या  दण्डात्मक  कार्यवाही  करेगी  ?  ः

 wa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  से  सुचना  एकत्र
 की  जा  रद्दी  है  और  जसे  ही  यह  उपलब्ध  हो  सदन  की  मेज  पर  रख  दी

 जाएंगी
 1

 शी  धार ०  जे०  हैमिल्टन  द्वारा  रोरो  एसबसटस  खानों  का  निरीक्षण  ड  .

 5194.  sit  इन्द्रजीत  गुप्ता
 :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ..

 क्या  अंतराष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  धूलि  नियंत्रण  विशेषज्ञ  श्री  आर०  जे०

 हैमिल्टन  द्वारा  28  1978  को  बिहार  में  जिले  में  चाइबासा  के  पास  रोरो
 एसबसटस  का  निरीक्षक  किया  गया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  एक  घातक  व्यावसायिक  रोरो  के
 व्यापक

 रूप  से  फलने  के  संबंध  में  पुष्टि  की  थी  जिससे  फेफड़े  प्रभावित  होते

 क्या  स्वास्थ्य  सुरक्षा  और  बचाव  के  कोई  उपाय  आरम्भ  किए गए
 यदि  हां  तो

 क्या  खानों  के  बिरला  प्रबन्धकों  पर  कर्मचारियों  जिनमें  से  बहुत  से  कर्मचारी

 एसबसटोसिस  के  छूत  से  मर  गए  हैं  रक्षा  के  .  पर्याप्त  उपाय  करने  के  लिए  दबाव  डालने हेतु  कोई
 कार्यवाही  की  गई  और  aud

 ो
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 धम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  कयों  और

 पर्यावरण के  सुघार  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यक्रम  ए०  के
 अंतगर्त

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  are  प्रतिनियुक्त  मिस्टर  रोटी  ने०  हैमिल्टन  जो  घूल  किस  और
 न्

 नियंत्रण  में  सलाहकार  रोरो  खानों  का  दौरा  किया  ताकि  खानों  में
 घूल  site  नियंत्रण

 की  समस्या  का  अध्ययन  किया  जा  सके  ।

 (a)
 %,

 नहीं
 ।  उन्होंने

 एसबसटोसिस  हॉ
 समस्या
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 से  घूल  मुल्यांकन  नियंत्रण  संबंधी  सलाहकार  की  सिफारिशों  को  खान

 sors
 जिनमें  रोरो  एसबसटस  खानों  के  प्रबन्धक  शामिल  अनुपालन के

 निद भेजा + गया
 है

 अण्डमान  प्रोर  ——  दीप  समूह  का  पन  नामकरण १

 5195,  श्री  भऋारखण्डे  राय  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  नेताजी

 सुभाष  चन्द्र  बोस  की  भावनाओं  की  मूत  रूप  देने  की  दृष्टि  से  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 का  नाम  बदल  कर  कौर  शहीद  रखने  की  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  श्रण्डमान a  निकोबार  दीप समूह
 का  नाम  शौर  स्वतंत्र  द्वीप  रखने  के  लिए  श्री  समर  गह  द्वारा  24  1978

 को  एक  पैर-सरकारी  विधायक  रखा  गया  सदन  को  अपने  आश्वासन  दिए  जानें

 पर  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  के  लिए  गुड  मंत्री  की  सलाहकार  समिति

 के  समक्ष  ag  प्रस्ताव  रखा  .  जिसमें  श्री  गह  को  भी  उस  समिति  के  समक्ष  अपने

 विचार  करने के  लिए  आमंत्रित  विधेयक  वापस  ले  लिया  परन्तु
 श्री  गुह  20  1979  को  हुई  इस  सलाहकार  समिति  की  बठक  में  उपस्थित  न  हो  सके  ।

 यह  प्रस्ताव  20  1980  को  सलाहकार  समिति  की  dont  रखा  गया  कौर  समिति

 प  समूह  का  नाम  बदलने  के  पक्ष  में  नहीं थी

 अतिरिकत  क्षेत्रीय  सीमेंट  नियंत्रण  हैदराबाद  के  लिए  सांग

 5196.  शी  पो०  राजगोपाल  नायक  =>  क्रि क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  ठ

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  हैदराबाद  में  एक  अतिरिक्त  क्षेत्रीय

 कार्यालय  खोलने  के  बारे  में  अनुरोध  किया  कौर  ्

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दस  :  और
 are

 प्रदेशਂ
 fcurcar  क  जि

 wa
 सरकार  ने  उस  राज्य  में  सीमेंट  नियंत्रण  संगठन  के  एक  कार्यालय  की  स्थापन

 अनुरोध  किया  था  ।  हैदराबाद  में  सीमेंट  नियंत्रण  संगठन  के

 क्षेत्रीय
 कार्यालय

 की  स्थापना  के  एक  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  s  i

 जेल  सुघार  समिति  द्वारा  अपनी  स्थापना  के  समय से  अब  तक  किया  गया
 +  5197.  श्री  उत्तम माई  एच०  पटेल oe .  क्या  गृह  मंत्री

 निम्नलिखित
 जान

 कारी
 र

 बाता विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 जेल  सुधार  समिति  ने  कितने  स्थानों  का  दौरा  Gan
 बौर  .

 उसके  दौरों के  क्या

 परिणाम  >
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 1903  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 oe  मावा

 इस  समति  की  स्थापना  से  इसकी  मानदेय  तथा  प्रत्येक

 सदस्य  एवं  कमंच।री  पर  यात्रा  भत्तों  के  रूप  में  कितना  व्यय
 इट  दन  क

 ()  उक्त  समिति  को  प्राप्त  अम्यावेदनों  भौर  ज्ञापनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  25  1980  को
 caf Tare जेल  सुघार  समिति  ने  अब  तक  आन्ध्र  जम्मू  व  पंज

 उत्तर  गोवा  दमण  भोर  दीव  तथा  पांडिचे
 +

 46  स्थानों  का  दौरा  fear  है  दौरों  से  समिति  के
 सदस्यों

 को  जेल  प्रशासन  संबंघी  ी
 को  नजदीक  से  देखने  का  मौका  मिला  है  ate  इससे  उन्हें  अपनी  रिपोर्ट  में  उपयुक्त  सिफारिशें
 करने  में  सहायता  मिलेगी  ॥

 समिति  के  काम  के  संबंध  में  किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  दिया
 गया

 समिति  के  अपने  600  से  अधिक  मतों  के  इसे  कं  दियों,/जिल  स्टाफ  तथा
 अन्यों  से  63  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  है  ।

 विवरण
 थ  | ]  तमंचा  रियों  पर  व्यय

 (1)  वेतन  तथा  भत्ते  4,91,343.73  रुपये
 =

 (II)  यात्रा  war  51,376.22  रुपये

 कार्यालय  व्यय  3,96,298.31  रुपये

 1,15,615.60  रुपये सदस्यों  पर  व्यय

 सदस्यों  पर  व्यय  का  ब्योरा  ह

 क्रम  संख्या  सदस्य  का  नास  =  त
 कुद  wi  को  गई

 ofa न्यायमूर्ति  श्री  Yo  ए०  मुल्ला  Pgs)
 ares

 6,628.50
 श्री  योगेन्द्र  aq  सदस्य  क  By  a ह
 कुमारी  सरोज  संसद्‌  सदस्य  .  5,674.60  wy |
 डा०  एस०  शारदा  सदस्य  24,517.50  रुपये

 3,382.00  रुपये श्री  जी०  एस०  सदस्य

 प्रो ०  रशीद्दुदीन  संसद्‌  सहयोजित  सदस्य  5,306.50  रुपयें

 श्री  प्रकाश  संसद  सहयोजित  सदस्य  8,015.20  रुपये

 (aa  त्यागपत्र  दे  चुके
 श्री  डी०  जे०  सहयोजित  सदस्य  17,542.25  रुपये

 11,747.90  रुपये 9.  श्री  एच०  सी ०  सहयोजित  सदस्य

 ||  10.  श्री  के०  एल०  एन०  सहयोजित  सदस्य  ड  18,588.00  रुपये

 11  3,410.00  रुपये
 ._  डा०  हीर  सहयोजित  सदस्य

 -  ee ee
 s

 ——_——— अ  नन
 1,15,615.60  रुपये

 समिति  समिति  के  सदस्यों  कर्मचारियों  का  कोई  मानदेय  नहीं  दिया  है  ।
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 a
 राज्यों  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  राजनीतिक  पेंशन

 5198  श्री  जेनुल  विचार

 गया
 गह

 मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  cart  बाला
 gs

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंग े:

 (a  प्रत्येक  राज्य  जौर  संघ  क्षेत्र  में  कितने  स्वतन्त्र पता  सेनानियों  क
 नॉफिकाकं

 मिल  रही

 राजनीतिक  पेंशन  दिए  जाने  के  लिए  अभी  भी  कितने  आवेदन-पत्र
 Free?

 i

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पक्ष  में  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  सरकार द्वार  क्यां
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 oa
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सिवाना )  कौर  संलग्न  विवरण  के

 अनुसार  |

 पात्र  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  शीघ्रता  से  सम्मान  पेंशन  के  लाभ  के  लिए
 सरकार  की  गहरी  चिन्ता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गृह  मंत्रालय  के  स्वतंत्रता  सेनानी  जिसमें
 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  सम्मान  पेंशन  के  दावों  पर  कार्यवाही  की  जाती  सुदृढ़  बनाया  गया  है  |

 गृह  मंत्रालय  के  अनुरोध  पर  अधिकांश  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  वरिष्ठ

 अधिकारियों  के  पर्यवेक्षण  में  केवल  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  मामलों  से  निपटने  के  |लिए  विशेष  कक्ष
 स्थापित  किए  गए  हैं  और  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  मामलों  की  जांच  में  सहायता  करने  के  लिए
 राज्य  सलाह कर  समितियां  भी  पुनर्गठित  की  गई  है  ।  उनको  उनके  पास  लम्बित  पड़े  सभी  मामलों

 को  निपटाने  के  लिए  अभियान  qe  करने  के  लिए  सलाह  दी  गई  केन्द्रीय  स्तर  पर  भी

 विशिष्ठ  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  लेकर  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  कार्यान्वयन  से

 संबंधित  मामलों  में  गुद  मंत्रालय  को  सलाद  देने  के  लिए  एक  गैर-सरकारी  सलाहकार  समिति

 गठित  की  गई

 ह
 विवरण

 ह  ललकित

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 मामला  देन  मामलों  सका

 का  नाम  सख्या  जिनमें  राज्यों में  रिपोर्टे

 —
 भानी हैं

 उत्तर  प्रदेश  15,704  5,783

 पजाब  5,264  1,482

 419 हरियाणा  1,334

 जम्मू  कौर  कसमीर  724

 राजस्थान  611  189

 दट्विंमाचल  प्रदेश  374  189
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 —

 पश्चिमी  भगाल  14,927  34,621
 असम  3,944  42,805

 उड़ीसा  3,586  6,016
 702  8941 त्रिपुरा

 मेंघालय  67  i4

 मिजोरम

 मणिपुर  16  88

 अरुणाचल  प्रदेश  38

 निगाल ड  10  6

 बिहार  19,665  32,650

 मध्य  प्रदेश  2,704  706

 काल  2,004  17,807
 लान्च  प्रदेश  5,407  10,883

 त्तमिलनाड  3,631  1,709

 गजरात  2,895  72

 नाटक  7,655  5,754

 10,247 महाराष्ट्र  10,194
 ae  शासित  क्षेत्र

 20  20 झ०  और  निकोबार  द्वीपसमूह
 चण्डीगढ़  72  6

 दिल्‍ली  =  1,620  57

 गोवा  597  877

 पॉंडिचेरी  242  368

 आजाद  हिन्द  फौज-प  13,  756.0  1,078

 आजाद  हिन्द  हा  3,081  2,694

 .  a  ee  ee
 4,41,120 1,20,923
 Speer ames cs

 सारे  उद्योग  में  गतिरोध
 ल

 51909. » saat  मांघुरो  fag  क्यो  उद्योग  मंत्री  यहं
 बताने

 कौ  ea
 करेंगे

 क्या  सरकार  और  बहु  saya  सहकारी  समितियों यों  के
 के  wong

 की  कमी  के  कारण

 सोख  उद्योग  गतिरोध
 की  स्थिति  में  पहुंच  गया

 क्या ae
 भी  संच  है  कि  गैर-सरकारो  oh

 पारो
 इ  दराज  a

 तक  स्थल  परे
 आदिवासियों  में  लाख  खरीदने  के  |

 जए पह
 पहुंचते  और

 भ्



 geal के  लिखि  |  उत्तर चा  23
 and

 ि  ="

 कबीलों  पर  से  क  इस  इद  की  रीड़  ककी  हड्डी  गर-सरकारी

 TUT  Cay  गहरी  पकड़  समाप्त  करते
 के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 कया  गया  है

 a9

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  )  से  कृषि  site  वाणिज्य
 मंत्रालय  से  संगत  जानकारी  प्रतीक्षित  है  ।

 ड  बेरोजगार  व्यतीत
 ह ae

 5200.  श्री  मुन्दर  शर्मा

 ध  थी  जयपाल  fag  कश्यप :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  निसर्ग  कि  दिनांक
 1  19818  1  1981  की  safe  में  विभिन्न  रोजगार  केन्द्रों

 के
 माध्यम  से

 *.  किकर

 व्यक्तियों  कों  रोजगार  प्रदान  किया  गया  है  ?

 _  झाम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  1  जनवरी  से  31  1981

 तक  की  अवघि  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  4,11,404  व्यक्तियों  को

 काम  पर  लगाया गया  था  ॥
 क

 विभिन्न  नसस्किापालडिपाों  के  प्रक्षेपण  में  किया  गया  व्यय

 5201.  थ्रो  राम  झावर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 अन्तरिक्ष  में  प्रक्षेपित  विभिन्‍न  अन्तरिक्ष  यानों  अथवा  ,  उपग्रहों  पर  गत

 तिम
 ह

 दौरान  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  खर्चें  की  गई

 _
 उन  पर  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  at  की  गई  और

 इन  प्रयोगों
 से  सरकार  को  प्राप्त  होने  वाले  विभिन्‍न  प्रकार  के  लाभ  क्या

 विज्ञान  झेंप  इलेक्ट्रानिकी  मौर  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सी०
 पी०  एन०  fag)  भोर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विविघ  अन्तरिक्ष  यानों  पर  ad
 बी  गई

 धनराशि
 तथा  इसमें  अन्तर्निहित  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार

 |
 ut

 य े)
 कुल  व्यय  xt

 i]
 भार  एस ०-1  शृंखलाएं

 20  1.18

 (i)  6.86  2.60

 (iii)  एप्पल  17.72  10.47

 (iv)  भास्कर-प  1.59  0.86
 ee  ee
 28.37  15.11

 ee ee
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 प्रश्ों

 के
 हि लिखि

 त

 लिलि
 बद्द

 ~
 इन  प्रयोगों  से  प्राप्त  होने  वाले  लाम  मोटे  तौर  पर  निम्न  प्रकार  है

 उपग्रहों  और  इसकी  विविध  उप-प्रणालियों  के  निर्माण  ा

 ..  श्रनुवर्तेन
 कौर  कक्षीय  कार्यनिष्पादन  के  arg  में  उपग्रह  प्रौद्योगिकी  में  अनुभव  प्राप्त

 _  विविध  प्रयोजनों  अर्थात  भू-संसाधनों  के  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  संच
 हस

 दूरदर्शन  संत्रार-जाल-सम्बन्धी  परीक्षणों  इत्यादि  के  लिए  उपग्रह  पर  किए जाने  वाले
 परीक्षणों  से  उपयोगी  आंकड़े  एकत्र  करना  |  इसके  अलावा  रोहिणी  उपग्रहों के
 प्रमोचन  ने  भी  उपग्रह  प्रभोचक  राकेट  एल०  वी०  3)  के  चतुर्थ  खण्ड  के  का

 a5
 निष्पादन  के  मुल्यांकन  में  सहायता  प्रदान  की  है  ॥

 न्  भारतीय  aa  प्रतिनिधि  मंडल  द्वारा  पदिचमी  जमाने  का  दौरा

 5202.  श्री  घी०  बी०  देसाई  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 var  भारतीय  हमें  प्रतिनिधि  जिसने  पक्षों  के  चर्मशोधंकों  के  बीच संयुक्त  सहयोगी
 परियोजनाएं  कौ  संभावनाओं  का  पता  करने  के  लिए  हाल  ही  में  पश्चिमी  जमेंनी

 कफ खाली  हाथ  लौटा

 यदि  तो  पश्चिमी  इटली  और  ब्रिटेन  जिन  16  afd क
 विभिन्  प्रतिनिधियों  से  ये  प्रतिनिधि  dea  मिला  ।  उनमें  से  किसी  a  भी  संयुक्त  उपक्रम

 परियोजनाओं  में  रूचि  नहीं  कौर

 यदि  तो  हमें  उद्योग  के  dada  के  सम्बन्ध  में  सरकार  किन  उपायों  पर  विचार

 कर  रही  है  भर  क्या  कुछ  अन्य  देशों  के  साथ  भी  इसके  लिए  बात-चीत  की  गई  है  ?

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  गौर  एक  भारतीय  चमड़ा
 उद्योग  शिष्टमंडल  ने  भारत  यूरोपीय  आधिक  समुदाय व्यापार  संवर्धन  कार्यक्रम

 के
 अंतरगत

 1981  में  परिचित  इटली  भोर  gates  के  कुछ  हुए  स्थानों  का  दौरा

 किया  था  ।  शिष्टमंडल  में  शामिल  व्याषार/उद्योग  के  सदस्यों  ने  उपयु क्त  देशों  में  कई  भावी  क्रेताओं

 के  साथ  विस्तृत  बातचीत  की  और  विपणन  अनुबंध  करने  की  संभावना भों  का  पता  लगाया  ॥

 शिष्टमंडल  के  सदस्यों  द्वारा  इसके  लिए  आगे  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  वे  विभिन्‍न  चमड़ा  उत्पादों

 के  लिए  परीक्षण/नमूना  क्र या देशों  सहित  क्रयादेश  प्राप्त  करने  में  भी  सफल  हुए  हैं

 बढ़िया  किस्म  की  निविष्टियां  उपलब्ध  कराकर  चमड़े  के  भारतीय  उत  पादों  की  ee

 सुधारने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  कौर  चमड़ा

 सत nha
 संवर्धन  परिषदें  बाजार  का  सर्वेक्षण  करके  भोर  डिजाइन  के  विक  स  के

 लिए पे

 निरन्तर  प्रयास
 कर

 रहे  हैं
 ।

 कुक  ie
 1981  में

 सेकेंड
 का  | (७  पादतल जाद न

 5203.  we  a  देसाई  ड्

 थ्री  to  आर०  झमन ना :  कया  उद्योग  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे किं  ।
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 घटनों  के  लिखित उत्तर  23  19851

 क्या  1981
 में में  सीमेंट  का  उत्पादन  ma

 हुछ
 sat

 के
 दोरान  हुए  मासिक

 लि

 उत्पादन
 का  रि

 arg  Toast  रहा
 |:  ड

 -
 fa)  यदि  तो  अक्तूबर  तथा  नवम्बर  में  कुल  कितना  कॉमेंट

 का  se -

 - वृद्धि  के  क्या  कौर

 ~
 1980-81  के  दौरान  सीमेंट  का  कुल  कितना  उत्पादन a  द्  ate

 1981-82 %
 दौरान  कितना  उत्पादन  होने  की  श्नाद्या है  ?

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  कौर  81  और

 1981  के  महीनों  में  18.38  लाख  मी०  टन  और  18.25  लाख  मी ०  टन  सीमेंट
 का  उत्पादन  हुमा  ।

 =f  ao)
 _  भमवस्थापना  संबंघी  निविष्ट यों  की  उपलब्धता  में  सुघार  मा  जाने  के  कारण  वर्ष

 के
 पिछले

 महीने  की  अपेक्षा  उत्पादन  में  वृद्धि  को  योगदान  मिला  है  ।  दह

 '
 (a)  बर्ष  1980-81  में  185.60  लाख  we  टन  सीमेंट  का  उत्पादन

 ह  at
 हुद  ड्

 1981 s
 नद  में  210  लाख  मी ०  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।

 क्मंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  को  हुई  हानि

 5204.  श्री  नित्यानंद  मिश्र  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  ने  एक  ag  पूर्वे  सरकार
 को  एक  प्रतिवेदन  भेजा  था  जिसमें  आई०  बी०  एम०  के  निवेश  जो  कि  पहले  छुट  प्राप्त an

 संगठन  द्वारा  झपने  अघिकार  में  लिए  जाने  के  कारण  भविष्य  निधि  संगठन  को

 लगभग  32.00  लाख  रुपये  जो  कि  निवेदन  के  प्रवृत्त  ढांचे  के  आधार  पर  निवेश  तथा  अदा  की  गई

 कीमत  के  बीच  अन्तर  की  हानि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरे  क्या  हैं  कौर  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 _  श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  राम  दुलारी  :  कौर  केन्द्रीय  भविष्य

 निधि आयुक्त  ने  1980  में  श्रम  मंत्रालय  को  एक  रिपो  भेजी  जिसमें  यह  बताया  गया
 था  कि  argo  बी०  uno  aes  ट्रेड  कारपोरेशन  द्वारा  प्रतिभूतियों  के  हस्तांतरण  के  कारण  कर्मचारी
 भविष्य  निधि  को  22.16  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है

 जा  ड
 खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  विधान

 5205.
 oft  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ॥
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 1903  भरणी

 क
 लिलि  उत्तर

 क्या
 सरकार

 ने खेतिह्वार मजदूरों
 के  लिए  विधान  लाने  के बारे में  अंतिम  निणेय  ले

 लिया भ  a  =  ee

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  प्रस्ताव  पर  राज्य  सरकारों  और  संगठित

 त

 ४

 प्रतिनिधियों  के के  साथ  चर्चा  की  गई  है  ?

 धम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारो  :  (*) )  ar
 नहीं

 ।

 इस  प्रस्ताव  पर  संगठित  कृषि  श्रमिकों  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ
 fond

 लिवा
 गया  दै  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  के  साथ

 अभी
 विचार-विमद्दें  चल  रहा  है  |  |

 भारतीय  सिविलियन  स्कूल  अध्यापक  att  सेवारत  भूतपूर्व  सिविलियन

 स्कूल  अध्यापक  संजय  की  सहायता
 क्ष

 .

 5206.  श्री  रास  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  रक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 है |  ई  रक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  मायूस  डिपुओं  तथा  विभिन्‍न  ट्रेनों  में  काम  कर  रहे  सेवारत

 भूत पू बं
 सिविलियन  स्कूल  अ्रध्यापकों  पर  ए०  alo  65/81  के  लागू  होने  से  उन्हें | मि काएं

 पी
 बका

 थ
 राशि  की  अदायगी  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 कया  सरकार  ने  *'अखिल  भारतीय  सिविलियन  अध्यापक  घ्राण  सेवा  —

 सिविलियन
 स्कुल  अध्यापक  नई  को  मान्यता  दे  दी  है  अथवा  देन ेa का  विचार कर

 ड  5

 उनके  art  11  1977  को प्रस्तुत  सात  मांगों  से  में  प्र rea  के  प्रति  सरकार

 ar
 bm  चर्चा के  समय क्या  उनके  साथ  31  1981  को  सरकारी  स्तर  पर  g

 उन्होंने
 मांग-पत्र  पेश  किया  भोर

 नकी  मांगों  को  स्वीकार  करने  में  क
 कहां  तक  प्रगति  हा

 रक्षा
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वि  ०  1) | :  बकाया  राशि  के  भुगतान

 का  प्रश्न इस  लिए  नहीं  उठता है  क्योंकि  थलसेना  आदेश  इसके  जारी  होने  की  तारीख  ज

 15-6-1981
 से  प्रभावी  है  ।

 kd
 थ

 जी
 नहीं

 ।

 oar
 न एक  विवरण

 कोई  ae  tt  rage  नहीं  किया  गया  है  ।

 ऊपर  के  श्रीकुमार  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  23  1981

 मांग  विषय  सरकार  का  निश्चय

 सख्या
 व

 1.  सिविलियन  स्कुल  मास्टरों  के  व्यवस
 सहमति  हीं

 हुई
 को  अध्यापक  के  रूप  में  मान्यता  देना

 a

 2.  प्रेमी  स्तर के  एवजी  हटाना  सहमति हि
 नहीं

 द
 भोर दान्ति  स्थापना/युद्ध  स्थापना  में

 प्राधिकृत  करना  .

 3.  सभी  सिविलियन  सकल  मास्टरों  153  सिविलियन  स्कूल  जो
 :  को  स्थायी  करना  जिन्होंने  तीन  साल  से  31  1977  को  सेवा  में  थे  को  पहले

 अघिक  सेवा  कर  ली  है
 |

 ही  स्थायी  किया
 जा  चुका

 ,
 क  wat  :  na  ot  ot

 4  केन्द्रीय  सरकार  के  भ  fafa  का  TQ

 को  दी  जाने  वाली  पेंशन  पना
 at  ae  ४

 स्वी कायें ता  =

 वेतन का  संरक्षण  ऐसे  भूतपूर्व  सिविलियन  स्कूल  जो

 स्थायी वत  का  वेतन  उनके  उन  नए  पदों
 कि  र  संरक्षित  किया  गया  जिनमें  वे  उनके ~

 ण्य  के  पदों  पर  फालतू  घोषित  होने  पर

 खपाए  गए  थे  ।  अस्थायी  सिविलियन  सकल

 Breech  को  फालतू  घोषित  होने  के  बाद  अन्य

 पदों  पर  नियुक्त  किए  जाने  पर  उनके  पहले

 के  पदों  पर  उनकी  सेवा  के  पुरे  किए  वर्षो

 की  संख्या  के  बराबर  की  संख्या  में  वेतन

 =.  afear  दी  गई  थीं

 6.  वरिष्ठता  का  संरक्षण  भूतपूर्व  सिविलियन  स्कूल  मास्टरों  पर

 वरिष्ठता  के  लिए  वही  सामान्य  सिद्धान्त

 लागू  होते  हैं  जो  समूह  प्लग  भोर  समूह  पच

 तमंचा  रियों  पर  लागू  होते  हैं  ।  उनके >  लिए =

 इसमें कोई
 qe  नहीं  दी  जा  स  ती

 5;  10,  15  कौर  20  वर्षों  aaa  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  फिर  चयन

 बाद  समय  मान  पदोन्नति  ग्रेड  मंजूर  किए  गए  हैं  । डा  i

 52.0
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 ह  _  नइ aS  foo)  से
 छुरेबाजी  श्रोर लूटपाट  weet

 5207  श्री  तारिक  अनवर
 -

 श्री  निकू  राम  जन  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  क

 क्या  ag  सच  है  कि  1981  में  नई  दि  क
 ge  बागान  में छुरे वा जी  और  लूटपाट  की  एक  घटना  हुई

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  पुलिस  थाना  भर  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  को  yest  सूचना
 दिए  जाने  पर  भी  पुलिस  विलम्ब  से  पहुंची  भर  क्या  पुलिस  के  इस  रवैये  के  विरोध  में  दुकानदारों
 ने  कुछ  समय  के  लिए  अपनी  दुकानें  बन्द  कर  दी

 यदि  तो  दोषी  पुलिस  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारवाई  की  भोर

 क्या  सरकार  का  विचार  पुलिस  को  ऐसे  निदेश  जारी  करने  का  है  कि  उसे  सूचना

 मिलने  पर  10  मिनट  के  अन्दर  मौके  पर  पहुंच  कर  कार्रवाई  करनी  चाहिए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 28-10-1981  की  शाम  को

 पहाड़गंज  के  मुख्य  बाजार  में  झगड़े  की  एक  हुई  ।  घटना  में  अन्तंग्रस्त  एक  ब्यक्ति  के  पास

 छुरा  था  और  उसने  2-3  व्यक्तियों  को  मामूली  रूप  से  घायल  चोटें  पहुँचाई  ।  एक  आटो  दुकान

 का  शोकेस  भर  कुछ  बिजली  की  वस्तुओं  को  नुकसान  पहुंचा  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  की

 घारा  147/148/149/427/323  के  अंतगर्त  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  संख्या  1364  के  तहत  एक

 मामला  दर्ज  किया  गया  मौर  7  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ।  fl
 |

 atc  पुलिस  स्टेशन  को  घटना  की  सुचना  सायं  7  बजे  मिली  और  पुलिस  सायं

 7.15  बजे  घटनास्थल  पर  पहुंच  गई  ।  दुकानदारों  के  प्रतिनिधिमंडल  को  जो  पुलिस  अधिकारियों

 से  मिला  विधि  ओर  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  प्रभावी  उपाय  करने  का  भाए  वासन  दिया
 गया  ।  इस  आश्वासन  पर  दुकानदार  संतुष्ट  हो  गए  गौर  बाजार  का  सामान्य  फिर  शुरू  हो

 गया  ।

 (a)  इस  बात  के  निदेदा  पहले  a  ही  विद्यमान  है  कि  पुलिस  को  घटनास्थल  न  पर  दस्त द
 पहुंचना  चाहिए  |

 केरल  में  प्रति  safer  योजना  देयर

 5208.  प्री  बी०  एस०  विजय राघवन  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दौरान  केरल  का  प्रति  व्यक्ति
 योजन  देयर क्या यह

 सच  है  कि  छठी  योजना  के

 राष्ट्रीय  औसत  की  तुलना में
 कर महो  गया

 पिछली  sine  tonite  योजनाओं  na  a  afer  aati  योजना  देयर  कितना  था

 तथा  उसका
 योजना-वार  ब्यौरा  क्या  कौर
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 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर  23  दिस  1981

 इस  संबंघ  में  राज्य  की  सहायता  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  alo  :  नहीं  ।  केरल  राज्य  की  पांचवीं  योजना

 में  267  रु०  प्रति  व्यक्ति  परिव्यय  की  तुलना  में  छड़ी  योजना  के  लिए  प्रति  व्यक्ति

 परि  यय  726  रु०  है  जिससे  172  प्रतिशत  की  वृद्धि  प्रकट  होती है  ।  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 ars

 केन्द्रीय  क्षेत्रक  के  कार्यक्रमों  के  लिए  परियों  सहित  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रति  sak

 परिव्यय  1779  रु०  है  जबकि  पांचवी  योजना  में  यह  717  रु०  यह  वृद्धि  केवल
 148  प्रतिदिन  है  ।  £

 क्  t

 पिछली  पंच  वर्षीय  योजनाओं  में  केरल  क  प्रत

 निम्नर्लि
 ह

 (  रुपय े) क उ
 |  yy

 31

 (eater
 49

 101

 तीन  fen  Wt atsaae
 (19 66-69)

 73.0

 चौथी  योजना  +  156

 पांचवीं  योजना  .  267

 : (a)  काक
 भाग  गौर  भाग  के  उत्तर  की  दृष्टि से  किन्हीं  विशेष  उपायों की

 परिकल्पना  नहीं  er
 सहयोग योग aaa के  साथ  स  हन

 *  emg.  पी  एन०  के०  दोज वल कर

 d  ी  थी  सुरजभान  ्

 श्री  अटलबिहारी  बाजपेयी
 :

 क्या
 उद्योग  मंत्री rig  qa  सी  कृपा  करेंगे  कि :

 कय
 या  सरकार  का  विचार  भारी  विद्युत  इंजीनियरी

 eat
 का

 निर्माण  करने  के  लिए
 सीमेन्ट  कम्पनी  के  साथ  सहयोग  करने  के  लिए  समझोता  करने  की  योजना  को  पुनः  का  का

 भौर

 यदि  तो  इस  समझौते  की
 प्रस्तावित

 मत  क्या है  भर  यद  योजना  कब त
 परिपक्व हो  जायेगी  ?  +

 उद्योग
 गौर  श्रम  मंत्री  area  रत  :

 और  यह  ato

 Gao  fo  एल  ०  भोर  सीमेंस  के  बीच  व्यापक  सहयोग  के  लिए  agar  पाया  प्रस्ताव  से  संबंघित

 है  ।  उस  प्रस्ताव  क  पे
 लू  करने

 के  लिए  सरकार के  सामने  कोई  सुझाव  नवदीं  है  जो  पहले

 ही  समाप्त हो  चुका  है
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 2  1903  (3)  प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर
 स  on  aa  ाराधाामगाााा

 :*  जास सूची  के  मामले

 5210. श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे गे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  देश  में  पिछले  तीन  वर्षो ंके  दौरान  पत  कारे
 वले  जासूस  के लों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही

 सरकार  द्वारा  अब  तक  जासूसी  के  कसे  मामलों  का  पता  लगाया  गया
 _

 जासूसी  की  गतिविधि  में  बृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  wes

 ऐसे  मामलों  की  sear  क्या  जिनमें  न्यायलयों  ने  हस्तक्षेप  किया है  और  सन्देहास्पद
 न पगा  को  छोड़  दिया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  कायें  में  बड़े  पैमाने  पर  राजनयिक  सेना  कामिक  भोर
 % ध्वानिक  कर्मचारी  शामिल  होते  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  गौर  |  अ

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  गया  जो
 तो जासूसी

 से
 सम्बद्ध  जाए  गए  थे  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  को  किस  प्रचार  का  दण्ड  दिया  गया  ?

 गृह  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 ही  है  भ्रांत  सभा  पठल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ह
 दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  सम्पत्ति-कर  के  म।सलों  का  निपटाया  जाना

 कया  गृह  मंत्री  दिल्ली  नगर  निगम  के  दक्षि 5211.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई :
 में  मकान-मालिकों  के  सम्पत्ति-कर  में  की  गई  वृद्धि  के  मामले  के  बारे  में  2-9-1981  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  2513  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 निर्घारित  द्वारा  निर्धारण  प्राधिकारियों  द्वारा  अपेक्षित  प्रलेखों  ote  जानकारी  के

 प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  दिल्ली  नगर  निगम  1957  को

 घारा  126  के  अन्त मंत  सम्पत्ति-कर  के  किसी  मामले  के  बारे  में  निर्णय  देने  में  आमतौर  से
 ति

 समय  लगता  i

 उक्त  अधिनियम  की  धारा  126  के  अन्तरगत  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  दक्षिण  जोन  प्रौर

 नई  दिल्‍ली  जोन  के  17,000  निलम्बित  पड़े  निर्धारण  मामलों  में  से  कितने  मामले  अगस्त  से

 1981  के  महीनों  के  दोरान  अन्तिम  रूप  से  निपटाए

 क्या  उक्त  अधिनियम  की  धारा  126  के  arate  लम्बित  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने
 के  लिए  माननीय  गृह  wt  दिल्ली  नगर  निगम  के  निर्धारण कर्ता  ate  समरूपता

 को  बड़ो
 संख्या

 में  अभ्यादेन  दिए  गए  और

 यदि  at,  तो  इन  अभ्यावेदनों  पर  क्या  कार्यवाही  की

 _ गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  योगेन्द्र  a  नगर  नियम  ने  दुषित

 किया  है  कि  सम्पत्ति-कर  का  मु  यां कन  एक  अ  tt  है  दिल्‍ली नगर [निगम ने सूाचत जिसका भिर्वेदन अलग-गलग अलग
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 ों  के  लिखित उत्त  23  1981

 101
 श

 मामलों  के  तथ्यों  और  परिसर  ि  eae  कर  प्पा  इसलिए  दि  sat  नगर

 निगम  1957  की ध नमन  मानिक
 प्या जाह निपटान

 कम  ४  काई
 eee

 र बताई  नहीं जा  सकती
 क

 ~
 दै  ह

 (=)
 दिल्‍ली  नगर  ने  बताया  o  कि  नि  दक्षिण us

 जोन
 तथा  ्य  [qe

 तई  दिल्ली  जोन

 दिल्‍ली  नगर  निगम  1957  की  घारा  126  प  घं  गीति  मूल्यांकन के
 17,000  मामलों  में  से  बताया  जाता  है  fe  19  oe |  337  मामले  निपटाये  जा

 चुके  हैं

 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  बताया  है  कि  सामान्य  प्रणाली  के

 पर  विचार fi  1  जा  रहा  है  |
 }

 ट्रेड  यूनियनों  की  श्रंतर्राष्ट्रीय  श्रम  कार्यालय  की  शिकायतें

 521  गोमती  किशोरी  सिन्हा  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  सरकार  ने  कुछ ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  यूनियनों  को  संगठित  करने  के  अधिकार  तथा
 औद्योगिक  सम्बन्धों से  सम्बन्धित  अन्य  मामलों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  अन्तर्राज्यीय  श्रम  कार्यालय
 से  सरकार के  विरुद्ध  की  गई  शिकायतों  का  अंतिम  रूप  से  उत्तर  दे  दिया  प्

 = यदि  gi,  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  कार्यालय  के  विचार  क्या  और

 झ  कया  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  कार्यालय  ने  इन  शिकायतों  पर  afar  कार्यवाही  कर  ली

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  प्राप्त  हुई  छः  शिकायतों

 से  सरकार  ने  चार  मामलों  में  अंतिम  उत्तर  भेज  दिया  एक  मामले  में  आंशिक  टिप्पणियां

 भेजी  है  ate  बाबी  एक  शिकायत  हाल  ही  में  30  1981  को  प्राप्त  हुई  थी  ।  इस  शिकायत

 के  बारे  में  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  को  उत्तर  शीघ्र  भेज  दिया  जाएगा  ।

 और  संघ  बनाने  की  स्वतन्त्रता  सम्बन्धी  भाई  एल  ०  alo  समिति  की

 1981  में  हुई  बटक  के  समक्ष  भारत  से  सम्बन्धित  पांच  मामले  थे  ।  इसने  एक  मामले  की  जांच

 स्थगित  कर  यह  प्रक्रिया  के  मामले  पर  दो  मामलों  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  निष्कर्ष  पर  पहुं

 कौर
 शेप  त

 दो  मामलों  में  अंतिम  निष्कर्षों  पर  पहुंची  जिसमें  अतिरिक्त  सुचना  मांगी ग

 सरकार ने  अब  तक  वांछित  सुचना  भेज  दी  है  ।
 ry

 झा दि बासी  विकास  के  faa  छठी  योजना  के  दौरान  धत  का  नियतन

 5213.  धी
 oi  Se

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 सिह  :  क्या
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 ow  1903 2  TiMy  हि  ०  |  (a)  प्रशन  लिखित  उत्तर

 ना

 )  क्या  आदिवासी  विकास  के  लि  पांचवीं  योजना  के  दौरान  नियत
 कतई

 रानी  को

 सना  लगाया  गया  यदि  तो  र  |  |

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  निए  कि  आदिवासी  वि  ara  के  लिए  आबंटित  की

 गई  राशि  का  ठीक  प्रकार  से  उपयोग  क्या  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  के  आदिवासी  संसद्‌  सदस्यों

 को  शामिल  कर  एक  केन्द्रीय  नियंत्रण  सेल  की  नियुक्ति  करने  पर  विवार  करेंगी  ale  उनकी  रिपो
 पर  प्रति  वर्ष  संसद  में  चर्चा  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 योजना  मली  शनी  एस०  ato  जनजातीय  उप-योजनाओं  अंतगर्त

 जनजातीय  विकारी  के  लिए  रखी  गई  धनराशियां  अन्य  क्षेत्रों  को  नहीं  की  जाती  हैं  ।  क्योंकि ये
 राज्यों  के  सामान्य  विकास  कार्यक्रमों  में  से  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  जनजातीय  उप-योजनाओं के
 कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्र  द्वारा  दी  जाने  वाली  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  केवल  जनजातीय

 प्
 विकास  स्कीमों  पर  हो  ad  की  जाती  है  ।  ह

 और  देश
 में  जन

 जातीय  विकास के  लिए  निर्घारित  की  गई  बन राशियों  के
 उपयोग  को  देखने  के  लिए  पंप  के  जनजातीय  सदस्यों  का  केन्द्रीय  प्रबोधन  एकक  नियु युक्त  करने  के

 किसी  प्रस्ताव  पर  इस  समय  विचार  नहीं  किया  रहा  है  तथापि  गृह  मंत्रालय atte  योजना
 आय  योजना मों  के का  पिछड़ा  at  प्रभाग  सूचना  एकत्र  करत ेहैं  तथा

 जनजातीय
 विकास

 hia  का  प्रयोजन  और  समीक्षा  करते हैं  ।

 ा
 कलर विभिन्न  राज्यों  को  लाइसंस

 ad  दि 14.  aft  atta  घोष  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की AY BAT  re  कि
 *

 म  तमिलनाडु  ate  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  की  और  a  कितने

 wees

 क
 लिए  भावर  न-पत्र  दिए  गए

 a
 प्रत्येक  राज्य  में  श्री  तक  कितने  लाइसेंस  क्लीयर

 जिए
 गद

 है
 उनमें  से  प्रत्येक  राज्यों  में  कितने  लाइसेंस  मंजूर  किए  गए

 उनमें  से  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितने  लाइसेंस  रह  किए  भरे

 (=)  र  es प्रत्येक  राज्य  में  कितने  अनिर्णीत  पड़े  &.?  ह

 घौर  श्रम  मंत्री  न नारायण  दत्त  : (am)  से  1980  के  दौरान

 | ह  तमिलनाडु  तथा  पश्चिमी  बंगाल
 में  उ  tr  ee  cane

 लाइसेंस ta  जानें  हेतु  प्राप्त  आवेदन-पत्रों की  संख्या  सम्बन्धी  सूचना  तथा  उनकी  वत  मान
 स्थिति  निम्नलिखित
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 geal  के  लिखित  उत्तर  2:  दि  ,  198]

 का
 os  रयात

 ा
 का  नाम  भौद्योगि  क्त  किए  गए  गम स्वीकृत अन्यथा  सभी  तक

 लाइट्स  के  mea  पत्रों  की  किए  विचाराधीन

 लए  प्राप्त  संख्या  कौर  जारी  मनावन  गए  आवेदन  पत्र
 आवेदनों  को  किए  गए  औद्योगिक  पत्र  आवेदन

 श  3  संख्या  लाइसेंस  पत्र
 को  सख्या

 ज
 x  nr  गीत  आशय His

 OOO  eee

 344  98 .  41.0  25 महाराष्ट्र  180

 गुजरात  249  aT  101  35  15

 तमिलनाडु  130  49  52  16  13

 पश्चिमी  बंगाल  30  54  9
 —__—__—  —  =

 जैसलमेर  जिले  में  सेनिक  अभ्यास

 521  गो  विधि  चन्द्र  जन  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जैसलमेर  जिले  में  रेंज  के  समक्ष  मैदानों  में

 सेनिक
 है  यास  होते  रहते

 क्या  इन  क्षेत्रो ंमें  आधुनिक  हथियारों  का  भी  :  इस्तेमाल  किया  जाता  '  जिसके
 फलस्वरूप  सीसा  तथा  अन्य  सामग्रियां  इस  क्षेत्र  में  व्यथें  सा मग  प्री

 के  स
 जाती

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आस-पास  के  क्षेत्रों  के  लोग  इस  रेंज  में

 _

 रूप  से

 घुस  जाते  हैं  बर  इन  महंगी  धातुओं  की  चोरी  करके  ले  जाते  हैं  और  इन्हें  बेच
 ड

 क्या  यह  चोरी  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  और  इन  अपराधों  की
 र
 रोकथाम के

 लिए  विभाग  कोई  विशेष  रूचि  नहीं  ले  भर  ड्

 क्या  विभाग  का  विचार  इस  रेज  में  तार  लगाने  अथवा  इस  क्षेत्र में  गेर-कानूनी  ढंग
 से  किसी  व्यक्ति  को  प्रवेश  से  रोकने  हेतु  विशेष  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विशेष  व्यवस्था

 करने  का  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  2
 ड

 रक्षा
 मंत्रालय  में  राज्य  संती  दिव गराज  iia  ma)  :

 (*)
 जी  at  ।

 जी  af
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 2  1903  (a)  प्रश्नों  के  लि
 उत्तर

 जी  कुछ  सिविलियन  चोरी  छिपे  stand  क्षेत्र  में  घुस  आते  हैं  गौर वे
 अनधिकृत  रूप  से  arg  की  कतरने  जमा  करते  हैं  जिन्हें  वे  बाद  में  बेच  देते  हैं  ।

 कौर  इतने  बड़े  चांदमारी  क्षेत्र  में  बाड़  लगाना  भर  इसके  चारों ओर  प्रवेश
 के  सभी  रास्तों  पर  संतरी  लगाकर  इसमें  प्रवेश  पूरी  तरह  से  रोकना  संभव  नहीं  है  ।  फिर भी  इस

 क्षेत्र  में  अनधिकृत  प्रवेश  के  प्रयासों  को  रोकने  के  लिए  सेना  कार्मिकों  भर  स्थानीय  पुलिस  द्वारा
 नियमित  रूप  से  गश्त  लगाई  जाती  है  ।  सभी  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  सन्तरी  तैनात  किए  गए
 कौर  इस  क्षेत्र  में  लोगों  के  वर्जितਂ  सम्बन्धी  चेतावनी  हिदायत  भी  लगाई  गई

 zi
 पटाखों  पर

 ane
 लगाना

 ्
 5216.  श्री  त्रिलोक  चन्द  :

 थी  शिवदारण  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  म

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1981  के  टाइम्सਂ  में

 za  maa  आन  मक् रेसस  प्रतिवेदन  में  पटाखों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का
 रिपोर्ट सेट  * |  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया

 थ  *
 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 इस  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया  है  ?
 od

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :
 हां  ।

 गौर  संदर्भाधीन  रिपोर्टे  पर  सरकार  द्वारा  दिल्‍ली  प्रशासन
 से  विशेष  सिफ़ारिशों

 फ्  we
 lal

 भी  प्राप्त  की  जानी  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  कुटीर  तथा  लघु  उद्योग  मंत्री  दारा  दिए  गए सुझाव

 5217.  प्रो ०  रूप चन्द  पाल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  क
 ता  करेंगे  कि  द्

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  कुटीर  तथा  लघु  उद्योग  मंत्री-द्वारा  9  1981  को

 नई  दिल्‍ली  में  लघु  उद्योग  बोलें  की  बैठक  में  दिए  गए  सुझावों  पर  सरकार  क्या  कदम ४
 गए  att  ह

 (a)  यदि  ag,  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्रो  नारायण  दत्त  :
 eee

 ने  अपनी  9  1981  की  पिछली  बैठक  में  स्थायी  समिति  का  गठन  किया  है  जो  दिए

 सुझावों  की  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विभिन्‍न
 मी  हैं  जांच  करेंगी  और  इन  feared  के  निष्कर्षों  पर  विशिष्ट लघ  उद्योग  मंत्री  के  सुझ

 कार्यवाही रूपरेखा  का  पता  लगायेगी
 |

 ७  >
 =
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 ध्रुवों  के  लिखित

 उत्तर  23  1981

 —_——  नन विधि
 का  मानवीय  निधि  संगठन  के  संघों  का  सत्यापित  1

 जाना

 5218.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  आल  इंडिया  इ

 प्रोविडेंट  फण्ड  स्टाफ  नई  दिल्‍ली  की  एकमात्र  मान्यता  प्राप्त  फेडरेशन  है
 a

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  से  सभी  संघों  के  सत्यापन  क  कार्य  जारी  है

 तथा  कुछ  संघों
 जैसे  बंगलौर  संघ  के  सत्यापन  के  आदेश  जारी  किए  गए  हैं  आर

 यदि  at,  तो  ga:  सत्यापन  किए  जाने  के  क्या  कारण हैं  तथा  इस  काय  को  पूरा

 करने में  कितना  समय  लगेगा  ताकि  प्रतिस्पर्धा  ग्रुपों  की  स्थिति  का  पता  चल  सके  ate  इस

 कोई
 मान्यता

 न  दी  जा  सके  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  att

 (a)  व और  {
 सत्यापन

 1981 कमेंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  यूनियनों  का

 में  प्रारम्भ  किया  सत्यापन  तीन  से  चार  मास  के  भीतर  पुरा  किए  जाने की  सः की सम्भावना

 सरकार  ने  किसी  gear  का  सत्यापन  करने  के  लिए  कोई  आदेश  जारी  नहीं

 किया है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सिचाई  विभाग  में  जब्त  दी  गई  नकली  iz

 5219,  श्री  केयूर  भूषण  :  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  अनेक  भागों  में  सीमेंट  की  बजाए  नकल  सीमेंट  का  प्रयोग  किया

 गया

 (@)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  रायपुर  जिले  के  सिचाई विभाग  मेँ
 चकती  पीमेंट  को  शारी |

 मात्रा  जब्ते
 को  गई  है  भार  यदि  at  तो  कितनी

 ः  ध  ge  ्
 क्या  सरकार  का  विचार  सागोल  संयंत्र  पर  प्रतिबंध  लगाने  कां

 यदि  तो  कब  तक  ?

 _  उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायन  दत्त  :  गौर
 देश  में  सीमेंट की

 कमी  के  कारण  इस  प्रकार  के  कदाचार  सम्भावना  से  इनकार  नहीं  किया at
 सकता  ।  इस  प्रकार  के  कदाचारों  से  निपटने  के  श्वावश्यक

 बसद
 अधिनियम  के  प्रावधानों के

 अधीन  राज्य  & प्रकारों  को  शक्तियाँ  प्रत्यायोजित  कर  दी  TE  1.0

 भौर  सरकार  के
 विचाराधीन  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  wal  है  ।
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 2  1903  प्रश्नों  लिखित  उत्तर

 लस ते — ा  —

 *  सदस्य  सेना  मुख्यालय  में  वरिष्ठ  निजी  सहायकों  के  पदों  की  मंजूरी

 श्री  बी०  डो०  fag  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क्या  यह  है  कि  सदस्य  सेना  मुख्यालय  में  वरिष्ठ  निजी  सहायकों के  पदों  की

 वित्तीय  कठिनाइयों  तथा  उन्हें  पदोन्नति  के  अवसर  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  पर
 विचार  करने  के  बाद  दी  गई  थी  लेकिन  अब  असोसिएटेड  फाइनेंस  के  परामशं  से  मामले  की  जांच
 करने  के  उपरान्त  प्रशासनिक  दृष्टि  से  व्यवसायों  नहीं  पाया  जा  रहा  कौर

 यदि  का  तो  इसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  fao  :  मौर  पासा

 नही ंहै  फिर  भी  स्थिति  यह  है  कि  सदस्य  सेना
 मुख्यालय

 में  आशुलिपिक  ग्रेड  क्रेग  में  पदोन्नति
 के  अवसरों  में  सुधार  करने  के  लिए  6-8-1977  से  ग्रेड  के  45  पदों  का  दर्जा  बढ़ा कर  ग्रेड

 खਂ  कर  दिया  गया  था  ।  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  में  आशुलिपिक  as  और  शख़” से से  ग्रेड

 भोर  के  आशुलिपिक ों  का  अनुपात  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  समान  करने
 है के  लिए  18  और  पदों  का  दर्जा  10-12-1979  से  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 दार्जिलिंग  में  चोंग  को  स्थापना
 |

 5221.  शी  भिन्न  पाठक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  को  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  दार्जिलिंग  जिले

 के  पवंतीय  लोगों  में  बेरोजगारी  का  प्रतिशत  अधिक  भर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  क्षेत्र  को  विकसित  करने  भर  वहां  sean  कौ

 सम्भावनाएं  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  वहां  पर  कृषि  तथा  अन्य  उपलब्ध  संसाधनों  पर  आघारित

 अनेक  कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  के  प्रस्तावों  पर  विचार  करेगी  ?

 उद्योग  गौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दल  :  दार्जिलिंग  औद्योगिक
 afte

 से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  से
 एक  है  तथा  उत्पादन  कार्यों  में  लगे  हुए  लोगों  की  संख्या

 अपेक्षा  कृत
 कम  है  ।

 ह

 कुटीर  कौर  लघु  उद्योगों  सहित  art  दीक्षित  क्षेत्रीय  .  कार्यक्रमों  तथा  स्थानीय
 संसाधनों  का  इस्तेमाल  करके  औद्योगिक  विकास  का  भोजन  करने  का  प्रमुख  उत्तरदायित्व  राज्य

 सरकार  का  है  ।  इस  प्रकार  के  प्रयासों  में  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रोत्साहन  जैसे  रियायती
 करों  में  छूट  आदि  उपलब्ध  हैं  ।  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के

 sata  संसाधनों  और  आवश्यकताओं  पर  झाधघारित  दोनों  प्रकार के  उद्योगों  को
 बढ़ावा  देने  के

 एक  कार्य  योजना  तैयार  की  गई  है  ।
 a

 ~ is  bd  the  विभागीय  कर्टिन  कर्मचारी  यूनियनों  को  मान्यता  दिया  जाना

 5222,  श्री  आनद  पाठक :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 a  coe  al ं

 प्रश्नों के  लिखित  उत्त  23
 1981

 a

 (8)  क्या  गृह  मंत्रालय  के  क कार्मिक
 तथा  प्रशासनिक

 सुधार  विभाग  द्वारा  प्रकाशित

 par  ट
 सरकारी  कार्यालयों  गौर

 ee
 के  विभागीय  केतीनों  को

 मान्यता दी  गई  भोर  ि  ro  %

 (a)  यदि  तो  अब  तक  विभागवार  कितने  विभागीय  edie

 करमचारी  सिकी  i
 मान्यता  दी  गई  है  अर  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  म  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (att
 es जी  श्रीमान  ।

 ् )
 ऐसी  मान्यता  उन  संबंधित  कार्यालयों/वि  भागों  &  रा

 दी  जानी  cr  हारें
 aa  रही  हैं

 न  कि  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा ।
 ~  ad

 छोटे  सी  मेंट

 5223.  शी  प्रताप  मीनू  शर्मा  क्या  उद्योग  rae  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  भारी  पूंजी  दश  क  कारण  अब  भारिक  दृष्टि  से  सक्षम

 नहीं  थ  -

 यदि
 तो  इन  मरियोलनासं  पर  भारत  सरकार  का  बया  fees  -

 क्या  हमने  सफल  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  के  लिए  एक  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी का
 कर  लिया  श्र  ठ्  ra

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ध्  उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  मिनी  सीमेंट  के

 संयंत्रों  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  कार्य  दल  के  निष्कर्षों  में  से  एक  निष्कर्ष  यह  था  कि  मिनी

 सीमेंट  संयंत्र  के  मामले  में  उत्पादन  लागत  एक  नए  बड़े  सीमेंट  संयंत्र  के  लिए  स्वीकृत  प्रति  मी ०

 .  टन  मुल्य  की  तुलना  में  लगभग  50  रुपये  से  60  रुपये  प्रति  मी०  टन  few  भाती  है  ।  उत्पादन
 ब  की  अतिरिक्त  लागत  सीमेंट  नियंत्रण  1967  के  अंतगर्त  वितरण  नियंत्रण  को  लागू  करके

 ..  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  को  छूट  देकर  तथा  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की  तारीख  से  5  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  उत्पादन  करके  भुगतान  में  50  श्रतिशत  तक  छूट  प्रदान  करके  पुरी  की  जाती  है  ।

 गौर  वर्टिकल  शाफ्ट  fret  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  तीन  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों
 ते a  उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  उनका  ब्यौरा  fara  प्रकार  J—

 मसले  बेदा  सीमेंट  इंडस्ट्रीज  होशादुर्गा  30  मी०  टन  प्रति  दिन

 मुझसे  लोदीपुर  लोदीपुर  (
 ain

 30  alo  टन  प्रति दिन

 fad
 कच्छ  भुज  (gaa)

 30  मी ०  प्रति  दिन
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 1903  प्रश्नों  के  लिखित  sat

 ae  ners  a

 gpantl  थे  जगण  ता  कर्मचारियों  को  नियत

 5224,
 थी

 ए०  सके  बालन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बत  की  कपा  करेंगे कि  5:

 ad  1980  की  जनगणना  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  कितने  स्थाई  कर्मचारियों की
 त  की  गई  भोर

 या  सरकार  ने  उनकी  नियुक्ति  को  स्थाई  बनाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  है  ?

 r  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  ः  अपेक्षित  सूचना  सहज  उपलब्धਂ

 नहीं  है  भ  र  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 थ उन्हें  स्थायी  रूप  से  नियुक्त  करने  का  इरादा  नहीं  है  ।  ा

 हक  सरकारी  विभागों  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  हारा  अजित  हिन्दी  का  का  े  साघक  ज्ञान

 5225.  श्री  चरित्र  सकवाना  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  से  तीन  वर्ष  क  वधि  में  द्विन्दी  at

 कार्यसाधक  ज्ञान॑  अजित  करने  को  कहा  गया

 यदि  तो  सरकारी  विभागों में  कितने  अधिकारियों  ने  feed  का  कार्यसाधक
 ज्ञान  अजित  कर  लिया

 (1)  अधिकारियों  द्वारा  हिन्दी  का  कार्यसाधक  ज्ञान  अजित  करना  निश्चित  करने  के

 लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  भर  क्या  इस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  कोई  कार्यक्रम  बनकर  पा
 गया  तथा

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  ate  प

 उन  सरकारी  विभागों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  राजभाषा  अधिनियम  के  उपब at  को

 श्री
 तरह  लागू  किया  जा  रहा  है  तथा  जहां  उन्हें  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ati  :  भर  जी  हां  ।  sae

 हिन्दी  समिति  की  dow  के  एक  निर्णय  के  अनुसार  1978  में  मंत्रालयों  से

 अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  अपने  उप  सचिव  तथा  उनसे  उच्च  स्तर  के  अधिकारियों  को  हिंदी
 का  कार्यसाधक  ज्ञान  कराने  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  कार्यान्वित  ताकि  तीन  वर्ष

 न
 अवघि  में  यह  कायें  हो  जाए  ।

 राजभाषा  विभाग  केन्द्रीय  सरक।र  के  कर्मचारियों  को  हिन्दी  की  प्रशिक्षण  देने  के  लिए
 हिन्दी  दक्षिण  योजना  के  अन्तंगंत  देश  के  सभी  बड़े  शहरों  में  लगभग  138

 qa  कालिक  तथा नदांकालिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  चला  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  अनेक  केन्द्रीय  संस्थानों  ने  अपने

 तमंचा  रियों/अधिकारियों  को  हिन्दी  प्रशिक्षण  के  लिए  अपनी
 विभागीय  सरका

 भी  कर  रखी
 इन  व्यवस्थाओं  के  अंतगर्त  वे  सभी  अधिकारी  तथा  अन्य  कर्मचारी  हिंदी  सिखाने के  लिए

 ना
 नन FS

 मित्र  किये
 जाते

 हैं
 उनको  हिन्दी  का

 कार्यसाधक  शान
 3  प्त  AIT a HEAT <  ह
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 23  1981 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 saa

 उपरोक्त  हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  भगत  अब  तक  4/1/4  लाख  से  अधिक  केन्द्रीय

 सरकार  के  ऐसे  कर्मचारी  विभिन्‍न  स्तर  की  शिक्षा  पा  चुके  जिन्हें  पहले  हिन्दी  का  कार्यसाधक

 ज्ञान  नहीं  था  ।  उनमें  वरिष्ठ  अधिकारी  भी  शामिल  परन्तु  इनके  लिए  कोई  अलग  से  आंकड़े

 नहीं  रखे  गए  क्योंकि  प्रशिक्षण  का  प्रबन्ध  अधिकारियों  तथा  श्राप  कर्मचारियों  का  एक  साथ  है  ।

 इसलिए  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  लिए  अलग  से  आंकड़े  देना  संभव  नहीं  है  ।

 राजभाषा  अघिनियम  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  जिन  कामों

 में  हिन्दी  का  प्रयोग  आवश्यक  है  उन्हें  हिन्दी  में  करने  के  लिए  बराबर  भादेश  जारी  किये  जाते  रहे

 हैं  और  साधारण  रूप  से  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  दिन  प्रतिदिन  के  कामों  में  हिन्दी  का  प्रयोग  बढ़ाने  के

 लिए  प्रतिवर्ष  एक  वार्षिक  mart  बनाकर  भी  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  भेजा  जाता है  ।
 राजभाषा  अधिनियम  तथा  उसके  नियमों  के  इन  आवश्यक  प्रावधानों  का  कार्यान्वयन  भारत  सरकार

 के  सभी  विभागों  और  कार्यालयों  द्वारा  उत्तरोत्तर  प्रगामी  रूप  से  किए  जा  रहे  हैं  ।  परन्तु  इस  संबंध

 में  यह  इंगित  कर  देना  भी  उचित  होगा  कि  वर्तमान  भाषा  नीति  तथा  राजभाषा  अधिनियम  के

 प्रावधानों  के  अनुसार  भविष्य  में  कुछ  समय  तक  द्विभाषिया  की  परिस्थिति  रहने  वाली  है  और

 इसलिए  साधारणतया  सरकारी  काम  में  अंग्रेजी  का  प्रयोग  करने  की  भी  छुट  है  ।

 बिजली  के  कनेक्शन  के  बारे  में  Fo  एस०  मेनुअल  में  उपबन्ध
 ~

 5226.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री

 श्री  हरीश कुमार  गंगवार :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  किया  करेंगे  कि

 क्या  fo  एस०  मेनुअल  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  है  जिसके  श्रत्तर्गत
 यह  व्यवस्था

 कि  बिजली  का  कनेक्शन  किसी  एक व्यक्ति  के  नाम  में  हो  सकता  है  कौर  पता  किसी  दूसरे
 व्यक्ति  का

 है

 सकता

 क्या  सदर  बजार  दिल्‍ली  छावनी  में  अनियमितताओं  के  किन्हीं  ऐ
 उदाहरणों  की

 नकारी  [  प्राप्त  हुई  या  प्राधिकारियों  का  ध्यान  ऐसे  मामलों  की  भोर  दिलाया  गर  जहां

 बिजली का
 कनेक्शन  किसी  एक  व्यतीत  के  नाम  में  लेकिन  पता  किसी  दूसरे  fea

 का  हगा
 हुआ

 ह

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क  कागद  at  गई
 और

 ्
 f यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  उसके  कया  कारण

 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वि ०  :  जी  नहीं  ।

 से
 सूचना

 |  ए  जा  रही  है  कौर
 सदन  के

 पटल  पर
 सलाद ie

 राज्यों में  केन्द्र  प्र

 52  27.  श्रीमती
 संयोगिता

 राणे  ः  बया  उद्योग  wat  यह  बताने  की  BIT  करेंगे  कि  :
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 alia

 1903

 क

 द
 केन्द्र  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में  कितना  औद्योगिक  निवेश  किया  गया  =

 ख्  राज्यों  में  कौन  से  नए  केन्द्र  प्रायोजित  उद्योगों  को  स्थापना  की  anit  गौर

 विभिन्‍न  राज्यों  में  औद्योगिक  निवेश
 ि

 स्तर  को  एक  समान  बनाने के  लिए
 कया कदम  उठाये  जाने

 उद्योग  और  श्रम  मंत्रो  नारायण  दत्त  केन्द्रीय  निवेश
 मूलभूत  किस्म  की  बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  जाता  है  तथा  ऐसे  एककों के

 स्थापना  स्थल  का  निर्णय  निशा  तकनीकी  आधिक  बातों  पर  विचार  करने  के  उपरांत  लिया  जाता

 सरकार  की  यह  नीति  रही  है  हि  केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  स्थापना  स्थल  के  वारे  में  तकनीकी

 आधिक  बातों  को  sata  में  रखते  हुए  अपेक्षाकृत  पिछड़े  क्षेत्रों  को  भिन्नता  दी  जाए  ॥

 योजना  प्रलेख  में  निर्दिष्ट  संसाधनों  के  समग्र  अवरोधों  और  अन्त क्षेत्रीय  अधिमान्यता ओं

 फो  ध्यान  में  रखते  हुए  तकनीकी  आधिक  बातों  के  आधार  पर  नई  योजनाओं  का  पता  लगाया  गया

 है  और  उन्हें  चलाया  है  ।  छठी  योजना  1980--85  कोयला  ate  पैट्रोल  सहित  केन्द्रीय म ंऔद्योगिक

 एवं  खनिज  परियोजनाओं  के  लिए  19,018  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की

 को  रई
 हैं

 अब  तक  स्थापना-स्थल  के  सम्बन्ध  में  लिए  गए  निर्णयों  के  आघार  पर  इस  निवेश क  राज्यवार
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  हैं  ।

 विवरण  न
 a

 'राज्य/सं  त  प्रदश
 -  परिव्यय  1980-85  troy

 3

 1.  are  प्रदेश  1809.31

 610.67

 3.  1158.28 बिहार

 गुजरात  541.75

 हरियाणा  71.07

 6.  हिमाचल  प्रदेश  2:35

 जम्मू और  कदमी  र
 5:10

 8.  कर्नाटक  255.06

 केरल  321.09

 10  मध्य  प्रदेश  1341.03

 11.  961.00
 महा  राष्ट्र

 12  नागालण्ड
 15.90
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 लटाएं एएए

 1  2  3
 ——

 “13.  उड़ीसा  1485.35

 14.  पजाब  37.06

 15.  राजस्थान  163.06

 16.  तमिलनाडु  571.81

 17.  उत्तर  प्रदेश  219.28

 578.17 18.  परिश्रमी  बंगाल

 19.  ष्द्त्ली  39.49

 20.  गोवा  0.43
 i a  ee  ee

 10,187.26 योग

 21.  aaa  रिक्त  8,830.81.
 क  =  लापता

 19  ,018.07
 en

 गौरपौरे
 wee टेनिस  एण्ड  बलों  पश्चिमी  बंगाल  का  राष्ट्रीयकरण

 _  $228.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  गोरपोरे  कौनसे  एण्ड  पश्चिमी  बंगाल के  राष्ट्रीयकरण
 *  alt कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  ee

 et
 द

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  कौर
 me

 उस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?  ध

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  गौर
 |

 feat  झा
 1981  का  एक  अभ्यावेदन  गोरपोरे  अ कन्टेन स  एण्ड  पश्चिमी  बंग

 गाल
 के  कचरी  ..

 संघ  से  एकक  के  राष्ट्रीयकरण हेतु  प्राप्त  हुआ  था  ।  द्  ?

 इ्डस्ट्यिल  रिकन्स्ट्रवशन  कारपोरेशन  साफ  इण्डिया  लिमिटेड  जो  विवरण  पुनर्जीवन

 सह-भाघुनिकीकरण  योजना  को  बनाने  के  लिए  व्यक्तिਂ  यह  अन्तिम
 निणं7 लिम. अनक

 के
 लए  एकक  एक  दिव्य  एकक  हो  सकता  है  या  नहीं  योजना  बना  सके  ।  एक  वर्ष  की  ai  an

 -. al पक  लिए  अर्थात्  28-11-1982  तक  अधिग्रहण  अवधि  को  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 SAAT  राज्य  बीमा  निगम  कैन्टीन  कमंचारी  कलकता  को  सान  यता  दिया  a att
 wa

 5229.  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  en

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  कैन्टीन  कर्मचारी  ऐसोसिएशन  कलकता  ने  सरकार
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 2  पौष
 sail,

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 गण

 से
 गृह  मंत्रालय के  कार्मिक  कौर  प्रशासनिक  सुधर

 विभाग  * ही दतिया

 के  पैरा

 mers

 ara  यूनियन को  मान्यता  देने  के  बारे  में  लिखा  ५  -.-

 यदि  तो  यह  मान्यता  किस  तिथि
 से

 देने

 ay

 विचार  द  atz
 क

 यदि  तो  मान्यता  न  देने  के
 क्या  कारण  है

 शम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  fer):  ()
 से  सुचना  एकत्र

 कौ  या  रही
 दे  गौर  शीघ्र  ही  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी ..

 न  ्
 सेना  के  रसोइयों  की  दयनीय  दश

 5230.  थ्रो  मुगवन
 ®

 थ्री  था जाई  एम०  करुणानिधि
 ह

 ait  फे०  बी०  एस०  af

 Sto  बी ०  कुलअदम  ag  :  कया  रक्षा  मंत्री  eee  कि

 ..  क्या  सेना  में  सेवारत  रसोइयों  के  पदोन्नति  संबंधी  सेवा  की  दत  दयनीय

 ८. (a)  यदि  तो  इस  पर  उपचारोत्गक  कार्रवाई  की  गई  ष्  eo  ड्

 "
 चूंकि  सेवारत  रसोइये  पाक-शास्त्र  में  लिए  हुए  et

 उनहें  तकनीकी

 viet

 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  भोर
 ह

 खि  )  कपा  इस  सेवा  की  शर्तों  जिसके  कारण  समय  से  पूर्व  अनेक  मौतें  होती  सरकार

 बन्द  20  ag  की  सेवा  के  बाद  सेवानिवृत्त  होने  पर  पुरी  पेंशन  देने  पर  विचार
 करेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दीवार  थि०  जी

 fa  = .
 ©)  नहीं  उठता

 जी  नहीं  ।  रसोइयों  के  लिए  कुकिंग  में  डिप्लोमा  art  आवश्यक  नहीं हैं  ।

 ज
 (8)  रसोइयों  की  अकाल  मृत्यु  की  कोई  सुचनां  प्राप्त  नहीं  हुई है ref  ।  इसके

 बावजूद  दोषी
 सिपाही  रसोइयों

 को  20
 वर्ष

 की  सेवा  पूरी  करने  के  बाद
 सेवानिवृत

 होने  त  पर  पूरी  पेंशन
 दौ

 जाती  shes
 ्

 थ  + 1 छंगू
 कोस्टा  गार्डों  को  सती

 &  >
 |

 गी
 कपा  रक्षा  मंत्री य 5231.  श्री  झांककर  वर्ना  Fg aa  ने  कॉन  HY  क  :

 eye  क्या  हाल  में
 | ह ड  को  भरती  की  गई  1B a;  शर

 यदि  gi,  तो  इसमें  भर्ती
 क  गए

 तटवर्ती  लोगों  की  प्रतिशतता  क्या  ह



 कि लिखित  उत्तर  23  1981

 टा  ाादामधाधधाधाधााधाकाा

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कि ो  शिवराज  कवि  :  ae
 cor  जंगल

 सीधी
 भर्ती  जनव  1980  से  शुरू  की  गई  है  ।  ४  oe

 अब  तक  भर्ती  किए  गए  उम्मीदवारों  में  से  57%  उम्मीदवार  स  मुद्र  तटीय  uTrsat  है

 भर्ती किए  गए  हैं  ।
 प

 पंजाब  में  एक  व्यापार  गह  का  औद्योगिक  लाइनों  पर  एकाधिकार

 5232.  श्री  घमंदास  शास्त्री  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब  में  केवल  एक  ही  व्यापार  गृह  के  करोड़ों  रुपयों
 के

 |  औद्योगिक  लाइसेंस|

 अनिवायंता  प्रमाणपत्र  मिले  हुए

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  गृह  के  बहुत से  उद्योगों  को  केवल  कागजों में  दिखाया

 हुआ

 क्या  पंजाब  भीर  दिल्‍ली  के  समाचारपत्रों  ने  बहुत  सी  रिपोर्टे  प्रकाशित की
 हैं

 जिनमें
 इस  घोटाले  का  समाचार  दिया  कौर

 ठगी  के  इने  मामलों  में  सरकार  ने  कितने  व्यक्तियों  की  गिरफ्तार  किया  है  इ

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अन्य  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ts  |  |  re उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  नहीं ।  वर्ष
 1981  1981  के  दौरान  उद्योग  तथा

 के  अधीन  पंजाब  में  किसी  को  दो  से  अधिक  आदयपत्र/मौद्योगिक  लाइसेंस  नहीं  दिए  गए

 से  यदि  सरकार  के  ध्यान  में  किसी  भी  विशेष  मामले  को  लाया
 उस पर  आवश्यक  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 थी  स्थापनाश्रों  के  लिए  कर्मचारी  मनुष्य  निधि  कौर  विविध  उपबंध  19  52  को

 लागू  करना

 || ः  5233.  श्री  सतीश  प्रताप  fag  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 थि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  कौर  विविघ  उपबंध  अधिनियम  को  उन  स्थापनाओं  पर  ल

 करने  की  क्या  स्थिति  है  जिनमें  10  या  इससे  भारिक  श्रमिक  काम  करते  हैं  विशेषकर  उस  ६ प्

 wafe  सरकार  ने  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  की  fens  स्वीकार  कर  ली  है

 क्या  सरकार  निर्धन  औद्योगिक  श्रमिकों  के  हित  में  ce  संबंघ  में

 anise सत्र  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करेगी  या  अध्यादेश  के  जरिए  deter  भोर

 लिए  कितना  समय  लगाएगी af यदि  तो  सरकार  अधिनियम  में
 पं शोष  क करने

 के के  fer *

 भोर  श्रसाघारण  विलम्ब  के
 कया  कारण  हूँ  ?
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 2  1903  (ae)  wat  के  लिखित
 चत्तर

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sit  राम  दुलारी  :  से
 निधि  और  प्रकीर्ण  STITT  1952  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  पर
 अधिनियम  के  कुछ  अन्य  उपबन्धों  में  संशोधनों  के  साथ  विचार  किया  जार

 कुछ  द
 तों  के

 हा है  ताकि  इसे  उन
 सभी  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  किया  जा  जिसमें  दस  या  अधिक  व्यक्ति  नियोजित  चूंकि  कई
 उपबन्धों  में  संशोधन  की  परिकल्पना  की  गई  इसलिए  इन  प्रस्तावों  की  विभिन्‍न  प्राधिकरणों
 द्वारा  सावघानी  पुर्वक  जांच  को  जाएगी  |  अधिनियम  में

 संशोधन
 करने  के  लिए  विधेयक  यथाशीघ्र

 प्रस्तुत  किया  जाएगा  ॥

 स्यूततम  सुरो

 5234.  शी  घ्ममर  राय  प्रधान  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किस

 क्या  यह  सच  है  कि  कुशल  तथा  agua  श्रमिकों  की  विंमान  निर्घारित  न्यूनतम
 ASS aur  1981  के  जीवन-निर्वाह  लागत  सूचकांक  के  अनुरूप

 जक
 ई यदि  तो  इस  बारे  में  ब्योरा  बया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sitet  राम  दुलारी  :  से  ऐसे  रोजगारों

 जिनके  लिए  न्युनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अन्तगंत  न्यूनतम  मजदूरी  के  निर्धन  रण/पुन
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  समुचित  सरकार  संबंध  में  स्थिति  निम्न  प्रकार  .

 रोजगारों  से  संबंधित  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  हाल  ही  में  निर्धारित/संशोधित  की  गई

 हैं  और  वे  1980  के  अन्त  में  12  मदीने  के  औसत  उपभोक्ता  मृत्य  सूचकांक  .  380  से

 संबंधित  हैं  ।

 कृषि  में  रोजगारों  से  सम्बन्धित  न्यूनतम  मजबूरियां  12  महीने  के  औसत  उपभोक्ता  मूल्य

 सूचकांक  329  से  संबंधित  औसत  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक के  बढ़कर  380  हो  जाने के

 फलस्वरूप  इन  मजबूरियों  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  श्रघिसूचित  कर  दिया  गया  है  |

 भवन  भोर  निर्माण  उद्योग  के  रोजगारों  से  संबंघित  न्यूनतम  मजबूरियां  भी  ओस  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  329  से  सम्बन्धित  औसत  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  380  तक  बढ़  जाने

 के  फलस्वरूप  मजदूरी  के  पुनरीक्षण  का  प्रस्ताव  अन्य  संबंधित  मंत्रालयों  विभागों  को  भेजा  गया

 उनकी  टिप्पणियों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 1981  के  अन्त  तक  ओस  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  432  तक  बढ़  जाने  के

 इन  सभी  रोजगारों  के  संबंध  में  न्युनतम  मजदूरी  में  और  are  संशोधन
 करने  के  प्रस्ताव

 |  ज
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 .  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  महिलाओं  के  साथ  छेड़-छाड़  करने  का  प्रशिक्षण  देने

 5235.  श्री  रशीद  मसुद  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 fara

 क्या  सरकार का
 ध्यान

 27  1981  के  ट्रिब्यून  में  इस  आशय  के  प्रका

 <9



 23  1981 प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 —_—_—_— स

 समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्‍ली
 ar

 वद्यालय  क्षेत्र  में
 पुलिस  चोकी

 के
 साये  में

 महिलाओं
 के  साथ  छेड़-छाड़  की  | *कला  भोर  तकनीकਂ  सिखाने  वाला  एक  स्कूल

 तन
 हा

 क
 .  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है

 ?
 .

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  योगेन्द्र
 :

 जी  श्रीमान  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  जांच  की  गई  थी  किन्तु  समाचार  में  लगाए  गए  आरोपों  में  कोई

 सार  नहीं  पाया  गया  ।

 सचिवालय  सेवाओं  के  केन्द्रीय रु रण  की  मांग

 ढ
 5236.  sit  होश  चन्द्र  सिह  रावत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्वीन  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  अराजपत्रित  कर्मचारी  संघ  तीन  सचिवालय  सेवाओं  केन्द्रीय

 सचिवालय
 लिपिक  वर्गीय  स०  लि०  Fo)  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाएं  स०  Ao);

 तथा  केन्द्रीय  सचिवालय
 argh

 सेवाएं  के०  स०  मा०  Fo)  के  केन्द्रीयकरण  की  मांग  कर

 रहा  भर

 ्  यदि  हां, तो किस तो  किस  आधार  पर  इन  सेवाओं  को  वर्तमान  विकेन्द्रित  आधार  पर

 हैं  और  इससे प्रशासित  होने  दिया  जा  रहा  है  विशेष  रूप  से  जबकि  अनेक  विसंगतियां  पदा  हो  गई
 कर्मचारियों  में  व्यापक  असन्तोष  व्याप्त  है  ?

 गुह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट

 (*)  केन्द्रीय  सचिवालय  अराजपत्रित  .  कर्मचारी  संघ  जो  एक  मान्यता  प्राप्त  निकाय
 है

 j
 ay  1978  में  ऐसी  मांग  प्राप्त  हुई  थी  ।

 ः  बेहतर  कार्मिक  case  के  हित  में  इन  तीन  सेवाओं  को  विकेन्द्रीकरण  किया  गय
 | यह  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  में  इसी  प्रकार  के

 कर्मचारियों  को  उन्नति  के  अवसरों  में  असन्तुलन  को  न्युनतम  सीमा  तक  घटा  कर  कम  से  क

 के
 जोनिंग  योजना  पहले  ही  लागू  तथा  कार्यात्वित  कर  दी  गई  है  ।

 te
 |  राज्यों  में  अनुमान दिल  प्राप्त  सिचाई  परियोजनाएं हि  a

 5237.  st  राजेश  कुमार  fag  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  योजना  आयोग  का  अनुमोदन  प्राप्त  किए  बिना  सिचाई

 परियोजनाएं
 आरम्भ  को  =

 ma _  (3)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  अनुमोदित  लिखाई  परियों  ं  पर  भुनाना  लिक
 राशि  व्यय  की  गई  है  भर  क्या  राज्य

 सरकारों  द्वारा
 ये

 सशि  परियोजनाओं
 के  लिए

 आबंटित

 sine
 दी  गई  है  ;  कौर  लक

 इस
 संग

 ं  स सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 —
 योजना  मंजरी  एस०  ato

 कु  फ

 ate  राज्यवार  स्कीमों  की  उनकी  अनुमानित  लागत  भौर  वर्ष  1980-81
 के  मंत  तक  उन  स्कीमों  पर  व्याय  के  ais  संलग्न  हैं  ।  सिचाई  की  स्कीमें  उनके  भओपचा रिक

 अनुमोदन  से  पहले  ही  योजनाश्रों  में  नाम  से  शामिल  की  जाती  हैं  तथा  उन  स्कीमों  के  श्रतुमोदन के
 wea  योजना  में  परियों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  को  परिपत्र  जारीं  किए  हैं  कि  उन्हें  योजना  आयोग
 का  पहले  से  अनुमोदन  प्राप्त  किए  बिना  कोई  बड़ी  और  मिचौली  नई  सिंचाई  परियोजनाएं  शुरू  नहीं
 करनी  चाहिए  ।  वार्षिक  योजना  के  विचार-विमश  के  समय  भी  इस  बात  पर  जोर  दिया  जाता

 कि  इन  स्कीमों  की  स्वीकृति  जल्दी  दी  जानी  चाहिए  ।  कई  मझोली  स्कीमों  को  परियोजना  रिपो

 या  प्रपत्र  प्राप्त  हुए  हैं  कौर  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  उनकी  जांच  की  जा  रही  राज्य  सरकारों

 घौर  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  अ्रधिकारियों  के  बीच  वैयक्तिक  विचार-विमर्श  करके  उनकी
 स्थिति

 जल्दी  कराने  के  लिए  कार्रवाई  को  जा  रही  है  ।

 विवरण

 अनुमोदित  सिचाई  सको में  करोड़
 eq)  _ ——  a

 क्र०  राज्य  स्कीमों  को  अनुमानित  fae

 लागत  न
 ae  में  व्यय

 a
 स०

 nnn
 -  सख्या

 a
 भांवर  प्रदेय  311.'  म्  35.  76

 @  99.79
 बिहार  10  628

 33  “30  110.07
 गुजरात

 12  116.61
 हरियाणा

 कर्नाटक  159.47
 202.37  18.03

 146.97
 मध्य  प्रदेश  23  12 1216.33

 70  764.38  63.73
 महा  राष्ट्र

 104.61  0.54
 थ  उड़ीसा  +  .  48.26
 0.  पजाब  106.23

 313.96  0:97
 11.

 राजस्थान  21.17

 हम

 46.98

 356.16  49.59
 a.  उत्तर  प्रदेश  cs  15  ्

 0.57 14  पश्चिमी  बंगाल  3  112.42

 ्
 निनननणय

 7632.74  740.16
 नोड  (9)

 210

 संघ  राज्य  क्षेत्र  थ
 2.39 दमण  i  |  36.16

 742.53 कुल  जोड़  210  *  1668.90

 *
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 seat  के  लिखित  उत्तर  1981

 मर
 *

 एयर  इण्डिया  तथा  भारत  पर्यटन  fama  निगम  में  मुख्य  सतकंता  अधिक कारियों की

 नियुक्ति  के  लिए  कार्यात्तर  मंजूरी

 ह e 38.  प्रो ०  अजित  कुमार  मेहता  क्या  गृह  मंत्री  सरकारी  मंत्रालयों  में  मुख्य
 सकेगा  अधिकारियों  को  dara  करने  के  बारे  में  दिनांक  सितम्बर  1981  को  |  है

 तारांकित  set  संख्या  3445  के  भाग  ate  के  उत्तरों  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा

 +
 कि

 aorta नटने क्या  पर्यटन  तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  द्वारा  एयर  इण्डिया  तथा  भारत

 विकास  निगम  में  मुख्य  संकेत  अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  लिए  केन्द्रीय  सतकंता  arate  से  मांगी

 गई  कार्य ोत्तर  मंजरी  दे  दी  गई  है
 *\.f

 क्या  यह  भी  सुनिश्चित  कर  लिया  गया  है  कि  नियुक्तियों  को  अंतिम  रूप  से  स्वीकार
 क |  से  पहले  सभी  औपचारिकताओं  को  पूरा  कर  लिया  जाता  ओर

 यदि  उपर्युक्त  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  विंमान  स्थिति  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  पो०  वेंकट  :
 मिग जी  श्रीमान  ।  =

 सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  इस  बात  क्
 सुनिश्चित

 कटते
 के  विचार  से  सभी  संबंधितों  को  उपयुक्त

 अनुदेश
 जारी  करें  कि  मुख्य  सतकंता

 की  नियुक्ति  के  लिए  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  से  पांव-परम्  करने  भर  उसकी  स्वीकृति  लता

 a संबंधी  गाव द्य कता  का  पालन  किया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  पर्यटन  तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  से  मांगे  गए  कतिपय
 स्पष्टीकरण  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  ।

 राज्यों  में  पेयजल  सप्लाई  सिचाई  योजनाएं  और  ata  विद्युतीकरण  योजनाएं

 5239.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  सद्धित गत गत  तीन
 बचों  के  दौरान  हिमाचल  हरियाणा  और  पंजाब  में  पेय  जल  सप्लाई  सिचाई

 : ‘Maar  कौर  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाओं  के  मुल्यांकन  का  कायें  शुरू  किया  ्

 यदि  gi,  तो  उसका  क्या  परिणाम  भर  sq

 यदि  तो  क्या  इन  राज्यों  में  इस  प्रकार  का  मुल्यांकन  कार्य  च
 ललू  वर्ष  के

 दौरान किया  जायेगा ?

 maat  मंत्रो  एस०  बी०  च  :
 चालू  वित्तीय  वर्ष  सहित  पिछले  तीन  al

 ज  feafr  निम्मलिखित  हैं  :

 (1)
 पीने  के  पानी  की  पूति  करने

 से  संबंधित  स्की  में
 eoe

 नद्दी
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 की  में  ७
 (2)  सिंचाई

 स
 नहीं

 क  क  के
 (3)  ग्रामीण  विद्युत  हाँ

 ()  मोन

 र

 पर्तीक
 HT  प्रश्न  उपस्थित

 होता
 श

 (2)  ra  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता

 ग्र  पाण  विधिक रण  की  में  अखिल  भारतीय  अध्ययन  r Frnt (3)  क  be  क  क  नाशिर
 तयार  की  जा  रही  है  जिसमें  हिमाचल

 हरियाणा  भोर  पंजाब  शामिल  हैं  ।

 (0
 पीने  के  पानी  को  fer  करने  गरोबों  के  लिए  ग्रामीण  जल॑  पूर्ति  at

 से  संबंधित  स्की में  व्यवस्था--इसका  एक  त्व  रिक  मूल्यांकन
 अध्ययन  aq  1978-79  में  किया  गया

 जिसमें  हिमाचल  हरियाणा

 ्  |
 कौर  पंजाब  के  राज्य  शामिल  हैं  ।  चालू

 वित्त  वर्ष  में  कोई  नया  अध्ययन  करने

 bi  का  विचार  नहीं  है

 (2)  सिचाई
 स्कीमें

 चालू  वित्त  ag  में  इस  प्रा
 लगाए

 न

 पो

 भंघ्ययन  कोई  विचार  नहीं है

 प्
 ग्रामीण  विद्युतीकरण  सको में  जी  नहीं

 बप

 अबर  सचिव  स्तर  बढ़ाकर  उप  सचिव  किया  जाना

 ह  5240,  थो  छोटू  माई  गामित :  क्या  ge  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  )  क्या  अखिल  भारतीय  सेवा  तथा  अन्य  गरुप  सेवाओं  के  अधिकारियों की  जो

 wg

 सचिवालय  में  प्रतिनियुक्ति  पर  उप  सचिव  के  पद  पर  कार्य  कर  रहे  उनके  लिए  स्तर

 वृद्धि  नीचे  होने  के  कारण  उनके  संव  प्राधिकारियों  द्वारा  उनकी  सेवाओं  को  सिलेक्शन प्रेड  में
 पल  जाने  पर  स्वतः  निदेशकों  के  पदों  पर  पदोन्नत  कर  दिया  जाता  है

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  अधिकारियों  के  लिए  उप  सचिव  का  पद  एक  सिलेक्ट

 पद

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  के  अधिकारियों  जी  उप  सचिवों के  पदों

 नियुक्ति  के  लिए  सुची  में  शामिल  कर  लिए  जाते  हैं  उसी  प्रक्रिया  से  सूची में
 दाखिल  करने  पर

 अवर  सचिव  के  स्तर  से  उप  सचिव  के  स्तर  पर  पदोन्नत  करने के लिए भी के  लिए  भी vv
 ससी भी  पात्र  होते

 और

 तो  इस  भेद-भाव  के यदि  ता  घ  क ्  कारण क्या  हैं  ?
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 गह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कायें  fear  में  राज्य  मंत्री  पी०  :
 जी  न  अखिल  भारतीय  सेवा  सेवाएं  समूह  aeਂ  के  जो  अधिकारी  केन्द्र

 में  उप  सचिव  के  पद  पर  कार्यकाल  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  जिन्हें
 अपने  संवर्गों  में  2000-2250  रुपये  का  प्रेम  मंजूर  कियां  गया  उन  उप  सचिवों  के  पदों

 का  पदनाम  बदलकर  उनके  लिए  वैयक्तिक  रूप  में  निदेशक  का  पद  बनाकर  निदेशक  के  रूप  में

 नियुक्ति  के  लिए  - विचार  जा  सकता  है  ।  किन्तु  शर्ते  यह  है  कि  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने

 वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  हो  ।  ऐसी  नियुक्तियां  मन्त्रिमण्डल  की  नियुक्ति  समिति  के

 अनुमोदन  से  की  जाती  है  ।

 ि  जी  श्रीमान्‌  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारियों  का  चयन  ग्रेड  1500-

 2000 है  ड
 पाल  में  शामिल  किए  गए  अधिकारियों  की  अवर  सचिव  के  स्तर  से  उप  के

 स्तर  पर  स्वतः
 पदोन्नति  किए  जाने  की  नियमों  में  कोई  व्यवस्था  नहीं है

 |  ऐसा  कोई  भेदभाव  नहीं  है  क्योंकि  किसी  भी  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिए  अवर

 सचिव  स्तर  के  पद  से  उप  सचिव  स्तर  के  पद  में  ही  अपग्रेडेशन  नहीं

 कार  के ०  नई
 दिल्ली

 में  सुअरों  का  खतरा

 5241  ait  टो०  एस०  नेगी  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  Alto  क े०  पुरम  के  निवासी  के  खतरे

 &  तंग  भा  चुक ेहैं  क्योंकि  उनके  किचन  गाडर  इन  आवारा  सुअरों  द्वारा  नष्ट  किए  जा  रहे  और

 लि
 क्या  सरकार  इस  संकट  को  शीघ्र  दूर  करने

 के  लिए  प्रभावी  कार्यवाही  करेगी  ?

 कन am  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  भर  .  दिल्‍ली  नगर

 निगम  नें  सूचना  दी  है  कि  उनको  नई  दिल्‍ली  के  निवासियों  से  कोई

 विशिष्ट  शिकायत  प्रप्त  नहीं  हुई  है  ।  किन्तु  उन्होने  अपने  पशु  पकड़ने  वाले  रियों  को  अनुदेश

 दिए हैं  कि  वे  जब  कभी  आवश्यक  हो  नई  दिल्ली  से  सुपर  पकड़  लें  ।

 थ्

 सूत पूव  सैनिक  स्कूल  मास्टरों  का  वेतन-संरक्षण प्

 5242.  श्री  जगपाल  fag  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 है| ..  यह  सच  हैं  कि
 बहुत

 से  ऐसे  असैनिक  स्कूल  मास्टरों  जिन्हें  अतिरि
 रव

 नय  किया  गया  था  गौर  जिन

 हैं
 वेक

 पिक

 रोजगार  देने

 ts

 रक्षा  मंत्रालय के  विभिनन
 रा  सकल  मिस्ट कार्यों  पर  लगाया  गया था  के  उन  के

 रूप
 में  लिए  गए  qa  Hl

 को  गृह
 मंत्रालय  द्वारा

 fears
 1961  जारी  किए

 पक
 प geal  े

 पिर
 wat  किया

 गया  -  द्  =  ह
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 साना
 यदि  तो  ऐसे  असैनिक  स्कूल  मास्टरों  का  वेतन  संरक्षित  करने  तथा  उनको  हुई

 हानि  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  om

 बया  जिन  व्यक्तियों  स्थानांतरण  जाता  है  उनकी
 वरिष्ठता

 bh

 ant  के  प्रयोजनों  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  के  विभिनन  को  एक  विभाग के
 जाता  यदि  नवदीं  तो  इसके  क्या  कारण

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वि०  गृह  स्वात
 1968  में  जारी  किए  गए  अनुदेश  रक्षा  मंत्रालय  पर  1981  तक  लागू

 गह  इलए य उक्त  aga  के  संदर्भ  में  वेतन  संरक्षण  पहले  के  मामलों  पर  लागू  नहीं  होता  ।

 aka  नहीं  उठता  ।
 a  sad

 जो  नहीं  ।  क्योंकि  नीति  विषयक  मामले  के  अनुसार  इस
 मंत्रालय  की

 निम्न
 विरचनाओं  में  वरिष्ठता  कोरसर्विर

 में
 के  श्राघार  पर  गिनी  जाती  है  ।

 उद्योगों  के  वधिक  सर्वेक्षण  में  आंकड़े  एकत्रित  करने  को  सदस्यों  पर  दिल्‍ली  में  मीनार

 5243.  sit  सो०  टो०  दण्ड पाणि  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सांख्यिकी  विभाग  ने  नई  दिल्‍ली  में  27-29  1981

 को  उद्योगों  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  में  आंकड़े  एकत्र  करने  की  समस्या भों  -  पर  एक  समान  रि  आयोजित
 किया  atc  ः  ड  ध

 यदि  तो  आंकड़े  एकत्र  करने  की  तकनीकों  और  इसके  विस्तार में
 oar

 करने
 के  लिए  इसकी  विस्तृत  सिफारिशें  eat  हैं  ?  a

 ह

 योजना  मंत्री  एस०  थो०  :  जहाँ  ।  यह  विचार  गोष्ठी  केवल
 सक्रीय प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  अधिकारियों  तक  ही  सीमित  थी  ।

 )  सिफारिशों  की  एक  प्रति  संलग्न  है  ।

 te  2

 विवरण  we :

 अधीक्षकों  भर  श्रमिकों  को  उद्योगों  के  वार्षिक  सर्वेक्षण के  सं  7  re  में  दिए

 गए  प्रशिक्षण  के  लिए  पाठ्यचर्या  की  समीक्षा  की  गई  और  व्यावहारिक  प्रशिक्षण
 पर

 अघिक  जोर
 i  ही देते  हुए  समुचित  परिवर्तन  की  सलाह  दी  गई  ॥  श  भ

 अन  क्षेत्र  कार्य  में  लगे  हुए  क्षेत्र  कर्मचारियों  के  मार्गदर्शन  के  लिए  एक  विस्तृत  Cargiat
 नियम  पुस्तिकाਂ  dare  at  जानी  -  चाहिए  ।  निर्धारित  -  वार्षिक  उद्योग  सर्वेक्षण  सम्बन्धी

 जवान  a  वसीय
 को  भरने  के  लिए  का  रखाना  प्रतिष्ठानों  के  मा गंद शन  के  लिए ए

 ०
 नियम  पुस्तिका ग  तैयार

 जानी  चाहिए  i  -.  i  i  + iN

 103



 ्
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 वि
 nee  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  क्षेत्र  संवीक्षा  की  एक  विकेन्द्रीकरण

 प्रणाली  प्रारम्भ  की  जानी  चाहिए  ।

 संग्रहण  1953  के  भघीन वाधिक  उद्योग  सर्वेक्षण  सम्बन्धी

 विवरणियां  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  उद्देश्यों  तथा  सांविधिक  आवश्यकताओं के  बारे  में  पर्याप्त  प्रचार
 को स (| होना  चाहिए  ।  कारखाना  प्रतिष्ठानों  द्वारा  वारिक  उद्योग  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  विवरणियां

 पर  प्रस्तुत  करने  के  कार्य  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  और  विलम्ब  को  कम  करने  के  दि

 प्रणाली  को  सरल  बनाया  जाए  कौर  अधिनियम  के  प्रावधानों  को  अधिक  भयोत्पादक

 बनाया  जाए  ॥

 न सास  महाराष्ट्र  स्कूल  द्वारा  शोेयरघारियों  को  स्कूटरों  का  हाव टन
 न्

 ($244.  श्री  रामनाथ  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे

 क  )  क्या  मैसेज  महाराष्ट्र  स्कूलों  के  शेयर धारियों  को  लाटरी  निकालकर
 safer ‘ झा घार  पर  स्कूटरों  का  आबंटन  किया  गया

 यदि  तो  कितने  देयर धारियों  की  लारी  नहीं  और  *

 (a)  1981  तक  कितने  असफल  दौरा  रियों  ने  अपने  बेच  दिए  थे  ?

 उद्योग  मौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  \  मैसेज  महाराष्ट्र स्कूटर  ने
 waren  कि  एक  योजना  थी  जिसके  घिन  प्रारम्भिक  aarearfet  को  प्राथमिकता

 के  महावीर

 प्र  स्कूलों  आवंटित  किए  गए  थे  ।

 (m)  318

 .  73  wee

 क्
 तमिलनाडु  राज्य  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  site  मुकदमें

 5245.  sit  डी०  एस०  Qo  शिवप्रकाश  दाम  या  उस
 मंत्री  हू  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  afaware  राज्य
 कर्मचारी

 foes
 शिवि  ओर प्रकीर्ण  उपबंध  1952  की  धारा  के  अंतगर्त  कोई  मुकदमें  शुरू  किए  गए  ह

 यदि  at,  तो  कौर

 यदि  तो
 नियोक्ताओं  के

 नाम  गौर  ब्यौरा  क्या  है  और  मुकदमें  के  क्यां

 पेरियार
 रहे  ?

 sta  dtaraa  में  राज्य  मंत्री  मिनी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 मे  सुचित  किया  है  कि  कमेंट्री  भविष्य  निधि  और
 ल  उपबन्ध  1952

 की  धारा  14(2%) के  a
 बीन  तमिलनाडु  राज्य

 में  कोई
 र

 पकी  मामला  चलाया  मद् दीं गया

 ्
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 2  1903  (8)  प्रश्नों  के  लिखित

 a
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अश्व  नहीं

 उठा
 बालचंद  ग्रुप  को  लाइसेंस  जारी  करना  जप

 5246.  श्री  चतुभरुज  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेब
 a

 te कया  बालचंद  ग्रुप  माफ  इंड  ट्रीज  की  किसी  फर्म  को  या  उसमें  श्रत्पषिक  हित  रखने
 वाली  किसी  फर्म  को  कोई  आद्योगिक  are  सेंस  और  या  भा शय पत्र  जारी किए

 यदि  हा  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उपरोक्त  व्यक्तियों  में  से  किसी  ने  औद्योगिक  लाइसेंस  अथवा  बा शय पत्र  के
 लिए  कोई  आवेदन  पत्र  दिया  मोर

 +
 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  झोर  श्रम  मंतो  नारायण  दत्त  :
 कि

 दौरान  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  ब्यवहार-अधघिनियम  के  sada  पंजी  कृत  किसी  भी  उपक्रम
 को  तथा  बाल चन्द  समूह  के  किसी  भी  उद्योग  को  भा शय पत्र  azar  ate  New

 लाइंस
 बारी  नहीं किया  गया  है  1

 ४  =

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 >

 1981  को  safe  में  बाल चन्द  उद्योग  समुह  * frat r
 से  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धी  आवेदन  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 a
 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विभिन्‍न  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  सेना  का  करने  के  fare  प्रस्ताव

 5247.  थ्री  ईरा  झन बारा सु  :  कया  रक्षा
 मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 क्या  शांति  काल  के  दौरान  विभिन्‍न  विकास  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  भा राज्य

 सेना  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  विभिन्‍न  विकास  परियोजनाओं  में  निमि
 सेवाओं  का  उपयोग  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यक्रम  बनाएगी  ?  स्क

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वि०  +  जी  नही ं।

 सेना  का  मुख्य  कार्य  देश  की  सीमाओं  और  राज्य  क्षेत्र  की
 अखंडता  की  रक्षा  करता

 त
 है  ।  इसके  लिए  शांति  काल  में  भी  सतत  प्रशिक्षण  जरूरी है  ।  इसलिए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  a  को  जोखिम

 या जा  स  कता  ।  किन्तु में  डाले  सेना  को  उसके  मुख्य  कार्य  wea  कार्यों  में  नहीं  लगा

 कानून  और  व्यवस्था  रखने  या  देवी  प्रकोपों  के  समय  उससे  प्रभावित & जनता को  राहत

 जेसे  अन्य  कार्यों  में  टीवी  सना
 ज  का  उपयोग ग़ ल

 पदाधिकारियों
 की  सहायता

 al

 “

 किया  जाता है  ।
 ड्  ह भ्  407



 seal  के  लिखित  उत्तर  .  23  1981

 le  — re  सर  ह  ह देश  में  सीमेंट  की  अत्यधिक  कमी

 5248.  एस०  Zto  सिद नाल :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या देना  में  सीमेंट  की  अत्यघिक  कमी  से  सड़क  निर्माण क
 mye wHTa  पर

 कर  बगर पड़ा  लि
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सीमेंट  की  कमी  से  गम्भीर  स्थिति  बन  गई

 (t (g

 )  क्या  सीमेंट  के  उपयुक्त  विकल्पों  का  विकास  करने  का  विचार  द
 क

 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  ्

 उद्योग  शोर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  मौर  देश  में  सीमेंट  का

 अभाव  है  ।  इस  सीमा  तक  सड़क  निर्माण  कायें  पर  पड़  रहे  इसके  प्रतिकूल  प्रभाव

 संभावनाओं  को  नकारा  नहीं  जा  सकता  |
 : a

 प्रतिस्थापित  अन्य  निर्माण  सामग्री  द्वारा  आदि  सीमेंट  की  बचत  के
 निक  शिट वाले  विभिन्‍न  मायूसियों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा

 विद्यमान  क्षमता  का  बेहतर  प्रयोग  नई  क्षमताओं  कौर  ara
 की  catata

 देकर  सरकार  देश  में  सीमेंट  की  उपलब्धता  बढ़ाते  के  लिए  हर  प्रयास  कर  रही  है  ।  म्

 doug उ  आटोमोबाइल  ट्रैक्टर  तथा  ए  डो ०  ato  टायरों  झोर  ट्यूबों  के  मुल्यों  में  वृद्धि

 5249.  at  मूलचन्द  डागा  ि

 श्री  पी०  एस०  सूची :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  सरकार  की  टायर  उत्पादकों  द्वारा  आटोमोबाइल  ट्रैक्टर  तथा ए०  डी०  ate
 टायरों  ओर  ट्यूबों  के  geal  में  बार-बार  मनमाने  ढंग  से  और  aera  वृद्धि  करने  की

 .  जानकारी  हैप  ae

 (a)  at  उद्योग  मंत्रालय  को  दिल्‍ली  टायर  ट्रेडर्स  एसोसिएशन  की  ओर  हे  टायर  |
 ..  उत्पादकों  के  एकाध घि कार पूर्ण  wa  तथा  उनकी  कायंवाह्दी  उत्पन्न  शिकायतो ंके  बारे  में

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  gar

 क्या  सरकार  अनि वा यें  रूप  से  मुल्यों  को  वर्तमान  स्तर  पर  स्थिर  करने ने  के  बारे  में
 विचार  कर  wt  जैसा  कि  एसोसिएशन  ने  मांग  की  कौर

 ्  यदि  इस  सम्बन्ध  में  अब  तंक  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह ूक्या
 फे

 दत्त
 ् /

 gaia  are  श्रम  मंत्री  नारायण  ष्ा  ण्  ग  ल

 द्वारा  गोमो  ष् | ई ् क्टर  तथा  डी०  वी  ०,  टायर

 कौर  दों
 की

 हाल

 दी  में
 की  गई  a

 बुद्धि की  जानकारी  ।
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 1903 |  )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ee  स्वान  मानना
 *.  के

 ee
 हाँ  ।

 क  az  :  आटोमोबाइल  era  र/ट्यूबों  के  मूल्य  तथा  वितरण पर  कोई  भी
 _  औपचारिक

 तथा  अनौपचारिक  नियंत्रण  नहीं  है  ।  फिर  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरों  से

 उत्पादकों
 के  इस  दावे  की  कि  मूल्यों  में  बढ़ोतरी  कच्चे  माल  तथा  दूसरे  अप रिहा यं  ल  isl  तत्वों  कीं

 मूल्य  बुद्ध
 के  कारण  की  गई  है  की  जांच  करने  का  तथा  सरकार  को  भविष्य  में  उचित  उपायों  की देने  का  अनुरोध  दिया  गया  है  ।

 a

 नो०  झाई०  पाइपों  का  निर्माण
 s

 5250.  श्री  मोहन  लाल  पटेल :  क्या  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  s

 कया  देश  में  जी०  age  पाइपों  के  निर्माण  पर  रोक  लगा  दी  गई

 |
 न  यदि  तो  इसके  FAT  कारण

 क्या  यह  भी  सच है
 कि  जी०  argo  पाइपों  का  निर्यात  किया

 र —

 :  *.  यदि  at,  तो  पिछले  तीन  सालों  में  निर्यात  किए  गए  जी०  आई०
 पाइपों  के

 अनुमानित

 मूल्य
 और

 *
 (s)  क्या  सरकार  देश  में  और  देश  से  बाहर  जी०  आई०  पाइप  की  बहुत  अधिक  मांग

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  जी०  आई०
 पाइपों

 के  निर्माण  पर  लगी  रॉक
 में  ढील  देने पर  बिचार

 wa  -  oi >

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  ति
 अ

 )  नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t  श  ्

 an
 ्  gra  रुपये

 1978-79  43.79
 1979-  के  29.65

 1980-81  36,00

 गा  कन
 हैं  नहीं  उठता  }

 भारत  में  wetyey  मै  प्रयोग  के  बारे  मैं  होती

 5251.  थो  टी ०  आर०  :
 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 विभिन्‍न  सरकारी  और  अर्धसरकारी  संस्थानों और  सरकारी  क्षेत्र  के  औद्योगिक

 संस्थानों
 जि  कम्प्यूटर  के  प्रयोग  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  कया  गौर

 उपयुक्त  का
 लियों

 में

 कम्प्यूटरों
 के

 निम
 ण  गौर

 edt  सोर  सम्बन्ध  में  उत्तार किस  प्रकार  सहायक  हगो
 र  ‘  a  ब्ड्  rey
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 गट विज्ञान  गौर  प्रौद्योगिकी  इलैक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभाग  में
 zisq Wa fe arama

 war
 कै

 थी
 tito  पी०  एन ०  fag) :  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 उनके  अनुप्रयोग  की  आवश्यकता  पर  आधारित  ओर  अद्धंसरक्तारी  स
 जिनमें म  क्षेत्र  भी  शामिल  के  लिए  अलग  से  कोई  नीति  नहीं  है  ।  म  a  टुक

 सरकार  उन  संरकारी/सावं जनक  क्षेत्र  के  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती
 है  जो  ऐसी  परियोजनाओं  में  संलग्न  जिनके  फलस्वरूप  उनके  प्रतिष्ठापन  और
 उनके  अनुरक्षण  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  हासिल  होती  है  ।

 विकास  को  शिक्षा  और  रोजगार  से  जोड़ने  के  लिए  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन

 5252.  श्री  राजेश  पाइलट  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  साल  विकास  को  शिक्षा  और  रोजगार  से
 जोड़ने

 के
 बारे

 नंदा
 देने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया

 (&)  यदि  हं  ती  समिति  की  कितनी  dom  हुई  और  समिति  ने  कया  सुझाव  we  - -

 .  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  और

 ave क  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?  ि
 |  च्

 योजना  मंत्री  एस०  site  ।

 इस  कार्यकारी दल की  22  1980  तथा  10  से  12  1980

 को  दो  बैठकें  हुई  थी  और  इसने  कुछ  अंतरिम  सिफारिशें  की  थीं  जो  छठी
 पंचवर्षीय

 योजना

 कके
 शि

 भा  के  अध्याय  में  शामिल  की  गई  थीं  ।  i

 (a)  इस  कार्यकारी  दल  को  अभी  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  है
 जिसके

 बाद  उस

 पर  वि  on  न  अभिकरणों  द्वारा  विचार  किया  जा  एगा  तथा  उपयुक्त  अनुवर्ती  कारवाई  की  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  ara  ध्रद्नोक  बिहार  में  मकान  पर  छापा  मारता

 _  .5253.  शिन्तो  प्रमिला  दण्डवत :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  ने  26  1981  को  अशोक  faare  —

 मकान  में  छापा

 या  यह  भी  सच  है  कि  इस  छापे  में  अनेक  कारतुस  और  अफीम  weiter  और

 (7)  याद
 afe  27  तो  घटना  का  पूरा  ब्यौरा  क्या है  और  महिलाओं  सहित

 लिक  चोक oe पकड़े  गए  ?

 राज्य erent  मंगो  योगेन्द्र *  ip 2  जी  गाव  ह
 गह  मंत्रालय  में

 |  | छापे  के  दौरान  22  बोर  के  19  कारतुस  और  10  ग्राम  अफीम  पकड़ी
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 1903  प्रश्नों  के  लिखित  sat

 $$

 यह  समाचार  सिलते  ही  कि  acta  विहार  में  एक  मकान  fate  का  जुए  के  wee
 के  तौर  पर  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  26-9-1981  को  तलाशी  लिए  जाने  का  वारंट  प्राप्त
 किया  गया  गौर  मकान  पर  छापा  मारा  गया  ।  सात  महिलाएं  जुआ  खेलते  पकड़ी  गयी  ।  उन्हेँ
 गिरफ्तार  किया  गया  कौर  दांव  पर  लगी  (1340  जब्त  कर  ली  गयी  ।  जुआ  अधिनियम
 की  घारा  3/4/9/55  के  ala  26-9-1981  को  एक  मामला  प्रथम  सुचना  रिपोर्टे  do  416
 दर्जें  किया  गया  अपराघी  व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया  गया  ate  उन्हें  500-500  रुपये  का  जुर्माना
 देने  या  जुर्माना  न  दिए  जाने  पर  5  दिन  की  साधारण  कंद  की  सजा  दी  गई  |  कारतूस  भोर
 पकड़े  जाने  के  संबंघ  age  अधिनियम  और  अफीम  अधिनियम  के  संगत  उपबन्धों  के  अधीन  दो
 भर  मामले  दर्जे  किए  गए  ।  जबकि  आयुध  अधिनियम  के  अधीन  मामला  विचारणाधीन  अफीम
 भधघिनियम  के  अधीन  मामले  की  जांच  पड़ताल  होनी  है  ।

 रोजगार  कार्यालय  में  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  के  बारे  में  मथ्य  समिति  को  रिपोर्टे

 थ्री  ि  og 5254.  sit  रणजीत  fag  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें  1.

 ह  मैथ्यू  आयोग  ने  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  क  बेहतर

 सेवाएं
 प्रदान  करने  के  लिए  कम्प्यूटरों  का  जरूर  प्रयोग  करना

 4  _  क्या  यह  सुभाव  मान  लिया  गया  और  क्

 यदि  तो  रोजगार  कार्यालय  में  कम्प्यूटर  कब  से  शुरू  किए  जाने
 कौ  है

 an )  शस  मंत्रालय  मंत्री  रास  दुलारी  (*)  eq  समिति
 Fart  रदा  की  है  कि  ऐसे  सभी  राज्य  निदेशालयों  a  आघुनिक  आंकड़ा  stem  सुविधाओं  की

 चय  नस्य  करने  पर
 विचार

 किया  जाए  जिनके  चालू  रजिस्टर  पर  एक  लाख  से
 jail

 att

 ee  ह  (a)  सरकार  का  निर्णय  सभी  राज्य  ae  राज्य  प्रशासनों  को  कार्यान्वयन के

 सूचित  किय  गया  है
 क्योंकि

 रोजगार  कार्यालय  उनके  पूर्ण  वित्तीय  और  प्रशासनिक  नियंत्रण के
 धीन

 द
 क  ग्र  रहे  हैं

 |  a

 क्
 :.  .....  चैज्ञातिक  तथा  मौ थो शिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  विज्ञान  दात  mee

 ः
 सम्पादक  के  fees  दायर  की  गई  घाचदिका

 «5255,  थ्री  विजय  कुमार  यादव  ay  क्या  विज्ञात  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्री मंत्रो  यह  nth  at

 या  मर

 ना  सेम्पादेर्क के (*)  कया
 विज्ञान

 af  ते  के  qe

 dite
 ken  आर  हारी  उच्च  न्यायालय

 में  दायर  की  गई  रिवाज  पिटी दान  ।  |  2  वाई  आरस  महो  गई  है  ate यदि  तो
 इस  मामले  में war  निणंय  हुआ

 १11



 प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर  23.0  1981

 el
 |

 क  विज्ञान  प्रगति  के  मुख्य  सम्पादक  द्वारा  amis  तथा  औद्योगिक
 अनुसंधान  परिषद्‌ we

 war
 अन्यों  के  विरुद्ध  दायर  किए  गए  मुख्य  मुकदमों  की  कया  स्थिति  fa

 *  क्या  यह  सच  है  कि  उस  अ्रधघिकारी ਂ  '  नें  अपनी  इस  मांग  के  समर्थन  में  कि  उसकी

 पदो नन तति  के  मामले  पर  विचार  किया  जाना  1981  में  भूख  हड़ताल  की  गोर
 का

 ्  क्या  यह  सच  है  कि  उसे  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  उसकी  पदोन्नति  के  मामलों

 पर  विचार  किया  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।

 fama  और  इलेक् टा निको  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 ०  एन०  faz)  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  सीएसआईआर  द्वारा  फाइल  की  गई  पुनर्विचार
 देना  अभी  विचाराधीन  है

 इस  मुकदमे  के  वादी  डॉ०  भो०  पी०  शर्मा  ने  अपनी  साक्षियों

 पूरी  कर  दी  इस  मुकदमें  के  प्रतिवादी  सीएसभाईआर  की  साक्षियों  के  लिए
 दिनांक

 3-2-1982

 निश्चित  की  गई

 गौर  डॉ०  भो०  पी०  शर्मा  दो  दिन  26  भोर  27  1981  को  भूख  हड़ताल
 पर  थे  जो  उन्होंने  विज्ञान-प्रगति  के  कार्यकलापों  की  जांच  हेतु  समिति  के  गठन  के  विरोध  में  की

 न  कि  अपनी  पदोन्नति  के  लिए  ।  मुख-हड़ताल  की  सुचना  प्राप्त  होने  पर  महानिदेशक  महोदय
 डॉ०  दमा  से  मिलने  गए  ।  डॉ०  द्वार्मा ने  महानिदेशक  महोदय  की  बात  मानकर  भूख-हड़ताल

 प्त
 कर  दी  ।  महानिदेशक  ने  प्रदान  एवं  सुचना  निदेशालय  के  प्रधान  संपादक  को  उक्त

 समिति  त  का  विघटन  करने  सलाह  दी  क्योंकि  सीएसभाईआर  के  समस्त  प्रकाशनों  की  वे

 द  $  स्वय  gt  समीक्षा  करने  वाले  थे  ।
 ह

 अल्प  संख्या  आयोग  के  सदस्यों  की  संख्या  में  कमी  करना  थ

 न
 5256.  श्री  भार०  चह  महा लगी :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  यह  aq  है  कि  अल्प  संख्यक  आयोग  के  सदस्यों  की  सर
 शफी

 कम  करके
 एक

 satin  बीर
 एक  सदस्य कर  दी  गई  थ

 |

 (s)
 यदि  तो

 रिक्त
 पदों  पर

 कब
 तक

 नियुक्ति  किए
 जाने  की  सम्भावना

 बयां  सरकार  का  विचार  आयोग  को  सांविधिक  दर्जा  देने  के  लिए  संसद द  के
 दू  के  सम  दक

 é विधेयक  लाने
 का

 हल  नीत

 अर

 81  १६  | ष् हा
 fare  coz  के  orator

 दि  पटल  पर

 क्या  शा  1981. से  व  ठीक  प्रति  series  aid
 निवेदन  अथवा  रि

 सरकार  की  अरत
 की  है  यदि  हां

 a
 सिफारिशों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा wat है

 2
 ;
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 2  1903  प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 ह
 गुह  मोराल  य  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  उ भ  भोगना

 प्रश्न  नहीं  उठता ।
 चालू  सत्र  में  संसद्‌  के  समक्ष  ऐसा  कोई  विधेयक  लाए  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है ।
 रिपोर्टे  की  छपी  हुई  प्रतियां  अभी  तक  अल्प  संख्यक  आयोग  से  प्राप्त

 न  हीं  हुई  हैं  ।

 1980  की  अपनी  विधिक  रिपोर्ट  के  अल्प  संख्यक  आयोग  ने
 अपने

 घ्यान

 में  लाये गए  कुछ  मामलों  के  संबंघ  में  सिफारिशें  की  t:—
 .

 at  (1)  शिक्षा  मंत्रालय  से  प्राप्त  एक  संदर्भ  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  के
 ag  पर ्

 जिला  महरमाना  की  जामा  मस्जिद  के  न्यासियों  से  प्राप्त  एक (2)

 (3)  समाचार  पत्र  में  एक  लेख  जिसमें  आयोग  का  ध्यान  उस  घटना  की  aire  arated
 किया  गया  जिसमें  एक  कृपाणघारी  सिख  को  इंडियन  एयर  पल

 पा
 इट  के  जाने

 की
 अनुमति  नहीं  दी  ी

 (4)  एक  ऐसे  स्कूल  में  उद  अध्यापक  की  नियुक्ति  न  किए  जाने  के  बारे में
 जिसमें  उदू  माध्यम  से  पढ़ने  के  इच्छुक  छात्र  हैं  ध

 (5)  बिहार  में  एक  शरणार्थी  शिविर  से  दारणाधियों  को  तितर-बितर  किए  जाने

 र  के  खिलाफ  शिकायत  ।  fi

 LG  अन्य  देशों  में  मजदूरों  को  भेजने  के  लिए  एजंसियों  का  ~ Cfaecart  ~

 5257.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  से  क़ुद्दस  भोर  अकुशल  को  बाहर  भेजने  के  लिए  किसी  एजेंसी

 का  जस्टस  होना  आवश्यक
 ल

 ~  भारत  में  ऐसी  कितनी  एजेंसियां

 किसी  एजेंसी  का  रजिस्ट्रेशन  करने  के  लिए  आवश्यक  aa  और  अपेक्षाएँ ं  क्या  a

 क्या  ये  एजेंसियां  बाहर  जाने  वाले  लागों  से  हजारों  रुपये  लेने  की  अधिकृत

 झ  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  काम  के  लिए  बाहर  जाने  वाले  लोगों  को  स्टाम्प  पेपर

 में  एजेंट  को  कोई  धन  नहीं  दिया  गया  लिखने  के  लिए  बाध्य  feat  जाता  भले  ही
 उन्होने  बहुत बड़ी  धनराशि  का  पहले  ही  भुगतान  कर  दिया

 क्या  विदेश  मंत्री  लोगों  को  बाहर  भेजने  वाली  किसी  एजेंसी  से  सम्बद्ध  बीर

 की
 कया  सरकार बरकार  अवैधानिक  गतिविधियों  में  लिप्त  एजेंटों के

 विरुद्ध

 दक  कोई  कटोइकार्रेयर a  समि  aa  4  = |
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  23  1981

 शस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eitaat  राम  दुलारी  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 इ इस  प्रकार  की  शिकायतें  समय-समय  कर  afer  को  ae

 नहीं  a

 एजेंटों  द्वारा  किसी  प्रकार  के  गैरकानूनी  कार्यकलापों  को  उपयुक्त उपयुक्त पुलिस  प्राधिकरणों
 के  पास  भेजा  जाता  है  ।  इसके  उत् प्रवास  1922  थ  aii

 पर
 सरकार  नया

 कानु

 ला  रही  है  ताकि  श्रमिकों  के  शोषण  को  रोका  जा  सके  ।

 झायुघ युग  श्रम्बाझारो  के  भूतपूर्व  सुपरवाइजरों-ए  के  वेतन  का  गलत निर्धारण

 5258.  श्री  ई०  बाला नन्दन  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे
 कि rn

 ..  क्या  सरकार  का  ध्यान  आयुध  ) SRA,  अम्बा झा रो  के  भुत  qa  Py . s AIATRAU-T  के

 वेतनमानों  के  गलत  निर्धारण  के  बारे  में  आक्षित  किया  गया  है
 तक  इन

 कर्मचारियों
 की  भारी  हानि  हुई  भोर

 (a)
 यदि  तो  इन  कंमंचारियों  का  वेतन  समुचित  रूप  से  निधारित  करने  के  faq  कपा

 कदम
 उठ  ये  गये  हैं  ?  |

 ह
 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वि०  at  इस  सम्बन्ध

 में  एक  भ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  |

 सुखा  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  छठी  योजना  में  कुल  परिव्यय

 259.  श्री  के०  alo  चौधरी :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बत  नि  की  कृपा  करेंगे
 क

 is)  विभिनन  राज्यों  में  सुखा  प्रभावित  क्षेत्रों  के
 निकास

 के  लिए
 छठी  योजना

 में  =a
 fixe

 ना
 परिव्यय  रखा  गया  गौर

 ae
 (@)  क्या  बीजापुर  जिले  के  सूखाग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  कोई कोई हई  विशेष  योजना

 =]  गई  है  और  कोई  आबंटन  किया  गया है  ?
 है  के

 योजना  मंत्री  ato  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 pat

 क्षेत्रों

 ह  अगवान  किया
 के  लिए  कुल  परिव्यय  175  करोड़  रू०  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा

 भी  इतना  ही

 जाना है  |  ं |.
 कर्नाटक  का  बीजापुर

 जिला  सूखा-प्रवृत्त  क्षेत्र  लेग म  नके  Sobre?  कस

 जिले के  ग्यारह
 '  खंड  इस  कार्यक्रम  के  गि  ss VINA  प्त  आत  हु

 ।
 राज्य स  के  अनुरुप यो जी  अंशदान  सहित

 wa  जिले  तक  हो  गई  डुल
 धनराशि

 165  लाख  रु०  पवई  होती  है
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 2  1903  प्रश्नों

 बनी  के  सिविल  क्षेत्र  में  दूसरो  अतिरिक्त  मंजिल  का  निर्मा

 |  न  et

 5260.0
 श्री  सूरज  मान  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  के  कोई  माम  अनुदेश  हैं  जो  छावनियों के  सिविल  क्षेत्रों  में  दो
 अतिरिकत  म मंजिल  के  निर्माण  और  खाली  पड़ी  भूमि  पर  निर्माण  किए  जाने  पर  प्रतिबंध  लगाते

 |  (@)  क्या  ये  अनुदेश  छावनी  1924  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करते  हैं  ar

 इनसे  भेदभाव  उत्पन्न  होता  भोर

 सरकार  का  विचार  इस  विसंगति  ate  भेदभाव  को
 किस

 तरह  कौर  कब
 दुर

 करने

 का  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fracas  वि०  atte  ).  रक्षा  भूमियों
 अर  स्थित  पुर्नेग्रहणाधिकार  अवधियों  की  इमारतों  के  ada  कुर्सी  क्षेत्र  को  बढ़ाने  पर  संरकार  ने

 fate  लगाए  हैं  ।  ये  अनुदेश  भूमि  पर  सरकार के  स्वामित्व  के  संरक्षण  के  लिए  बनाए  गए  हैं  और

 ये  छावनी  1924  के  अधीन  छावनी  बोर्डों  द्वारा  बनाई  गई  नगर  पालिका  उपविधि  से
 नग  हैं  ।  विंमान  नीति  के  अनुसार  यदि  सिविल  क्षेत्रों  में  पुर्नेग्रहणाधघिकार  को  फ्री  होल्ड  के  रूप

 में  बदल  दिया  जाता  है  तो  उनपर  ये  प्रतिबन्ध  ary  नहीं  होंगे  लेकिन  छावनी  क्षेत्रों  में  किए  गए
 सभी  निर्माण  कार्यों  पर  छावनी  1924  की  सुसंगत  धाराओं  के  अंतगर्त  छावनी  बोर्ड

 द्वारा  बनाई  गई  उपविधियों  लागू  होती  हैं  ।

 नहीं  उठता  |

 कमेचारोी  भविष्य  निधि  संगठन  में  अधीक्षकों  और
 सहायकों

 के  वेतनमानों  में  संशोधन
 प्रघन

 च  5261.
 श्री  रास  बिहारी  बहेरा  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  न्  किः a

 .  क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  न्यास
 बारियों

 के  केन्द्रीय  बोले  ने

 भारत  श्रम  मंत्रालय  से  अधीक्षकों  तथा  सहायकों  के  पदों के  वेतनमानों में  संशोधन
 जसी की  सिफारि दा  की  भर

 oa  ड  |

 =
 -

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  राम  दुलारी

 esd  हॉ
 ।

 (=)  यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन
 है

 ।
 ट्  ्

 बिहार  में  गया  में  एक  ओर  सेनिक  प्रशिक्षण  शिविर  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 5262.  att  रुद्ध
 द्  प्रताप  पाडंगी  ४  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बता  त  की

 कृपा
 करेंगे

 किः
 क

 (*)  क्या  गया
 fag

 र  में  एक  सैनिक  प्रशिक्षण  fart
 वीर  है  |

 TO)  क्या  उक्त शिविर के  निकट  मगध
 मेडिकल  sas

 अस्पताल
 स्थित
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 seat  के  लिखित  उत्तर
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 —

 क्या  सेनिक
 प्र  शिविर  तथा  मगर

 मैडिकल
 कालेज

 अस्पताल  एक  दूसरे  के

 इसा  दें
 फ्भ्  ग  *  थ  |

 (=)  क्या  उक्त  संस्थान  पर  एक  भर  सैनिक  arfrar  करने  की  योजना

 2  fou

 tae (=)  यदि  तो  क्या  मगर  मेडिकल
 कालेज  का  मंत्रालय  द्वारा  अधिकरण

 किए  जाने  का

 कह ह  are  यदि  तो  कब  तक  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थि  बिहार  में  एक

 सेना  सेवा  कोर र  प्रशिक्षण केन्द्र  है  ।

 | ह  जी  हा ं।

 -  से  जी  नही ं।
 oe  जगुआर  की  से  तुलना

 क  .  5263,  थी  फल चन्द  वर्मा  क्या  रक्षा  मन्त्री यह  बताने  की  करेंगे कि  :
 $  fata  के  जगुआर  कौर  सोवियत  में  कौन-सा  अधिक  शक्तिशाली

 तथा  चिक  दूरी  तक  मार  करने  वाला  है  4

 var  मिराज  2000  को  अधिक  दूरी  तक  मार  की  शक्ति  को  देखते  हुए  वह
 अधिक  उपयोगी

 क्या  सरकार  का  विचार  अपनी  रक्षा  पंक्ति  को  gas  बनाने  के  लिए  जगुआर  और
 भी  खरीदने  का  भर

 =  ee

 ()  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यां  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिलराज  fro  :  कौर  युद्ध
 विशिष्ट  प्रकार  की  भूमिका  निभाते  है  और  उन्हें  afer  या  दूर  तक  मार  करने  की  mare  ee
 में  देखना  ठीक  नहीं  ।  जगुआर  विमान  दूर  तक  सीमा  के  अन्दर  घुसकर  मार  करने  के  लिए  तैयार

 किया  गया  है  और  समान  रूप  का  काम  करने  वाले  की  तुलना  में  इसकी  दूर तक  मार
 करने  की  अच्छी  क्षमता  है  ।  मिराज  2000  बहु-प्रयोजनीय  कार्यों  को  करने  के  लिए

 बनाया
 गया

 lag  आमादा  से  आकाश  तथा  महाकाल  से  भूमि  पर  मार  करने  की  क्षमता  रखता

 सरकार  ने  पहले  ही  कुछ  जगुआर  मौर  विमान  प्राप्त  कर
 निए

 अधिक  विस्तार  से  बताना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 ह  ध  ी
 असम  की  हत्या  को  जांच

 5964.  श्री  फके०
 mae

 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  में  श्री  |  उप-आयुक्त  की  हत्या के  बारे  में
 की  गई  जांच

 eee
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 2  1903

 यदि  at  सिफारिशों क्या  और
 े

 उस  पर  क्या  कापेंवा ही  की  गई  है  ड

 qe  मंत्रालय  में  राज्य  मली  योगेन्द्र  >  श्री
 ऊपर  असम  जोरहाट  की  हत्या  के  मामले  की  जांच  अभी

 री  नहीं  हुई  है
 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 उड़ीसा  में  वितरित  at  गई  मं टिको सर  छात्रवृत्तियां

 श्री  अनादि  चरण  दास :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इल  सिवनी
 रानी  की

 apart
 उड़ीसा  में  1980-81  भर  1981-82  के  दौरान

 दह

 लगर तियों
 वित्त रित  की

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित ज जनजाति  के  कितने

 छात्रों  को  ला  भ  ह

 क्या  सरकार  को  उड़ौसा  के  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  लिन  छात्र  संघ  स

 उनकी  छात्रवृत्तियां  बढ़ाने  के  वारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  ा  a

 ध
 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  भोर

 उनकी  छात्रवृत्तियां  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  1980-81  के  दौरान  उ  सी

 में  अनुसूचित  जाति  ate  अनुसूचित  जनजाति  की  भारत  सरकार  मंट्रिको्तर  छात्रवृत्तियों पर  a

 की  गई  राशि  81.16  लाख  रुपए  थी ।  1981-82  के  दौरान  इस  योजना  पर
 113.41  लाख

 खर्च  किए  जाने  का  अनुमान  है  ।

 )  1980-  81  क़े  दौरान  लाभान्वित  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  9527  थी  ।  1981-82  के  दौरान  10580  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनज्ञाति  के  छात्रों  के  लाभान्वित  होने  की  आशा  है  ।

 जी  af
 श्रीमान

 t  ee

 भोर  भारत  सरकार  ने  अनुसूचित
 st जातीं

 |  |  re
 छात्रवृत्तियों की  दरों

 में
 पहले  ही  विधि  कर  दी  छा  क  ah  sear  लिए  गधघिकतम

 आय  मा  को
 बढ़ा

 दिया  गया
 है

 ।  ये  दोनों  सजाव  17-1981  से  लाग  संशोधन  का

 विवरण
 संलग्न  है  ड  i e
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 weal के  लिखित  उत्तर  19581.

 a

 अनुसूचित  जाति  और
 recreate  के  Ray (rie /  ait qe

 के  faq  मेट्रिको्तर  छात्रवृत्तियों
 फी  संशोधित  की

 भाष  सीमा  नोचे  दी  गई  है

 Ria!
 द्र

 alee
 ं  में  दिखाई

 गई

 aaa  मियां

 ey अ  कि  निल
 दिन  प  वालें  में  रहने  वाले
 साव eee  ऊ  —_——

 we
 लड़कियां  लड़के  लड़कियां

 |

 ग्रूप-क  ear
 मेडीकल  art  इज

 प्रथम  ag  100(75)  110(85)  185(185)  195(195)

 द्वतीय  वर्ष  100  (75)  115(90)  185(185)  200(200)

 2,
 बी ०  वी०  ato

 -

 बी०  एस०  ate  LSAT
 ~

 100(75)  110(85)  185(125)  195(135)
 द्वितीय  100(75)  115(90)  185(125)  200(140) at  कौर  भ

 क

 ग्रुप-ख  |

 इंजीनियरिंग  मेडिकल ८  मी  ः
 *

 तकनीकी  में  डिप्लोमा _.
 -

 qroma ate faa भौर
 विज्ञान

 में  निष्णात
 = ———

 प्रथम  वर्ष  100(60)  110(70)  125(90)  135(100)

 id
 क  द्वितीय

 व
 भी  पद्मालय  105(65)  120(80)  130(95)  145(110)

 अन्  an

 मै  ही  सन

 तकनीकी  शादी  में

 पत्न  पाठ्यक्रम
 कौर  वाणिज्य में
 पाठ्यक्रम

 प्रथम  वर्ष  150(50]  110(60)  125(80)  135(90)
 द्वितीय  wd  ee  105(55)  115(70)  130(85)  145(100)
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 प्रश्नों  के  लिखित उत्तर 2  1903

 ग्रुप-घ  स्नातक  स्तर  तक

 सामान्य  पाठयक्रम

 हरम
 से  मता

 70.0  (45)  85(60)  115(75)  130(90)

 err  ति  e

 में
 और  कक्षाएं

 मी  Saha  भार  उश

 स्नातक  स्तर  तक  सामान्य
 ध

 पाठयक्रम  का  प्रथम  वह

 वर्ष  50(40)  60{50)  75(70)  35(80)
 द्वितीय  ag  $5(45)  0(60)

 95(90)
 सामान्य  पाठयक्रमों  का  प्रथम  ae

 2.  नेत्रहीन  छात्रों  को  रीडर  व्यय  के  रूप  में  प्रथम  वर्ष  में  25  रु०  प्रतिमास  मोर  द्वितीय
 कौर  उसके  बाद  के  वर्षों  में  35  रु०  की  दर  से  अतिरिक्त  राशि  दी  जातों  है  t

 इंस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कि  बी०  एस०  सी ०  भीर  बी०  वी०

 एस०  सी०  पाठ्यक्रमों  के  लिए  छात्रवृत्ति  की  दरों  को  बढ़ाकर  मेडिकल  कौर  इंजीनियरिंग  छात्रों  F

 लिए  लागू  दरों  के समान  किया  जाय  ।  यह  भी  निर्णय  गया  है  कि  10--2  प्रणाली  में

 और  इंटरमीडिएट  पाठ्यक्रमों  और  स्नातक  स्तर  तक  सामान्य  पाठ्यक्रमों
 के  प्रथम  वर्ष  का  वर्गीकरण  ग्रुप  के  रूप  में  किया  जाए  ।

 4  छात्रवत्ति  की  पात्र  ता  के  लिए  आय  की  अधिकतम  सीमा  के  संशोधन  के  सम्बन्ध  में

 पूर्ण  छात्रवृत्ति  की  पात्रता  के  लिए  adara  आय  सभी  स्रोतों  से  500  रु०  प्रतिमाह  तक  है  ।

 यदि  किसी  छात्र  के  माता-पिता  की  आय  500  रु०  प्रतिमाह  से  अधिक  हो  लेकिन  750  रु०  प्रति

 माह  से  अधिक  नहीं  है  तो  ग्रूप  पाठयक्रम  के  भगत  पुरी  छात्रवृत्ति  ओर  ग्रुप  ओर

 ओर
 '  हृष्ट  पाठ्यक्रमों  के  भन्तगंत  भाषी  छात्रवृत्ति  स्वीकार  है  ।  इन  सीमाओं  को  500  रु०

 ह  से  बढ़कर  750  रु०  प्रतिमाह  गौर  750  रु०  प्रतिमाह  से  बढ़कर  1000  ०  प्रतिमाह

 हर
 za t  का  facia  किया  गया है  जो  नए  ग्रूप  के  लिए  भी  लागू  होगा

 5  ऊपर  उल्लिखित  संशोधन
 छात्रवृत्ति

 की  दरें  भर  संशोधित  are  सीमा  1  जुलाई
 | (1981  से  लागू  होगी  ।

 , क

 ्
 ी  दूर  में  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापन

 2  कया उ 5266.
 att  ato  fae  :  योग  मंत्री यहं  बताने  की  करेंगे  किः

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  eat
 Sat wt foret F 7a att

 te
 कारखाने  की  स्थापना  करने

 के  लिए  लाइसेंस  हेतु  केन्द्र  से  अनुरोध  किया
 गर
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 प्रदनों के लिखित के  लिखित  उत्तर  23  1981.

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  गौर  उन्हें  शीघ्र  से  शीघ्र  लाइसेंस  जारी

 कदों
 के

 लिए
 केन्द्र  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  है  ?

 s  उद्योग  ऑर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  कौर
 सा

 सिमट
 To  का कारपोरेशन  मद्रास  से  तमिलनाडू  में  पलायम  के  पास  त

 1951  cela सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  उद्योग  तथा  मनी  ति  रि  धीन
 प्राप्त  प्रस्तावित  परियोजना  को  सिंगरेनी  कोयला  खान  से  निरन्तर  आ  घार  पर  क

 उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  कठिनाई  के  कारण  रद  कर  दिया  गया  है  ।

 घर्म-परिवहन  के  मामलों  में  विदेशी  घन  का  उपयोग

 5267,  श्री  SAC  लाल  बेठा बन
 ऋ श्री  चिरजी  लाल  sal

 ait  सुनील  मेरा  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ऐसे  वक्तव्यों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  का

 इस्लाम  a  में  परिवर्तन  करने  के  पीछे  विदेशी  घन  ्

 ्  यदि  तो  कया  इस  बारे  में  कोई  जांच-पड़ताल  की

 कदे

 a  afe
 aa

 परिणाम  क्या  और

 द

 इस  बारे  में
 सरकार

 दारा  यदि  कोई  उपाय  किए  गए  तो  वे  क्या  ह

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  घर्म  परिवर्तन  में  विदेशी  बन
 के  सम्भब प्रयोग  के  बारे  में  समाचार  पत्रों  में  कुछ  अनुमान  लगाए  जा  रहे  हैं  किन्तु

 इस  प्रकार  का
 कोई  विशिष्ट

 मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 ...  और  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 मिर्जापुर  के  आदिवासियों  का  सर्वेक्षण
 थ

 5268.  xt  गुलाम  रसुल  कोचक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 _  क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  वनस्पति  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  का

 अध्ययन  किया  है  जिसके  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  में  1.50  लाख  से  भी
 धिक  आदिवासी

 erat भी  बरुआ  खे ति द्वार  मजदूरों  के  रूप  में  काम  करते  हैं  और  aia  की  शाखाओं
 तथा  पत्तों ares

 निर्वाह
 कर  रहे

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  बौर  a  ध

 न
 '

 @)  इन  आदिवासियों  के  जीवन-स्तर  को  लिए  परम्परागत  दस्तकारी  को

 agra  देने  तथा  उन्हें  बर  साधारण
 न्यय

 HO  ra  के  लिए  क  उपाय  किए  जाने
 का  विचार  है  ?
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 2  1903  प्रश्नो ंके  लिखित

 —__—~

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य dat  यक  पम दुलारी  eve at)  :  ढ  घ
 सूचना  राज्य  सरकार से  एकत्र  की  जा  रही  है  भर  सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएगी ।

 Ho  प्रोमेन  केबल  दिल्‍ली  के  पास  कर्मचारी  राज्य  बीमा  लोर  कर्मचारी
 भविष्य  वि कों  बकाया  घनसाली

 ca  a  न्
 5269.  श्री  निहाल  सिह  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 t
 म०  केबल  दिल्‍ली  में  मासिक  कौर  दैनिक  मजदूरी  पर  काम  करने

 बाले बाले  कुल  कितने  कर्मचारी हैं  ;  भोर  कि

 इस  कम्पनी  ने  पिछले  तीन  सालों  में  क  में  गरी  राज्य  बीमा
 योजना  और  कर्मचारी

 भविष्य  fafa  योजना  के  अंतगंत  कुल  कितनी  घिरा  ी  जमा  की  शरीर  कितनी
 _

 धनराशि  अभी
 प

 कम्पनी
 की  भोर  बकाया  है  भर  बकाया  धनराशि  aga  करने  के  लिए

 भ्या  कार्यवाही
 की

 ? गई

 शम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  ae  gers

 अनुसार  इस  प्रतिष्ठान  में  मासिक  मजदूरी  के  आघार  पर  20  कर्मचारी  नियोगी
 जत

 न  स्थिति  निम्न  प्रकार
 c

 (i)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  को  बकाया  राशि  लड

 ्र  नियोजक  ने  1981  तक  5338.40  रुपए  की  रा दधि
 कूक  he
 जमा

 करा  दी  है  भोर  कोई राशि  बकाया  नहीं  है  ।

 =  >  झ्
 a

 फ़

 )  कमेंट्री  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  2

 इस  प्रतिष्ठान  को  पहली  1981  से  अन्तिम  रूप  से  कमेंचार्र a  निधि  कौर

 प्रवीण  उपबन्ध  1952  के  अधीन  लाया  गया
 है

 और  बकाया  राशि  की  वसूली का
 प्रश्न ही  नहीं

 उठता
 ।

 in}

 aad
 बोरिए एक्ट  विजन  मद्रास  की  झोर  कुंवारी  राज्य  बीमा  atc

 कर्मचारी  भविष्य tee  निधि  को  बकाया  धनराशि  £

 _  5270.  sit  निहाल  fag  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  कौ  कपा  करेंगे  ड  ad  gilt

 (a  |)  म०  ओरिएंट  विजन  मद्रास  मेंमासिक  और  दैनिक  मदद  री  पर  काम  et

 बाले
 डल  कितने

 कर्मचारी
 तद

 इस  फर्म  ने  पिछले  सालों  में  कुल  कितना  लाभ  कमाया  शौर  इस  अवधि  में  इस  फर्म
 ने  राज्य  बीमा  योजना

 ध्नौर 2 क  ai
 निधि  यो जना  के  भ  -

 किसनों
 धनराशि  जमा घन  नदी  T  Tale  श की  भर  बोनस  के  तौर प पद  तर त
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 seal के  लिखित  उत्तर  23  ost’

 ee
 क्या  सरकार  को  इस  कम्पनी  द्वारा  की  जा  रही  अनियमितता  ओ  के

 बारे  में  शिकायते
 मली ie)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?  om  re

 शम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  इस  प्रतिष्ठान  में  143  कर्मचारी  मासिक  मजदूरी  के  आधार  पर  भर  20  दैनिक  मज़दूरी
 के  आधार  पर  नियो जित  हैं  ।

 यह  प्रतिष्ठान  कर्मचारी  भविष्य  निधि  कौर  sate  उपबन्ध  1952  के

 न्तगंत  नहीं  क्योंकि  उसने  1981  के  केवल  मध्य  से  ही  उत्पादन  कायें  शुरू  किया  था  ।

 यह  प्रतिष्ठान  कमेंचारी  राज्य  वीमा  1948  के  अंतगर्त  भी  नहीं  भाता  क्योंकि  यह

 एक  ऐसे  क्षेत्र  में  स्थित  है  जिंदा  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  अभी  ary  नहीं  की  गई  ।  बोनस  की

 अदायगी  बंधा  अजित  किए  गए  लाभ  का  प्रदान  राज्य  क्षेत्राधिकार  में  श्राता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 अपेक्षित  सुचना  मांगीं  गई  है  और  प्राप्त  होते  ही  वह  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नहीं ।
 1... |: है |

 इलेक्ट्रोनिक  द ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलोजी  डेवलपमेंट  कार  परेशान  नई  दिल्‍ली  के  पास

 कर्मचारी  visa  बीमा  मौर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  at  बकाया
 धनराशि

 5271.  श्री  निहाल  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 म०  इलेक्ट्रोनिक ट्रेंड  एण्ड  टैक्नोलोजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि ०,  नई  में
 मासिक  और  दैनिक  मजदूरी  पर  काम  करने  वाले  कुल  कितने  कमंचारी  हैं  ?  कौर
 ्

 -  पिछले  तीन  सालों  मवा  वार  बोनस  की  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया
 और  इसी  अवधि  में  कमेंट्री  राज्य  बीमा  योजना  भर  कमंचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  aaa
 कितनी  धनराशि  जमा  की  गई  और  इस  लेखे  में  कितनी  धनराशि  बकाया  है  ?

 धन्न  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  उपलब्ध  सूचना  के
 अनसार  इस  प्रतिष्ठान  में  191  कंमेंचारी  मासिक  मजदूरी  के  आधार  पर  और  दैनिक  मजदूरी

 जपे  क
 के  आधार  पर  नियोजित  है  ।

 त  द .
 इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार

 (i)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  बावत  बकाया  राशियां

 पिछले  तीन  वर्षों  के  नियोजक  ने  भविष्य  निधि  के  अंशदानों  की  बावत
 8,92,043.73  रुपए

 को  राशि  जमा  कराई  थी  भोर  इस  सम्बद्घ  में  उनको
 ओर  कोई  राशि

 बकाया

 wth
 fag _

 (ii)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  की  बावत  बकाया  राशियां

 यह  प्रतिष्ठान  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  अंतगर्त
 my  नहीं

 क्योंकि  इसे

 अधिनियम  के  उपबन्ध  अभी  तक  दिल्‍ली  की  दुकानों
 पक  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  नहीं

 ् aa  जमा  कराने  का  प्रशन किए  गए  है  ।  इसलिए  कर्मचारी  राज्य  बीमे  की

 ध क  ५  cw  rs
 नहीं  उठता  |
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 (iii)  बोनस

 गर  में  आता  है
 यह  मामला  राज्य  के कके

 अपेक्षित  सूचना  मांगी
 गई  है  भर  प्राप्त

 होने  पर  वहू  सदन  क की  मेज पर  रख ्र  दी  जाएगी  |
 ह  ह

 lias
 बेटी  नई  दिल्‍ली  की  भोर  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 तथा हि  ् maa  भविष्य  निधि  को  बकाया  राशियां
 क

 72.  श्री  निहाल  fag  क्या  श्रम  मंत्री  ag  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 (*)  मस  स्वाति का  बेटी  नई  दिल्‍ली  में  कुल  कितने  कर्मचारी  मासिक  तथा

 दैनिक  मजदूरी  पर  काम  करते  कौर  इसकी  शाखाएं  कहां-कहां  पर  yor  ~ fe  2
 ः

 स्वाति का  बारिश  लिमिटेड  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  तमंचा  री  राज्य  बीमा
 की  कितनी  राशियां  जमा  कराई  हैं  मौर  कम्पनी  की  कितनी  राशियां  बकाया  हैं  भर  बकाय

 राशियों  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  उपलब्ध  सुचना  के

 अनुसार  मैसर्स  स्वाति का  बेटरीज  नई  दिल्‍ली  के  नाम  व  स्टाइल वाला  कोई प्रतिष्ठान  नहीं
 ।  मिस  स्वाति का  बैट रिज  नाग  व  स्टाइल  का  एक  प्रतिष्ठान  आयें  समाज र  करोल

 नई  दिल्‍ली  में  मौजुद  जो  न  तो  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  के  अंतगर्त
 और न  ही  कर्मचारी  भविष्य  निधि  कौर  प्रवीण  उपबन्ध  1952  के

 लॉड
 योग्य है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 बायोमास  के  सम्बन्ध  में  पनुसंघान  धौर  विकास

 5273.  श्री  ए०  के०  राय  क्या  विज्ञात  कौर  प्रोद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  2  1981  के  कलकत्ता  में  चीन  में
 ऊर्जा  संबंधी  समस्या  को  सुलझाने  हेतु  के  सम्बन्ध  में  अनुसंघान  मौर  विकास  के

 प्रकाशित
 समाचार  की  भोर  दिलाया  गया  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  तथ्य  क्या

 क्या  इस  प्रकार  का  कोई  अनुसंधान  भारत  में  किया  जा  रहा  यदि  तो  तत्संबंधी

 विस्तृत  तथ्य  क्या  हैं  बौर  उपलब्धियां  क्या  और

 क्या  ऐसी  कोई  प्रक्रिया  वाणिज्यिक  उपयोग  में  भी  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तृत

 तथ्य  क्या  है
 दै  और  भारत  में  के  विकास  से  सम्बन्धित  आगामी  कार्यक्रम

 faxta  डॉड  स  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण
 विभागों

 में  राज्य  मंत्रो  सी०  पी०

 एन०  fag)  :
 so

 इस  लेख का  सम्बन्ध  विशेषकर जैव  गैस  स  तों
 के  सन्दर्भ  में  चीन  में  ऊर्जा

 भ  श
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 —

 नीति  के  विकास  से  है  ।  वहां  ata  गैस  निर्माण  पर  स्टेट  लीडिंग  ग्रुप  है  और  देव  गस  उद्योगीकरण
 गौर  लोकप्रिय करण  के  लिए  राज्य  कार्यालय  की  स्थापना  की  गई  है  ताकि  इस  ग्रप  को  इसके

 के  काय  को  निष्पादित  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जा  सके  ।  डायरेक्टरों  के  निर्माण

 के  लिए  विशेष  व्यक्तियों  ओर  छात्र  तकनीशियनों  के  प्रशिक्षण  के  कार्य  को  भी  हाथ  में  लिया  जा

 रहा  लोकप्रिय  साहित्य  और  दूर-दर्शन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  इस  कार्यक्रम  को  व्यापक

 सारा  जव  गस  कार्यक्रम  अब  चीन  के  राष्ट्रीय पैमाने  पर  प्रचारित  प्रसारित  किया  जा  रहा  है  ।

 आर्थिक  कार्यक्रम  की  भिन्न  बन  गया  है  ।

 कौर  भारत  में  इस  कार्यक्रम  को  भी  विभिन्‍न  सरकारी  —  द्वारा  विस्तृत
 रूप  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  जेल  गेस  का  पहले  से  ही  व्यापारिक  पैमाने  पर  इस्तेमाल
 किया  जा  रहा  है  और  लगभग  एक  लाख  पारिवारिक  गा कार  के  जव  गैस  संयंत्रों  की  देश  भर  में

 स्थापना  की  जा  है  ।  छठी  योजना  अवधि  के  लिए  लक्ष्य  400,000  संयंत्रों  का  डिजाइन

 में  विभिन्‍न  आहार  सामग्री  के  उपयोग  का  सम्बद्ध  संस्करण  रोधी  रोगनों  का  विकास

 करने  के  लिए  ate  निम्न  तापमान  पर  गेस  उत्पन्न  करने  के  लिए  आर  संयंत्रों  की  निर्माण  लागत

 को  कम  करने  के  लिए  श्रनुसंघान  भर  विकास  काय  चल  रहा  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  प्रगति  हो

 रही  है  ।  सामाजिक-भारिक  सर्वेक्षण  भी  किये  जा  रहे  हैं  जब  गेस  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के

 वैकल्पिक  कर्जा  स्रोतों  के  लिए  कृषि  अवशेषों  के  उपयोगीकरण  के  लिए  भारत  सरकार

 कई  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  ले  रहटी  है  ताकि  विभिनन  रूपों  में  जव  ऊर्जा  का  उत्पादन  किया  जा  सके

 यथा  जीव  भार  से  तरल  ऊर्जा  उत्पादक  सीवेज  गेस  आदि  ।
 Fe

 केन्द्रीय  कोयला  खान  सुरक्षा  घनबाद  के  चेयरमन  के  विरुद्ध  शिकायतें

 ४
 ग 5274.  et  सनी रास  बागड़ी

 थ्री  रामबिलास  पासवान  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे

 _  क्या  केन्द्रीय  खान  सुरक्षा  धनबाद  के  चेयरमैन  के  विरुद्ध  कदाचारों  तथा पद
 के  दुरुपयोग  के  69  आरोपों  की  की  एक  सूची  उन्हें  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  आरोपों  को  जांच
 कराई

 कौर  a

 ee ह  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार है

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  एक  creat
 जिसमें  अध्यक्ष  ,  केन्द्रीय  कोयला  खान  बचाव  स्टेशन  के  विरुद्ध  aria  दिए  गए

 ऐसी जांच-पड़तालों  जो  आवश्यक  समझी  पूरा  होने  के  पश्चात  संगत नियमों के  उपबन्धों
 *

 अनुसार
 गायक  का्येवाद्दी  की  जाएगी  ।

 ्  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  कर  योग्य  मुल्य  Tt  करना

 5275.  थ्री  दिगम्बर  fag :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा व रेंगे  किः

 क्या  सरकार का  ध्यान  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  25  1981  के  स्थानीय
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 a  ie  लिखित  उत्तर

 |  अ

 शित
 सार्वजनिक की  मद  संख्या  के  उप-पैरा  4  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है

 सुचना

 (a)  यदि  तो  उक्त  सूची  1979  के  अपने  फैसले  में  स  वॉच  नू  ल
 प्रतिपादित  मानक  किराया  मामू ले

 के  बारे  में  तथा  किराये  पर  दी  द्वारा कौर  पहली पर  दिये  जाने  के  समय  से  5  वर्ष  की  अवधि  में  पूरी  न  की  गई  सम्पदाओं  किराए
 के  पे

 ं  कहां  तक -
 क्या  निगम  कर-थोग्य  मूल्य  को  निश्चित  करते

 किराये  का  निर्धारण  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  1958
 विशेष  कर

 जाता  सर्वोच्च  न्यायालय  के  फैसले  का  उल्लंघन  कर  रहा  ah  ी
 धारा  6  के

 ania  कया

 ......  सरकार  का  सम्बन्ध  में  बया  कारवाई  करने  का  विचार है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  नी
 sz |

 (a)  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  ब्यौरे  fey  किराया
 नियंत्रण 1958 की

 घारा  6(2)  के  अधीन  मानक  किराया  के
 निर्धारण

 निगम
 1957  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  सम्बन्ध  में  कै  लिए  दिल्ली  नगर

 (a)  जी  श्रीमान  ।  निगम  ने  सुचित  किया  है  कि  इसमें  सर्वोच्च
 का  उल्लंघन  नहीं  है  ।  सच  न्यायालय के  फैसले

 (a)  प्रदान  नहीं  उठता  t
 कुन

 ज

 -
 चोरी  के  स्कूटरों  के  लिए  स्कूटर-स्टंण्डों  को  aia  vhs

 _  5276.  श्री  काल  नाथ  :  क्यों  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 “(  क्या  पुलिस  ने  विभिनन  स्कूटर-स्टेण्डों  पर  इस  बात  की  पता  लगाने के  लिए  कोई  जांचे
 कौ  है  कि  वहां  एक  सप्ताह  या  इससे  अधिक  समय  से  कुछ  ऐसे  स्कूटर  भी  पढ़े  हैं

 नहीं  किया  गया  है  तथा  इनमें  से  कोई  चोरी  का  स्कूटर  तो  नहीं  और

 यदि  तो  दिनांक  1  1980  से  31  1980  तक  की  अवधि  के  दौरान

 स्रांदनी  रीडिंग  कनाट  प्लेस  और  संसद  मानें  के  पुलिस  deal  के  क्षेत्राधिकार
 i

 स्कूटर-स्टैंडों  पर  ऐसी  जांच
 कौन-कौन

 सी  तारीख  को  की  गई  थी  ?

 |
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  योगेन्द्र  :  और  स्कूटर  स्टेशनों का

 वहाँ  कोई  चोरी  के  वाहन  खड़े  हैं  ।  फिर
 यह  पता  लगाने  के  लिए  जांच  की  जाती  है  कि  कया

 1980  से  31
 भी  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  विशिष्ट  तारीखें  निर्धारित

 न
 हीं  gil

 ली  22  2  कारें  और  367  स्कूटरों
 1980 की  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  मि

 ai  दनी  प  @  रीडिंग  Us,  कनाट

 को  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  कब्जे  में  लिया  गया  था  |
 हर  के  अस्तगत  स्  कल  कूलर-स्टैंडों

 की  जांच

 प्लेस  और
 संसद

 के  पुलिस  स्टेशनों  के
 क्षारीय  125
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 की  तारीख  के  ब्यौरे  और गौर  ऐसी  जांचों के के परिणाम  संभव  जा  दू  इ  और और  सभा  पटल  पर  रख
 ह

 कासा  सगन  कम  है दिये  जाएंग े।

 |  श्रेणी 11
 के  अधिकारियों  द्वारा  औद्योगिक  गुणों  में  नौकरी  कर  |  सांगा  जाना

 *  5277.  सनत  करार  मंडल  क्या  गह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्  क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  की  श्रेणी  है  के  अधिकारियों  द्वारा  सेवा  निवृत्ति के
 बाद  उन  औद्योगिक  हों  जिनके  साथ  उनके  सरकारी  सम्यक  निजी  नौकरी  करने के  लिए
 सरकार  की  पूर्वानुमति  लेना  आवश्यक  नहीं  द

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 he ट्

 क्या  के ०  स०  Fo  के  श्रेणी  | है |  के  कुछ  अधिकारियों  ने  स्वैच्छिक
 berg  स सेवा  निवासी  के  बाद  उन  औद्योगिक  गृहों  में  लाभप्रद  नौकरी  कर  लीं

 a
 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  तकनीकी  विभाग  महानिदेशालय  सहित  उद्योग

 वाणिज्य  मंत्रालय  और  वित्त  मंत्रालय  के  उन  उन  अधिकारियों  का
 विवरण  दीजिए

 जिन्होंने  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1978-79  से  art  सेवा-निवृत्तिलले  ली  है  या  सेवा  -aafe  पूरी
 होने  पर  सेवा  निवास  हो  गए  हैं  और  सम्पकं  अधिकारी  में  रूप  में  या  किसी  अन्य  पद  पर

 नौकरी ली  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  पी०

 श्रीमान  सरकार  सेवा  निवृत्त  श्रेणी-प  कर्मचारियों  को  जन  ्
 la  सचिवालय  सेवा  के  अधिकारी  भी  शामिल  है  ऐसी  अनुमति  लेना  आवश्यक  नहीं है

 (a)  केन्द्रीय  सिविल  1972  के  नियम  10  के  agar  सेवा
 निवासी  अधिकारियों  से  ही  ag  अपेक्षित  होता  है  वे  अ्रपनी  सेवा  निवासी

 के  2  वर्षों  के  भीतर  कोई  वाणिज्यिक  रोजगार  प्राप्त  करने  से  पहले  अनुमति  लें  ।

 भीर  चूंकि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  अनुभाग  जोकि  sa

 में  जाते  के  स्तर  तक  विकेन्द्रित  है  इसलिए  अपेक्षित  सूचना  कामिक  और

 प्रशासनिक  सुधार  feat  में  उपलब्ध  नहीं

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  करती  है  तो  उसे उन
 सभी  अधिकारियों  पर  भी  लागू  करना  पड़ेगा  जो  समूह  क् ग्ग्ख  सेवा  से  सेवानिवृत्त  होते  हैं

 ।
 केन्द्रीय

 सिविल  सेवा  नियमावली  के  नियम  8  के  प्रचुर
 पेंशन

 की  मंजूरी  भावी  अच्छे  आचरण

 के  अध्यधीन  की  जाती

 a
 ae  ahs

 पेंशन  नियमों  में  यथा  अभाषित  दुराचरण  का  कोई  गंभीर

 ता  है  तो
 कग

 को
 ना  बसत

 है मामला  सरकार  के  ध्यान
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 nL

 बंगलादेश  हारा  भारत
 से  वित्तीय

 नत  कुमार  मंडल  .
 a  ७ 5278.  श्री  सनत

 sft  एम०  ato  चन्द्र  बोल it  ala  am  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्य  बंगलादेश  उद्योग  ने  चिलियन  क्षेत्रों  में  भारत  से  तकनीकी  सहयोग  और  साम्य पूंजी

 सें
 साझेदारी

 सा  aa  वित्तीय  सहयोग  की  इच्छा  प्रकट
 की  है

 is oF
 )  यदि  तो  वे  कौन-कौन  से  क्षेत्र

 (7)  क्या  इन  प्रस्तावित  सहयोगों  का  कोई  प्रारम्भिक  अध्ययन  क्रिया  या  मौर  a
 यदि  at,  तो  उनके  क्या  निष्कर्ष  रहे  ?

 उद्योग  भोर  श्रम  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  :  से  मेट्रोपोलिटन  नम्बर
 हॉफ  कमसे  एण्ड  इंडस्ट्रीज  ढाका  के  एक  शिष्टमंडल  ने  हाल  ही  में  फेडरेशन  ऑफ इ

 — vad
 आफ  कामों  एण्ड  इण्डस्ट्री  के  साथ  faarefana  किया  था  बंगलादेश  के  शिष्टमंडल  ने  वस्त्र

 के  त्र  में  इक्विटी  सहभागिता  सहित  भारतीय  तकनीकी  सहयोग  की  मांग  की  है  ।  भारत

 उद्यमियों  से  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  कृषि  पर  आधारित  मोटर द  र

 परिचय  उप स्वर  कौर  हल्के  इंजीनियरी  उद्योग  के  क्षेत्र  में  मी  औद्योगिक  सहयोग  मांगा  गया  ।

 [  इस  बारे  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  प्राप्त  नहों  किया  गया  हैं  1

 we  लि

 _  पश्चिमी  बंगाल
 में  औद्योगिक  गृहों  की  ओर  कमेंचारी  भविष्य  निधि

 बकाया  राशियों
 दि

 521
 9.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क

 करेंगे कि  :

 है  जिनकी  मोर )  पश्चिमी  बंगाल  के  उन  औद्योगिक  गृहों  और  कम्पनियों  के  नाम  कया

 कमेंचारी  भविष्य  घी  at  एक  लाख  रु०  तथा  उससे  अधिक  राशियां  बकाया  re  [| ~

 = )  इनकी  वसूली  के  लिये  क्या  कारवाई  की  गई  है  ।
 श

 %
 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  विवरण  अनुबन्ध

 शर पख  में  दिया  गया है  में  रखा  गया 1  देखिये  एल०  gto
 3265/81.]

 1  are
 जिसमें  पश्चिमी  बंगाल  में  उन  प्रतिष्ठानों  के  नाम  दिए  गए  हैं  जिन्होंने  30-9-1981 को  दीपक  es
 रुपये और  उससे  अधिक  की  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया ।..

 छूट
 छट  न  प्राप्त

 प्रतिष्ठान
 राजस्व  वसूली  प्रमाणपत्र  जारी

 नाग as  सं  पिता  as घारा  406/409 के  अधीन
 शिकायतों  को  दाय  ह  3  रक्त

 भी  चलाए  यए  ॥  सद्  e
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 eit  वी  ey

 छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठान  न्यासी  बोर्डो
 ald के  ee AUST AAT

 को  हस्तांतरित  न  करने  के
 मे कारण  भारतीय दंड  संहिता  की  धारा  406/409  न

 हका
 गए  कौर  शिकायतें

 दायर  की  गई ।  भविष्य  निधि  के  विलम्बित  हस्तांतरण  के  लिए  ग्रेड ड  दरों
 पर

 दांडिक  ब्याज

 लगाया  गया  ।
 :

 राष्ट्रीयकृत  प्रतिष्ठानों  के  बारे  में  दावे  दायर  किए  गए  ।

 मैसूर  पेपर  मिल्स  परियोजना

 5280.  शी  दनादन  पुजारी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  क  पा  रेंग  किः

 क्या  मैसूर  पेपर  free  परियोजना  का  निर्माण
 निर्धारित  कार्यक्रम

 के  अनुसार  पूरा

 हो  ह
 यदि  तो  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  इस  वर्ष  जुलाई  में  इस  संयंत्र  का  कुल  उत्पादन  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे  न्

 .  संयंत्र  के  पुरा  होने  पर  इसका  कुल  उत्पादन  क्या  कौर

 कागज  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  कच्चे  माल  की  सप्लाई  के  स्रोत  क्य a

 उद्योग  ale  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  कौर  मंसूर  पेपर  मिल्स
 की  अखबारी  परियोजना  को  समय  सुची  के  अनुसार  1981  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू
 कर  देना  चाहिए  था  किन्तु  1981  में  केवल  परीक्षण  के  तौर  पर  ही  उत्पादन  किया  गया  था

 समग्र  संयंत्र  के  शुरू  किए  जाने  की  1981  के  अंत  तक  पूरी  हो  जाने  की  भाषा  है  |

 शौर  1981  में  परीक्षण  के  तौर  पर  उत्पादन  किया  गया  था  तथा

 18  1981  तक  लगभग  1,000  मी०  टन  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  हो  चुका

 (=)  संयंत्र  की  वार्षिक  अधिष्ठापित  क्षमता  '  75,000  मी०  टन  प्रतिवर्ष  है  तथा  पह  दो

 तीन  ag  में  90  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  कर  लेगा  ।

 ड  aa —
 वनों  पर  आधारित  कच्चे  माल  अर्थात्‌  बांस  तथा  लकड़ी  संबंधी  आवश्यकता

 में  कर्नाटक  राज्यों  के  वनों  से  पूरी  की  जायेगी  तथा  एक  वनरोपण  कार्यक्रम  चलाया  गया  है

 लगभग  8  वर्ष  में  बांस  att  लकड़ी  मिलने  लगेगी  faa  का  एक  चीनी  मिल  स्थापित  क

 भी  प्रस्ताव  है  ताकि  कच्चे  माल  के  रूप  में  खोई  का  उपयोग  किया  जा  सके  ।  i

 कोरापुट  में  उद्योग  का  आदाय-पत्र

 5281.  श्री
 गिरिघर  गो मांगो

 :
 बपा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  —

 aa  feat  गौर  उद्योगों  के  नाम  व्या  हैं
 lea

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  उड़ीसा के
 नाके  लिए  1O7R  थे

 कोरापुट  जिले  में  उद्योगों की  स्थापना स्थापना  के  लिए  1978  से  1981  के  बीच  अदय-पत्र  प्राप्त

 128



 लि
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 ee  eer ——$—

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  तथा वे  किस  प्रकार  के  उद्योगों  के  लिए
 दिए  गए

 गाय-पत्न  प्राप्त
 ह  ने  के  पश्चात्‌  कितने  उद्योगों  ने  अपने  कार्यो  का  पहला  चरण  area  कर

 ee

 दिया
 (3  T)  जिन  पार्टियों  के  नाम  मान्य-पत्र  जारी  किए  गए  हैं  उनके  द्वारा  परियोजनाओं  को

 ale
 f
 fens  कराने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  और  .

 उड़ीसा  राज्य  के  पिछड़े  gu  ate  आभा रिवा सी  जिलों  में  औद्योगिक  परियोजनाओं  क

 क्रियान्वित  करने  में  पार्टियों  ate  उड़ीसा  सरकार  को  क्या  कठिनाइयों  हो  रही  हैं  ?
 द्र

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 1978  से  1981  81  में  दिए गए  7  ana
 पतों

 में  3
 al औद्योगिक  लाइसेंसों  में  परिवर्तित  किया  जा  चुका  है  ।  hs

 यह  राज्य  सरकार  की  नीतियों  भौर  कार्यक्रमों  से  संबंघित  है  ।

 इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  माने  वाली  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते

 केन्द्र  सरकार  ने  निम्नलिखित  विशेष  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  हैं  ।--

 भारतीय  औद्योगिक  बेक  की  रियायती  पुनर्विजय  योजना ।
 केन्द्रीय  निवेश  राज  सहायता  ।  क
 मारकर  में  छुट  ॥

 तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  परामर्श  ॥  =

 5.0  ब्याज  राज  सहायता  |

 6.  कच्चे  माल  के  भायात  के  लिए  विशेष  सुविधाएं ।
 #  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  रिरायती  चता  पर

 मशीनों  की  ।
 8.  परिवहन  राज  सहायता  arf  ।

 विवरण  द

 उड़ीसा  के
 कोरा

 पुट  जिले  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  1973  से  19!  81  81
 बह में  दिए  गए  आदाय  पत्रों  का  ब्यौरा  देने  वाला  विवरण
 अ  जल

 पार्टी का
 नाम  कौर  स्थापना  निर्मित  की  जाने  वाली  टिप्पणी

 स०  स्थल  वस्त  कौर  किस्म
 र  का

 1  ७  |  ह 2
 गणा

 4

 1  Ho  tar  प्रोडक्ट्स  नेहरु  a  लिखने  और  छपाई  at  भौद्योगिक  लाइसेंस
 नई  दिल्‍ली  के  कागज  में  परिवर्तित
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 em
 |  क  2  3  4

 2.  इण्डियन  एण्ड  सिलिकोन  arg  गोौद्योपिक  लाइसेंस

 अलोयज  भुवनेश्वर
 निसारी

 में  परिवर्तित
 ्

 3.  श्री  के०  सी०  225  कोर  वेनिस  बोर्ड  Cee

 नारीमन  गोरघट  बम्बई  पार्टिकल

 i
 4,  मै०  सेल  शील  नई

 रेटिंग  का  कागज ल्  <~< (are  पुर  )
 (aat

 waar

 Bs

 तान  क  न  कट्  प्रेफाइटस  कागज  भर
 ह  नई  दिल्‍ली  कागज  उत्पाद

 को

 6.  - इण्डियन  मेटल  एण्ड  फेरो  अलोरस  सिलिकोन  धातु
 भुवनेश्वर  नया

 एम०  पी०  शायद  एक्सट्रक्दान  प्रा ०  सालसोड  वसा  साल सीड

 भानुपुरी  कपूर  तेल  रही  वाद्य

 उड़ीसा )

 उड़ीसा  में  खनिजों  तथा  वनों  पर  आधारित  उद्योग  &

 5282.  sit  के०  प्रधानी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ः  क्या  उड़ीसा  में  वन  भोर  खनिज  सम्पदा  की  प्रचुरता  के  कारण  वहां  ख  तथा  तनीं
 पर  आाधारित  उद्योग  स्थापित  करने  तथा  प्राइवेट  उद्यमियों  को  भी  उस  राज्य  में  ऐ  से  उद्योगों की

 ata  ऊ स्थापना  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  वीणा

 यदि  तो  वनों  तथा  खनिजों  पर  आाधारित  उन  उद्योगों  संख्या  कितनी हैं

 fared  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  उड़ीसा  में  स्थापित  किए  जाने  का  विचार  है  भोर  उन्हें  कद्रदां-व

 स्थापित  किया  भर

 ै उपर्युक्त  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 fn
 उद्योग और  श्रम  मंत्री  नरायण दस |  yr)  से

 सकी

 पंचवर्षीय  योजना

 में  शामिल किए  गए  केन्द्रीय  औद्योगिक  खनिज
 परियोजनाओं

 के  विवरण  छठी  पंचवर्षीय
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 नए

 योजना  5)  प्रलेख के  भंनुबंघ  16.3  मे  दिए  गए  हूँ  जिसकी  प्रतियां  संसद

 उपलब्ध  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  में  उड़ीसा  राज्य  में  स्थापना  हेतु  खनिजों  पर  आघारित  उद्योग  भी

 सम्मिलित हैं  °
 _  मयूर  भेज  जिला  गौर  संभलपुर  में  कागज  एककों  की  स्थापना  के  लिए  हाल ही  में

 पत्र  क मंजूर क  र  दिए  गए  हैं  ।  मयूर  भेज  जिले  में  कागज  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  इन  एककों

 त्  तकनी
 की विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीयित  किया  गया  है  1

 faa  मामलों  में  अन्तप्रंस्त  अभियुक्तों  पर  पुलिस  द्वारा  अमानवीय  तरीकों  के  प्रयोग  के  बारे
 में  राज्यों  को  सागंदर्धों  सिद्धांत

 oe  5283.  st  Alto  एन०  राकेश  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 |  क्या  सरकार  को  झापराधिक  मामलों  में  अन्त प्रे स्त  अभियुक्तों  से  पुलिस  ०  मधघिकारियों
 के  खिलाफ  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  उन्हें  पुलिस  विरासत  में  सभी  प्रकार  के  अमानवीय

 तर  कों का
 प्रयोग

 करके  परेशान  किया  गया

 (a)  यदि  at,  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  यदि  कोई

 जारी  किए  गए  तो  वे  क्या  और

 क्या  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  कार्यान्वयन  पर  निगाह  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 के  paid  तंत्र है

 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  पुलिस  कौर  अन्य

 म्बन्घितਂ  आपराधिक  मामले  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  आते  हैं  ।  भारत  सरकार

 राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निर्देश  देती  रही  है  कि  पलिस
 बल  को  हमेशा  मानवीय  ढंग  से  व्यवहार  करना  चाहिए  कौर  तथाकथित  पुलिस  की  ज्यादतियों  के

 मामलों  जब  कभी  वे  होते  गम्भी  रतापुवेंक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  भर  दृढ़ता  से  निपटना

 चाहिए
 ।  भापराघिक  मामलों  में  पुलिस  के  विरुद्ध  अभियुक्त  की  विशिष्ट  शिकायतों  छानबीन

 न्यायालयों  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  उचित  रूप  से  की  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  के  लिए  जेल  नियम  पुस्तिका

 52 284.e  रघुनन्दन  लाल  मटिया :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  |

 सम  कि

 लग  कया  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  अपनी  कोई  जेल  नियम  पुस्तिका  नहीं है  गौर  यह

 पंजाब  की  हुमली  नियम  पुस्तिका  पर  ही  चल  रहा
 a

 , (a) at Arq कया  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  एक  समात  नीय  का  तैयार  करने  के लिए एक

 विशेषज्ञ  समिति
 बनाने

 का
 प्रस्ताव

 सरकार  के
 विचाराधीन

 ग  यदि  तो  ag  किस  अवस्था

 में  और  3
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 प्रश्नो ंके लिखित  उत्तर  23  1981
 बीाणााणा  —

 oF यदि  तो  सरकार  ने  दिल्‍ली  प्रशासन  के  लिए  एक  अलग  नियम  पुस्तक  बनाने

 के  लिए  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 *.  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  योगेन्द्र  मकवाना )  से  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षे

 में  इस  समय  पंजाब  जेल  मेनुअल  का  अनुसरण  feat  जा  रहा  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  पंजाब  जेल

 मल  में  परिवर्तन  सुझाने  के  लिए  दिसम्बर  1977  में  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  समिति  ने

 1980  में  संशोधित  मैनुअल  का  एक  प्रारूप  प्रस्तुत  किया  परन्तु  इसकी  परीक्षा  करने  के

 बाद  उसे  न  अपनाने  का  निर्णय  किया  गया  ।  जेल  की  वर्तमान  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  का  पुनरीक्षण  करने

 भोर  जेल  के  कार्य  में  सुघार  लाने  के  तरीकों  का  सुझाव  देने  प्रयोजन  के  लिए  जेल  मैनुअल  के

 शोधन  का  कार्य  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  गठित  एक  समिति  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  के  विचाराधीन  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  एक  मेनुअल  तैयार  करने  के

 एक  fata  समिति  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  परन्तु  राज्यों  और  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  से  आग्रह  किया  गया  है  कि  वे  अखिल  भारतीय  जेल  मंतु अल  समिति  द्वारा  1957  में  प्रकाशित

 meet  जेल  मेनुअल  के  उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखकर  अपने  जेल  मंनुअलों  में  संशोधन  करे ं।

 सौर  ऊर्जा  को  बिजली  में  बदलना

 5285.  थो  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  tar  विज्ञात  wie  प्रौद्योगिकी
 मंत्री

 यह
 बताने

 को
 क्  ६ कृपा  करेंगे  कि

 सौर  ऊर्जा  को  उपयोग  में  लाने  तथा  अद्ध  चालक  प्रणाली  द्वारा
 इह  विगल प्र्

 परिवर्तित
 क  रने  की  दिशा  में  अज  तक  क्या  उपलब्धि  हुई  और

 कश्मीर  हिमालय  में  लद्दाख  के  दूर-दराज  गांवों  में  प्रायोगिक  a
 वार  eae —

 किए
 गए  आर  चूल्हा  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 &  विज्ञान  धौर  इलैक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सी ०
 पी०  एन०  सोर  जो  कि  ar  को  सीधे  ही  बिजली  में  परिवर्तित  कर  देते  के

 निर्माण  के  लिए  बुनियादी  प्रौद्योगिकी  का  देश  में  विकास  कर  लिया  गया  है  ।  1985  तक  प्रति

 ag  1  मेगावाट  के  सौर  सेलों  और  पनलों  के  उत्पादन  के  लिए  एक  पूर्वे-वाणिज्यिक  प्रायोगिक  संयंत्र

 को  स्थापना  के  लिए  एक  पंच  वर्षीय  परियोजना  का  ऊर्जा  के  श्रुतिकीर्ति  स्रोतों  के  आयोग  द्वारा

 सेन्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  में  प्रायोजन  किया  गया  है  ।  ऐसे  रूपांतरण  के  माध्यम  से  सौर  ऊर्जा

 पर  चलने  वाली  सौर  युक्तियों  ate  प्रणालियों  का  विकास  किया  गया  है  दौर  उन्हें  प्रदान  और

 क्षेत्रीय  परीक्षणों  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  में  प्रतिष्ठापित  किया  जा  रहा  है  ।  इनमें  जल

 सामुदायिक  प्रकाश  समुद्र  तल  में  स्थित  प्लेटफार्मो  के
 लिए

 पावर पक  ह  आदि  शामिल
 प्रणालियों की  लागतें  कम हैं  1  प्रौद्योगिकी  में  अधिक  उत्पादनों  शादी  के  माध्यम  से  ऐसी

 करने के  लिए  प्रयास  जारी  हैं  ।  oe
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 sax

 aes $$$

 sere में  चोगलमनर
 गाव  में

 अच्छी  प्रकार  से  कक काय  कर  रहा a  sat  mary  afar  खोदी  का  "arate
 —  भर wry

 सौर
 कूलरों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  एक  अलग  शिकार  आरम्भ  कर  रहा  है  ।  re  |

 कि =  ड
 aq  प्रतिनिधिमंडल  का  यूरोप  के  देशों  का  दौरा

 me
 5286.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  ह  कृपा पा  करेंगे  कि  ः

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  भारतीय  चम  जिसने  भारत  तीय  तथा  यूरो  पिएन
 देशों के  चमें  शोधकों  के  बीच  संयुक्त  सहयोग  परियोजनाओं  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने के  लिए

 दात
 में  महत्वपूर्ण  यूरोप  के  देशों  का  दौरा  किया  खाली  हाथ  घर  लोटा  .

 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  और

 भारतीय  चमें  उत्पादों  में  क्या  त्रुटि  है  और  उनकी  गुणवत्ता  में  सुघार  लाने  के  लिए

 सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 उद्योग  कौर  श्रम  सूत्रों  नारायण  दत्त  भोर  एक  भारतीय

 चमड़ा  उद्योग  दिष्टमंडल  ने  भारत-यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  व्यापार  संवर्धन  कार्यक्रम  के  अंतगंत

 ध्रक्तूब र-नवम्बर  1981  में  पश्चिम  इटली  मोर  इंगलेण्ड  के  कुछ  चूने  टू  स्थानों

 का  दौरा  किया  था  ।  शिष्टमंडल  में  शामिल  व्यापार/उद्योग  के  सदस्यों  ने  उपर्युक्त  देशों  में  कई

 भावी  क्रेताओं  के  साथ  विश्व  बातचीत  की  और  विपणन  अनुबंध  करने  की  संभावनाओं
 का  पता  लगाया  i  शिष्टमंडल  के  सदस्यों  द्वारा  इसके  लिए  आगे  .  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  वे

 विभिन्‍न  चमड़ा  उत्पादकों  के  लिए  परीक्षण/नमूना  क्र या देशों  सहित  क्रयादेश  प्राप्त  करने  में  भी

 सफल  हुए  हैं  ॥

 al
 बढ़िया  किस्म  की  निविष्टियां  उपलब्ध  कराकर  चमड़े  के  भारतीय  उत्पादों  को  किस्म

 स है  ने  के  लिए  हरसंभव  प्रयास
 किए

 जा  रहे हैं  ।  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  और  चमड़ा
 संबद्ध  परिषदें  बाजार  का  सर्वेक्षण  करके  उत्पाद  और  डिजाइन  के  विकास  के  ि लिए  निरन्तर

 अयास
 कर  रहे  हैं  ।

 . सोवियत  रूस  के  साथ  संयुक्त  अन्तरिक्ष  उड़ान  में  arcata  पन्त  Ira  art

 287.  श्री  के०  मानना :  है  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 tes  हमारे
 वैज्ञानिक  सोवियत  रूस

 के
 अन  तरिक्ष  पायलटों  के  साथ  संयुक्त  अन्तरिक्ष  उड़ान

 के  सम्बन्ध में  स  तत  रूस  में  प्रशिक्षण  के  ने
 उद्देश्य

 को
 किस  सीमा

 तक  पूरा  करने  में  सफल

 हुए  क

 क्या
 go  ce

 मनप्रीत  so
 a  antes  यात्रा  करने  का  दलन

 लिया  गौर
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 seal के  लिखित  उत्तर  23  1081

 -_ ्रािधिधिधधिधिधा  भ  व  तागा  नन
 ्

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा

 क्या
 हैं

 और
 रूसी

 पायलटों  के स साथ  भावी

 अन्तरिक्ष  उड़ान  के  लिए  जहां  तक  चिकित्सा  दोर  का  प्रदान  हैं  प्राथमिक  प्रशिक्षण
 परीक्षणों be के  सम्बन्ध में  ब्यौरा  कया है

 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज fac  >  पानी  x  +  सोवियत  संघ  की  सरकार

 ्  के  साथ  भारतीय
 कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  दिए  जानें  के  प्रश्न  पर  बातचीत  चल

 @ जी  नहीं  ।

 ऊपर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 किराया  नियंत्रण  न्यायालय  दिल्‍ली  में  दिए  गए  aaa  पत्र

 5288.  श्री  ato  AITo  भोले  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  संशोधन  1976  की  घारा  के  साप

 पठित  बल  2  के  अधीन  किराया  नियंत्रण  दिल्‍ली  ह  1  1980
 से  31  1980  के  बीच  कितने  आवेदन  पत्र  दिए  कौर  ह

 कितने  मामलों  में  भावेदन
 पत्र

 का  विरोध  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  कौर  अपेक्षित  सूचना

 एकत्र  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥  tie

 ग्

 ह
 समूह  बीमा  योजना  के  अंतगर्त  आने  वाले  किनारों ्  द

 acai पम श्रीमती  जयंती  पटनायक :  क्या  श्रम  मंत्री  ने  की
 की  हगा  करेंगे

 )  विभिन्‍न  विभागों  के  किन  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  नई
 समूह

 बीमा
 योजना  के

 म्ह तत ait लिया
 कौर  ह

 क्या  डाक-तार  तथा  रक्षा  मंत्रालयों  के  कर्मचारियों  को  भी  इस  य  ना  के

 झन्तगंत  लिया  जाएगा  ?

 ट्
 धम  मंत्रालय  ने  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  कौर

 el  ea
 सरकार  कर्मचारी  सर्प  बीमा  1980  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  तमंचा  रियों  को  जि

 :
 डाक  व  तारघर  कौर  रक्षा  कर्मचारी  शामिल  लागू  होती  है  परन्तु  यह  सदास्त्र ढ  cat

 मिलिटरी  सेवाओं  के  जिनकी  पहले  ही  स्वयं  की  अलग  योजना  ठेका  क
 सदास्त्र म कमंचा रिय  राज्य

 | |  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  या  अन्य  स्वायत  संगठनों  के  प्रतिनियुक्ति  चर  बाए  41, SING eafaaal,

 fatal  में  भारतीय  महीनों  में  स्थानीय  रूप  से  भर्ती  किए  गए
 id  शिवी

 भग नं कालिक  कौर  तथा  कर्मचारियों  पर  लागू  नही  होती  |
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 चौक
 feet

 में a  ariraret  at  oman  *

 5290.  श्रीमती  जयंत  अक  den  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  चांदनी  चौक  दिल्‍ली  में  यात  mat की  भीड़-भाड़  के  बारे  में

 जानकारी

 यदि
 तो  यातायात  की  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  लिए  क्या क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  विचार  ह

 «fe  cay  भीड़-भाड़  वाले  TAY  को  साफ  किए  जानें  का  विचार  और

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  जानें  का  विचार  है  ?
 न्

 जी ह  ,  श्रीमान ॥ गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :

 से  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं/किए जा
 wei  fe

 (1)  फुटपाथों  मौर  सड़कों  को  अतिक्रमण  से  बचने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास किए  जाते

 (2)  तांगों  और  साइकिल-रिक्शों  को  खड़ा  करने  के  लिए  चांदनी

 खुले  मदान  में  स्थान  उपलब्ध  कराया  गया  है  ।
 चक

 के
 निकट

 ः
 (3)  जनता  से  फुटपाथों  पर  कब्जा  न  करने  कौर  निषिद्ध  स्थानों  पर  वाहन  ख ड़ि  करने

 कके
 लिए  भ  gue  किया  गया

 है
 ।  गलत  स्थानों  पर  खड़े  किए  वाहनों  को  उठाया

 बौद जाता  न्
 ह

 (4)  यातायात  विनियमों  को  लागू  करने  के  लिए  यातायात  स्टाफ  को  तैनात  किया

 मोटर  वाहन  श्रधघिनियम  अथवा  यातायात  विनियमों  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  वालों  से
 tn

 .  नकद  प्रतिभूति  aga  की  जाती  है  ।  चलते-फिरते  न्यायालयों  के  कार्य  को  मी  तेज  कर  दिया
 74.0 ः ie

 |
 fads  घन  प्राप्त  करने  बाले  श्रम  संगठन  ह

 5291.  घ्  दया  राम  वाक्य  :  श्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  केन्द्रीय  श्रम  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  1981  से  30  faaraz,
 1981  की  अवघि  के  दौरान  किसी  अन्तराष्ट्रीय  सांस्कृतिक  अथवा  राजनीतिक  संगठन

 अथवा  विदेशी  सरकार  की  ओर  से  ऋण  अथवा  सहायता के

 Spawn

 धन  प्राप्त  हुआ  ्
 प्रत्येक  श्रम  संगठन  को  कुल  कितनी  धनराशि  प्राप्त  और  द

 कय
 et)  क्या  भारत  सरकार  ने  भी  अथवा  प्रोत्साहन  भारी  के  eo

 सहायता  दे  र  किसी  श्रम  संगठन  की  सहायता  को  है
 oa  फिसलती

 यदि  तो  उन  संग  के  नाम  कया  हैं

 सबा  उन्हें  जनवरी  1981
 से  राज  TD |  दी  गई  ?
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  में  “23  1981
 थ  1220]

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम
 दुलारी

 +
 द्

 से  सुचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  बर  सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मे

 _  अण्डमान  और  निकोबार  दीप  समूह  के  पारिस्थितिक  पहलुओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए समिति

 .  5292.  श्री  मनोरंजन  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करें  |  ह

 pup:  De क्या  ag  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  के  निर्देश  पर  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  a

 लिए  पारिस्थितिक
 पहले  का  अध्ययन  करने  के  विशेष  रूप  से  वर्ष  1980  में

 उपयोग  के  ded  में  एक  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  उस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  है  कौर  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  देने
 के  लिए  कया  कार्यवाई  की  गई  और

 चूंकि  भविष्य  में  वनों  का  विदोहन  उकते  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर
 fear  अतएव  सरकार  द्वारा  यह  रिपोर्ट  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 ही  विज्ञान  जोर  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्थावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ato
 पी०  एन०  :  से  यह  मंत्रालय  के  अनुरोध  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने

 वन  एवं  समुद्री  संसाधनों  के  संरक्षण  और  विकास  के  लिए  अल्पकालीन  तथा  दी घं कालीन  पर्यावरणीय

 प्रबन्ध  योजनाओं  की  सिफारिश  करने  के  लिए  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  के  पारित  के

 अध्ययन  के  लिए  1980  संलग्न  सुची  के  14  सदस्यों  का  एक  कार्य  दल  अधि

 सूचित  किया  था  ।  चूंकि  प्रकृति  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण  के  लिए  अन्तराष्ट्रीय  संघ

 go  सी०  के  सलाहकार  डा०  डी०  एन०  मेकवन  ने  अपनी  1976  की  रिपोर्ट में
 यह  सिफारिश  की  कि  उच्च  गुणवत्ता  को  हवाई  फोटोग्राफी  पर  एक  भूमि  संसाधन  एवं  क्षमता

 सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  उत्तराधिकारी  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  यह  फैसला  किया

 गया  कि  माई०  यू०  सी०  एन०  के  माध्यम  से  उचित  ag  विषयक-सुविज्ञता  का  पता  लगाया  जाए  ।

 इसलिए  उस  कार्यदल  ने  वह  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जो  इसे  सौपा  गया  था  ।  हाल  ही  में  यह  फैसला

 किया  गया  है  कि  भाई०  यु०  सी०  एन०  से  कोई  न  मांगी  जाए  बल्कि  एक  और  समिति

 का  गठन  किया  जाए  जो  1982  के  अन्त  तक  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  देगी  ।

 *
 विवरण

 हु  डाल  पी०  एम०  केरल  राज्य  वन  अनुसंधान  संस्थान

 680653,  त्रिचूर-केरल  |  द्  भय

 2,  डा०  वाई०  एम०  डी०  अन्त तंराष्ट्रीय  वन

 सला  dal
 171,  ott

 -
 क्रास  उठक 9  सदस्य

 3,  डा०  पी०  1  देश  समुद्री
 abort  ह

 उच्च  अध्ययन

 कैंचा
 परंगीपेटाईड़  तमि  नाक  क 08502
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 म  ि  Sreve 1903 (at

 ा  विधिवत  नकद

 ः 4.  प्रो०  जेसवाल  योजना  तथा  वास्तुकला स् a, ae
 नक

 5.  डा०  एन०
 पीर

 भारतीय  वनस्पति

 पोर्ट  ब्लेयर  2

 _
 5.  डॉ  ए०  के०  भारतीय  प्राणि  पोर्ट टें  ढले

 गर
 ।  es

 6.  श्री  जे०  सी ०  ant,  वन  ध्रनुसंधान  देहरादून ।

 राष्ट्रीय  समुद्री  विकास
 गोवा  प्र

 8.  श्री  मुख्य  वन
 ,

 अण्डमान  और

 प्रवासन  ॥  a  by  3°
 =

 9.  डा०  अमलेश  कलकत्ता  कलकत्ता ।  ्  ि

 10.  श्री  एस०  पी०  सेवानिवृत्त  मुख्यक  वन  SATA;
 34005

 11.  प्र  afafa,  कृषि  एम०  एस०  डी०  आई  जी०

 कमरा  स०  110,  बी  शास्त्री  aaa  नई

 12. गृह  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि

 (13.  डा०  के०  Fo  वरिष्ठ  पर्यावरणीय  विज्ञान  और
 4

 प्रौद्योगिकी  नई  दिल्‍ली  ह
 *

 सदस्य-आयोजक ०
 मभण्डसान  और  निकोबार  द्वीप  age  में  20-qat  कार्यक्रम  s

 5293.  श्री  मनोरंजन  भवत  न्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  our  करेंग  fa  द

 क्या  संघ  क्षेत्र  का  प्रशासन  अभिमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  में  कार्यक्रम

 लागू  कर  रह
 al  .

 क

 (a)  यदि  नही  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  गौर  कौन  से  सूत्र  किस
 सीमा

 तक  लागू

 किए

 )  क्या  राज्य  स्तर  पर  किसी  क्रियान्वयन  समिति  का  गठन  किया  गया  गौर धज
 a

 (a)  यदि  तो  इसके  सदस्य  कौन-कौन  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी ०  :  योजना  अयोग  में  उपलबध  —  के  अदाद

 यह  संघ  राज्य  क्षेत्र  अपने  क्षेत्र  के  लिए  लागू  होने  वाले  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।

 उक्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  से  सुचना  प्राप्त  की
 रही  है

 और  प्राप्त  होने  पर
 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ।  न  ee

 इस  विषय  में  अभी  तक  कोई अ fen
 बिचार

 नहीं
 किया  गवा  है

 प्रदान  उर्जा  नहीं  Qari  ib
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 कि  ि
 ra  द्वीप  समुह  के  gen

 mgt
 के

 पद  का  दर्जा  बढ़ा  कर
 उसे  उपराज्यपाल

 का  दर्जा दि  था  जाना

 5294.  sit  सनो रं जल  भक्त  क्या  गृह  मंत्री  यह  बता  की  क्वीन  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  संघ  क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के  मुख्य  आयुक्त  के

 पंद  का  दर्जा  बढ़ा  कर  उसे  उपराज्यपाल  का  दर्जा  देने  का
 क

 य यदि  तो  यह  facia  कब  लिया
 भ ध

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  पत्र/अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  ज  श्रीमान |

 3 प्रश्न  नहीं  उठता  i

 ड
 कौर  अंडमान  ate  निकोबार  द्वीपसमूह  का  प्रतिनिधित्व  eet  ati

 सदस्य ने  1981  में  प्रधान  मंत्री  को  एक  पत्र  जिसमें  अनुरोध  किया  गया था  कि

 मुख्य  aged  के  पद  को  उपराज्यपाल  के  पद  के  रूप  में  पदोन्नत  करने  के
 उनके  सुझाव  पर  विचार

 किया  जाए
 ।  अंडमान  और  निकोबार  प्रदेश  परिषद्‌  के  एक  पाषंदु  ने  भी  यह  मानकर  कि  संघ

 शासित क्षेत्र  के  लिए  उपराज्यपाल  की  नियुक्ति  करने  का  facia  ले  लिया  जा  चुका
 1981  में  गह  मंत्री  को  पत्र  लिखा  था

 4  ro  ee

 भी  स्कूटरों  तथा  कारों  की  चोरी

 S255.
 थी  डी०  पी०  जडेजा  कया  गृह  मंत्री  यह  हू

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  स्कूटरों  और
 कारों

 को
 चोरियों

 में
 दि  प्रति-दिन  वृद्धि

 हो  रही

 यदि  तो  वर्ष  1979-80  में  तथा  नवम्बर  81  तक
 चौरी

 किए  गए  स्कूटरों

 तथा  कारों की  संख्या  क्या  कि

 ह  चोरी  किए  गए  स्कूटरों
 we  a

 से  कितने  हासिल
 कर  लिए

 गए  हैं  और

 सितार
 किए  गए व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  प्

 स्कूटरों  और  कारों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या उ बाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  योगेश  :
 से  नीचे  दिए  गए

 गौर  कारों  की  चोरी के  मामलों की  संख्या में  1979  और आंकड़ों से  चलता  है  fi
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 1980  के  मामलों  की  संख्या  की  तुलना  में
 तीं  बागी  दै  1979  1980  1981

 ae  ee

 सुमित  किए  री  के  मामले  1427  1121  871

 बरामद  किए  गए  वाहनों  की संख्या  1169  839  535

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति  157  154  94
 ड्

 स्कूटर
 1416  1293 सूचित  किए  गए  चोरी  के  मामले -  970

 बरामद  किए  गए  वाहनों  की  संख्या  787  614  493
 *

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति  210  208  151

 t  a निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  i  #

 (1)  भाटोमोबाइल  चोरी  में  अन्तप्रंस्त २  re  व्यक्तियों  को  एक  सुची  रखी
 जाती

 (2)  भाटों  उठाइगीरों  का  पता  लगाने  भर  उनको  पकड़ने  के  लिए
 चुने  दए  स्थानों

 पर
 सादे  वस्त्रों  में  कर्मचारी  dara  किए  जाते हैं  ।

 %  |

 (3)  चुराए  गए  वाहनों  के  पुर्जों  को  खोलने  और  निपटान  में  wader  का
 भी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 (4)  बड़े  होटलों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपने  गाड़ी  खड़ी  करने  के  स्थानों  पर  चौकी

 दार  रखें  ।  रिहायशी  कालोनियों  में  भी  वाहन  मालिकों  को  सलाह  गई  है  कि  अपने
 अपने  वाहनों

 को
 मक  हाड

 गाड़ी  खड़ी  करने  के  लिए  निर्धारित  स्थानों  पर  खड़े  करें  ।

 ति  (5)  चने  गए  स्थानों  पर
 पुलिस

 अवरोधक  लगाए  गए  हैं  और  नाटो  उठाइगीरों  को  पकड़ने

 के  लिए  मोटर  साइकिलों  सहित॑  वायरलेस  युक्त  वाहनों  को  cara  किया  गया  हैं  ॥

 शान्तिनिकेतन  कालोनी  नई  दिल्‍ली  में  सम्पत्ति-कर  के  लिए  का  कर  योग्य  मूल्य
 द

 5296.  श्री  aga  सेठी :

 a  थ्री  चिन्तामणि  जना :  क्या  गृह  मंत्री  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  दक्षिणी  क्षेत्र  द्वारा

 qfa  क  बाजार  मूल्य  के  निर्धारण  के  बारे  में  25  1981  के  अतारांकित
 प्रदान  संख्या

 488
 ऊ

 के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  कमेंट्री  सहकारी  आवास
 निर्माण

 स समिति  बसन्त

 नई  दिल्‍ली  द्वारा दा ल
 faRat TF WT t

 कालोनी  में
 1967

 att  196  है

 qs
 अशकों  को

 मेयो  गढ
 af

 उस  का  प्रति  at  गज स पट्टे  पर  दी  गई  थी  भी  य  मी  लगभग

 ण  बहीं
 aT;

 श
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 प्रश्नों
 के

 लिलि
 t  उत्तर  fearax,  1981

 —EE z=  ननन्द  pesca
 we

 (@)  क्या  दक्षिणी  दिल्‍ली  में  मु  ate
 अधिकारियों  न  उक्त  समिति  द्वारा  जारी  किए  गए

 प्रमाण पत्र  के  अनुसार  करदाताओं  द्वारा  दी  गई  भूमि  लागत  ike  विकास  at
 नहीं  भानो है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 1969  कौर  1970  में  बनाए  गए  मकानों  के  मामले  में इस  कालोनी  में  1968

 सम्पत्ति-कर  के  के  लिए  .  सम्पत्ति  का  कर  योग्य  मुल्य  निर्घारित  करने  के  लिए इन
 अघिकारियों  ने  भूमि  की  क्या  लागत  ली  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  कि  सरकारी  कर्मचारी  सहकारी  गह  निर्माण  सोसाइटी  बसन्त  f  र  नई

 दिल्‍ली  द्वारा  शांतिनिकेतन  के  अलॉटियों  को  बेची  गई  जमीन  लीज  glee  आधार  पर  वेची  गई  थी

 गौर  इस  संबंध  में  एग्रीमेंट  27  1966  को  किया  गया  था  ।  आबंटित  भूमि  अविकसित  भूमि
 थी  गौर  ag  वास्तव  में  मुआवजे  के  तौर  पर  5  रुपए  प्रति  वर्ग  गज  के  हिसाब  से  दी  गई  थी  ।  इसके

 सरकारी  देशों  के  अनुसार  अतिरिक्त  प्रभार  तथा  जमीन  के  कीमत  के  ,  अतिरिक्त

 जोनल  सड़कों  के  लिए  अंशदान  भी  लिया  गया  ari

 निगम  के  समिति  का  मुल्यांकन  एक  ag  न्यायिक  कायें  है  जिसमें  हर

 मामले  को  निर्णय  उसके  गुण-दोषों  के  आधार  पर  किया  होता  जिसके  लिए
 मामले  के

 के  बाद 2.0  से  आ तथ्यों  तथा  परिस्थितियों  का  सहारा  लेना  पड़ता  है  ।  मूल्यांकन  करने  वाले  प्राधिकार
 age खिलाफ  न्यायालयों  में  अपील  की  जा  सकती  है  et

 निगम  के  जमीन  की  कीमत  का  पता  निर्माण  काय  शुरू  होने

 लगाया  जाना  होता  न  कि  वह-वार  ।  क  ae

 ह
 उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के

 लिए  धनराशि

 *
 5297.  श्री  जून  सेठो :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ni  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  हरिजनों  भर  आदिवासियों  के  कल्याण  के  fac  च  तीन  वर्षों

 ais
 कुल  कितनी

 धनराशि
 मंजूर  की  गई  और  >  a  ः

 राज्य  सरकार  ने  इस  अवधि  में  मंजू  की  गई  धनराशि  में  से  कितनी  धनराशि
 क कल्याण

 ad

 कार्यों  के
 लिए  खर्च  नहीं  की  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 भी
 चर

 सुचना  एकत्र  कौ

 नारद  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 शू

 .  पदोन्नति
 समितियों  में  अनुसूचित  तियों जातियों  का  —

 i  5298.  LAF
 प्रस

 म  बया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ag  बतानेਂ  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 ्  a
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 2.9¥a,  1903  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कि  य  विवि
 Tr क्या  सरकारी  भादेशों  के  गमन  तीय  सर्वेक्षण  विभाग  की  सभी  पदोन्नति

 समितियों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  erent  के  एक  प्रतिनिधि
 शामिल

 ह होने

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रेड  पदोन्नति  समिति  . TIAA  में  श्री  तक  उनका
 कोई  प्रतिनिधि  शामिल  नहीं  किया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  शोषित  वर्गों  के  लोग  पद
 से  वंचित  किए  गए  az

 यदि  तो  आदेशों  का  पालन  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fama  कौर  प्रौद्यो  इलेक्टानिको  तथा  पर्यावरण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी ०  पो ०

 एन०  fag)  हां

 ate  भारतीय  सर्वेक्षण  में  ग्रेड  पदोन्नति  समितियां  नहीं  ट्रेंड
 टेस्टिंग  बोर्डे  है  ।  भारतीय  सर्वेक्षण  में  तकनीकी  ट्रेनों  की  स्थिति  में  सभी  उम्मीदवारों  को  प्रारंभिक

 रूप  से  प्रशिक्षार्थियों  के  रूप  में  भर्ती  किया  जाता  है  ale  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों

 के  लिए  उपयुक्त  आरक्षण  की  व्यवस्था  को  गई  है  ।  प्रशिक्षण  के  पूरा  होने  के  पश्चात्‌  सभी

 उम्मीदवारों  को  विदित  ट्रेड  परीक्षाएं  देनी  पड़ती  हैं  ताकि  उन्हें  विभिन्‍न  ट्रेनों  में  विकृत  किया  जा

 सके  ।  बाद  उनके  एक  ग्रेड  से  दूसरे  ग्रेड  में  पदोन्नति  के  लिए  उम्मीदवारों  को  और  ट्रेड  परीक्षाएं
 देनी  पड़ती  हैं  ।  ट्रेड  परीक्षा  एक  व्यावसाधिक/तकनीकी  परीक्षा  है  जिसमें  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  सहित  उम्मीदवारों  को  न्यूनतम  विहित  मानक  के  श्राघार  पर

 योग्य  होना  पड़ता  है  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  कि  जिसके  आधार  पर  gs  टेस्ंिटग  बोर्डों  के

 साथ  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  सदस्य  को  सम्वन्धघित्त  किया  जाए  ॥

 प्रमुख  पतन  प्राधिकारियों  को  सांविधिक  दायित्वों  से  छुट

 5299.  थी  समर  मुखर्जी  कंपा  श्रम  मंत्री  यह  ब्याने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह
 क्या  यह  सच  है  कि  प्रमुख  बन्दरगाहों  के  प्राधिकारियों  को  गओद्योगिक  रोजगार

 ,  1946  की  घारा  3  के  अंतगर्त  सांविधिक  दायित्वों  से  छुट  दी
 गई

 यदि  gi,  तो  क्या  उक्त  छुट  अन्तिम  अथवा  बिना  किसी  va  के  और

 a
 pe  भारत  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  अधिसूचनाएँ  किस  तारीख  को  जारी  की  गई  थी  ?

 ह  शम  dara  में  राज्य  मंत्री  मती  राम  दुलारी  att  बम्बई

 मामू  टूटिकोरिन  के  मुख्य  पत्तनों  को

 अधिनियम  की  धारा  14  के  अधीन  जारी  की  गई  अधिसूचना  द्वारा  निम्नलिखित  wat  के  अध्यघीन

 भौद्योगिक  नियोजन  1946  के  सभी  उपबन्धों  से  छूट  दी  गई
 है

 ड

 पत्तन  प्राधिकरण  अंग्रेजी  भाषा  कौर  श्रमिकों  के  बहुमत  हारा  समझी  जाने  वाली

 भाषा  या  भाषाओं  में  पुस्तिका  में  उक्त  अधिनियम  से  संबंधित  अनुसूची  में

 मामलों  से  सम्बन्धित  समेकित  नियमों  को  प्रकाशित  करेगा  या  प्रकाशित  करने  के जरे  च
 ise,  fc,

 त
 tee  रत  करेगा
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 $$$  pa  es

 (2)  उक्त  नियमों  में  क  गोन
 करने  से

 पहले
 यतन

 अ  घटकर  प्रस्तावित  संजो
 को  नोटिस  ais  पर  लगाकर  समस्या  rm  कसि

 को
 को

 ghee
 करेगा  wae  कलि

 के  इक्कीस  दिनों  वे के  भीतर  उससे  asafi  fi  लि  था

 हुआव  ख़ुद
 निचाई

 =  कद
 cm

 (3)  की  एक  प्रति  और  उसके wg  त
 घारा  (1)  में  निर्दिष्ट ए

 प्रति  aia  प्रत्येक  कर्मकार  को  दी  जाएगी  ॥

 सूचना  इस  प्रकार  ग  >  कि  *

 कलकत्ता  बौर  मद्रास  7  1949

 कोचीन  8  1952  »

 कांडला  13  1959

 विशाखापत्तनम  13  1959

 नुमू  गोवा  27  1972.
 ह

 पारादीप  ऋ  -  22.
 चुनाएं

 1977.

 ट्र टिको  रिन  थ  14  1980

 ध  संसद  सदस्य  को  वाहनों  की  बिक्री

 5300.  थ्री  एन०  Fo  हीरो  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बना  नेकी

 विभिन्‍न  वाहनों  की  पिछले  तीन  वर्षों  में  औसतन  कितनी  बिक्री  हुई

 संसद्‌  सदस्यों  को  प्रतिवर्ष  कितने  वाहन  बेचे  AS

 (*)  आवेदन  करने  वाले  कितने  आवेदक  प्रतीक्षा  सूची  में

 ste itz क्या  यह  सच  हैकि  बेचे  जाने  वाले  वाहनों  के  पुर्जे  चुरा  लिए  जाते  हैं

 ि बेच  | दिए  जाते  हैं  या  अघिकारियों  द्वारा  अपने  व्यैकंतगत  उपयोग  में  प्रयुक्त  किए ज  ह  भार  ग्रस्त

 प्रकार  ग्राहकों  के  साथ  धोखा  किया  जाता  है  ?
 ह

 .  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दीवार  थि०  पिछले  तीन  वर्षों  की

 रनों  की  भोसत  संख्या बिक्री के  आधार  पर  संसद  सदस्यों  भर  राज्य  विधायकों  को  बेचे  गये  वाहनों  कामा  SERENE:  ब्या

 sire
 349  है  ा

 ss

 (@  )  (i)  1978-79  78
 wy  a  bis

 |
 Gi  1975  223

 716 (iii)  1980-81

 संसद्‌  सदस्यों  को  वहन  उपलब्ध  कराने  की  कोई  समस्या  नवदीं  रद्दी  है  इसलिए  उनकी

 कोई  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  दै  ।
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 ——____—  —

 सरकार  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आयमा  है
 ि

 बिहार  में  जनगणना  विभाग  में  टेबुलेटरों  और  कैडरों  की  fi  तयों

 a  «$301.  श्री  रामावतार  झा स्त्री :  कया  गृह  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 |

 (=)  कया  बिहार  में  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  जनगणना  विभाग  के
 bets  मे  निशित | _  परीक्षा  के  आघार  पर  टे बुलेट रों  कौर  कैडरों  की  नियुक्तियां  की  गई

 ड  is  (a)  यदि  at,  तो  कया  यह  सच  है  कि  इन  कार्यालयों  में  कार्य  को  निपटाने  के  लिए  |  faafaa
 थी कर्मचारियों  की  आवश्यकता  कौर

 यदि  तो  इन  कर्मचारियों  की  करने  का  क्या  औचित्य  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  सेवा  निवृत्त  कार्मिकों  को  छोड़े
 कर  जिन्हें  किसी  लिखित  परीक्षा  अथवा  साक्षात्कार  के  बिना  भर्ती  किया  गया  था  जनगणना  काय

 बिहार  के  कार्यालय  में  चेकरों  तथा  सुपरवाइजरों  के  पदों  पर  अन्य

 नियुक्तियां  लिखित  परीक्षा  और  साक्षात्कार  के  श्राघार  पर  की  गई  थी  ।  परन्तु  कुछ  मामलों  में
 रिक्तियों  को  शीघ्र  भरने  के  कारण

 eget
 केवल  साक्षात्कार  के  भा घार  पर

 कीं
 गई  थी

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  कांयं  जिस  के  लिए  कमेंचारी  भर्ती  किए  गए  ये  का

 संबंध  साधारण  जनगणना  आंकड़ों  के  सारणीकरण  भर  कौड़ी  सें  हैं  ।  इस  wrt  के  लिए  नियमित
 कर्मचारी  रखना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।  वास्तव  में  जनगणना  सारणी करण  का  यह  कायें

 wea  समेकित  वेतन  पर  रखे  गए  कर्मचारियों  द्वारा  किया  जाता  है  शोर  नियमित  कर्मचारियों  द्वारा

 नहीं  किया  जाता  है  ।

 ये  कर्मचारी  जिस  कायें  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  हैं  वह  कायें  अल्प  मर्वा  fa  का
 ब  पूरा  हो  जाता  है  तो  समेकित  वेतन  वाले  कर्मचारियों  की  छंटनी  करनी

 पढ़ती  है  क्योंकि
 उके  बाद

 उनको  रखने  का  कोई  औचित्य  नहीं  होता ।  ि

 ध् ्  दानापुर  छावनी  में  सेना  सर्ती  कार्यालय

 5302.  श्री  रामवतार  शास्त्री :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  इग
 aa  किः

 :

 क्या  दानापुर  छावनी  में  कोई  सैना  भर्ती  कार्यालय

 बदि हां  तो  वहां  भर्ती  का  are  नियमित  रूप  से  चलता  रहता

 att
 at,  तो  क्या  उन्हें  भर्ती  के  मामले

 में
 वहां

 era
 को  जानकारी

 ओर

 ae
 eum  bart  ste

 eh
 लिए

 ere
 कया  कार्यवाही  की
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 seal के  लिखित  उत्तर  23  [951
 eh ee  ब  बन  ब

 y  ह् ॥ रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  dat  दि बा वराज  (*)

 (a)  जी  हां  ।

 कौर  इस  भर्ती  कार्यालय  में  विगत  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  वारे  में  कुछ  शिकायतें

 प्राप्त  हुई
 थी  ।  यद्यपि  उनमें  से  अधिकांश  शिकायतें  निराधार  पाई  गई  फिर  भी  दानापुर  छावनी

 के  भ  अफसर  को  एक  एजेंट  के  जरिए  भर्ती  करवाने  के  लिए  घन  दिए  जाने  की  एक  शिकायत

 पिछले  सा  ल  प्राप्त  हुई  जिसकी  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  जांच  कर  रहा  है  जब  भोर  जैसे  ही  केन्द्र

 ब्यूरो  कौ  रिपोर्ट  प्राप्त  यदि  आवश्यक  हुआ  दोषी  पाए  गये  व्यक्तियों  के
 hie

 भावश्यक  कारवाई  की  जाएगी  ।

 गुजरात  राज्य  के  लिए  विश्व  बेक  की  धनराशि

 प $303.  श्री  भार०  पी०  गायकवाड़  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 :  (=)  क्या  विश्व  बक  ने  गुजरात  राज्य  के  औद्योगिक  विकास  के
 अधितर at  के  खर्च  के  लिए के  सर्च

 धनराशि  मंजूर  की  भ्रांत  ह
 .

 _
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 gent  कौर  अम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  नहीं
 ।  116

 :  विकास  बैंक  द्वारा  चलाई  जा  रही  तकनीकी  सहायता  धनराशि  योजना के  ATLA ATA TH areqa & 7 aft

 :  योजना  पों  को  वित्त  प्रदान  किया  जा  रहा  इसने  ऋण  देने में  fara बैंक  की  सगा
 वराई

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  दी  जा  रद्दी  वित्तीय  धनराशि  का  ब्यौरा

 है

 [
 -

 we  ale  औ
 ग  सौराष्ट  में  उद्योगों  का  व्यापक  कार्रवाई  योजना  तयार  करना  ।

 द्  एक  प्रामीण  एक्रेलिक  उद्योग  बस्ती  की  स्थापना  करने  संबंधी  संभाव्यता  |
 ब

 3.0
 *

 दक्षिण  गुजरात  के  छोटे  कस्बों  में  अत्यघिक  कम  लागत  वाले  आवासों  के

 श .  सामग्री  का  उत्पादन  करने  की  बस्ती  की  स्थापना  करना  |  क  थ

 4.  एक  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  बस्ती  के  लिए  संभाव्यता  अध्ययन  |  ढ  कै

 5.  गुजरात  में  प्लास्टिक  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  करने
 और  उसका  विकास  करों

 हेतु  कार्यवाही  योजना  |

 6.  विकास  केन्द्र
 ory
 Arts  छितराव का  अध्ययन  तथा x  नीति  का  मूल्यांकन  करने  सहित  ate

 विकास  केन्द्र  का का
 या प  है ता  लगाने  हेतु  नए  मानना

 मानदण्डों  तथा

 7.  गुजरात  ह  ost  दाद  काका
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 1903

 प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 नई  fren  मेंएक  पंसद  प्रदर  &

 निवास  स्थान  पह
 बम  विस्फोट

 ् 5304.  थी
 जोग

 वाई ०
 झाड़न  2  kd

 att  Ro  सफलता
 भ  2

 श्री  विधि  चन्द्र  जन

 श्री  जनादेश  पुजारी  १

 थी  मौके  राम  जेन :  कया  गृह  sift  ag  wart  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 (=)  क्या 6  1981  को  नई  दिल्‍ली  में  एक  संसद्‌  सदस्य
 है  के  पौवा  वचाव  प्रद

 कुछ  ज्ञात  बदमाशों  ने  दो  देशी  बमों  का  विस्फोट  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  eat  भर

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  भर  65.0  LISl

 की  रात  को  लगभग  10.30  बजे  कुछ  अज्ञात व्यक्तियों  ने  मकान  न०  गंगा  रास  अस्पताल
 alt  के  लान  में  3  कच्चे  (Hs)  बम  फके  थे  ।  इस  मकान  के  प्रथम  तल  में  श्री  जगदीश  टाईटलर

 रहते  एक  के  बाद  एक  जोरदार  घमाका  हुआ  मौर  इसके  टुकड़े  लान
 '
 में  बिखर  गए  ।

 aa  में  रहने  वाला  एक  व्यक्ति  बम  के  टुकड़ों  से  जरूमी  हो  गया

 पुलिस  स्टेशन  राजेन्द्र  नगर  में  विस्फोटक  पदार्थ  अधिनियम  की  घारा  3  के  साथ  पठित

 italy  दण्ड  संहिता  की  घारा  307  के  अंतगर्त  7  1981  को  प्रथम  सुचना  रिपोर्टे  स०

 406  के  अंतगर्त  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  ale  जांच  पड़ताल  अपराघ  शाखा  को  स्थानान्तरित

 कर  दी
 गयी

 है  ।  क्षेत्र  में  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  गश्त  गहन  कर  दी  गयी है  और  एहतियाती  उपायों

 के  रूप में  उस  स्थान  पर  पुलिस  टुकड़ी  dara  कर  दी  गयी  है  ।  ऐसी  गतिविधियों  में  अन्तप्रंस्त

 व्यक्तियों  को  पकड़ने  के  लिए  आसूचना  तंत्र  को  मजबूत  बनाया  गया  है  ।

 विभाग  में  संकटपूर्ण  स्थिति  के  विरुद्ध  भम्यावेदन

 5305.  att  जगदी दा  टाइटलर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 ः

 क्या  वर्ष  1976  से  योग्यता  प्राप्त  तकनीकी  लोग  इलैक्ट्रानिकी
 वीर

 ग  को  बड़े
 को  बड़े  पैमाने ry

 पर  छोड़कर  जा
 रहे

 और

 af

 द

 |  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही वि  nit  at  विचार

 विज्ञात
 site

 staf rN
 afar

 इलैक्ट्रानिकी  तथा
 पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री ato  पी०  gto  =  (*)

 थो
 मकीं  त

 प्रश्न  ही  नहीं
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  23  1981

 थ  |  वावा

 मौर  नागरिक  सम्मान  दिल्‍ली  के  पुलिस  कांस्टेबलों  द्वारा  जीत
 aq  घन

 306.  धी  रोत  लाल  प्रसाद  बर्मा  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  खाद्य  और  नागरिक  संभरण

 दिल्ली  के  नजदीक  ate  कार्यालय  में  तैनात  पुलिस  कान्स टेबलों  ने  कार्यालय  में  आतंक  मच

 वा  है  कौर  वे  लोगों  को  व्यक्ति  विशेष  से  फार्म  भरवाने  के  लिए  मजबूर  करते  कौर

 coed
 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  सारे  मामले  में  जांच  के  आदेश  जारी  करेगा  r?

 ध्
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  शक्तरपुर

 में  i

 az  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  के  कार्यालय  के  नजदीक  तैनात  कांस्टेबल  के  झा चरण  के  विषय
 में

 प्राप्त  शिकायत  पर  दिल्‍ली  पुलिस  की  श्रीराम  शाखा  द्वारा  जांच  की  गयी  थी  मौर  शिकायत  को
 ढ  नियाद  पाया  गया  |

 हक  र  tito  ato  argo  अधिकारियों  हारा  निजी  क्षेत्र  में  मांगा  गया  रोजगार

 5307.  श्री  ए०  के०  राय :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्  थ

 क्या  गृह  मंत्रालय  के  अंतगर्त  सी ०  बी०  ago  तथा  सतकंता  और  सुरक्षा  संगठनों
 में  शिकस्त  अधिकारियों  द्वारा  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  निजी  क्षेत्र  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  ः

 पूतिगन्ध é 2)  aca  विस्तृत  तथ्य  क्या  भौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  पी०  वेफटसुब्बय्य
 (*)  गौर  गह  मंत्रालय  के  अधीन  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  कौर  अन्य  टरका

 संगठनों  के  उच्चाधिकारी  अखिल  भारतीय  सेवा  तथा  सेवानिवृत्ति  1958

 ्  के  नियम  26  अथवा  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1972  के  नियम  10  द्वारा  शासित

 होते  हैं  नियमों  के  अधीन  प्रतिबंधों  और  उनके  तहत  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  संगत  ya
 संतान  में  रखे  गए  ।  देखिए  एल०  टी०  3266/81]

 पीपुल्स  रिहैबिलिटेशन  एण्ड  वेलफेयर  सोसायटी  के  विरुद्ध  शिकायतें

 5308.  श्री  चिरंजी  लाल  फार्मा :  क्या  गृह  मंत्री  पीपुल्स  रिहैबिलिटेशन  एण्ड  बेल फेयर
 सोसायटी  के  विरुद्ध  शिकायत  के  बारे  में  16  1981  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या के  उत्तर  के
 संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कमला  मार्केट  पुलिस  नई  दिल्‍ली  में  श्री  आर०  एस०  सिंघल  भीर  श्री  एच०
 भार०  fir  तल  के  विरुद्ध  at  कराए  गए  ठगी  के  मामलों  की  जांच पु  सा

 दोगे  में  भग  तक  दिती प्  ar ate

 हुईं

 थीं

 , (=)  अभियुक्त
 तों का

 कब
 तक चालान  किये  जाने  te संभावना  बौर
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 प्रशा  नों  के  स्त  उत्तर 2  1903

 तिक  pee ta  आलि  10000

 उठाने  का जांच
 का  |

 को  शीघ्र  दुरा  करे  क  लिए
 को  कदम  उठाये  गए  हैं

 का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  अभियुक्त  मातू  aa  श्री

 ato  एस०  सिंघल  कौर  एच०  भार०  मित्तल  को  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  420  के  घिन
 मामले  स

 प्रथम  सुचना  रिपोर्ट
 सं०  201  तारीख  23-3  -81  के  तहत  at  कराए  गए  ठगी  के  धो

 गिरफ्तार किया  गया  att

 कौर  मामले  से  सम्बद्ध  कुछ  दस्तावेजों  को  अभी  एकत्र  करना  है  ।  दस्तावेजों

 को  मी  करने  कौर  भौपचारिकताओं  के  पूरा  होने  के  बाद  न्यायालयों  में  चालान  प्रस्तुत  किए

 ash
 इन  प्लेट  ट्रेंडਂ  शोषक  समाचार

 5309.  शी  मोहम्मद  असवार  अहमद  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा व  गे  कि

 Suseਂ क्या  सरकार  का  cara  दिनांक  29  1981  के  अंग्रेजी  दैनिक
 + १ ा हा दा न्य न  सु

 ree  में  इन  फ्लेश  ट्रेडਂ  शिक्षक  के  अंतगर्त  प्रकाशित  एक
 समाचार

 की

 ओर  दिला  या  गया

 देश  में  फ्लैश  जो  aga ही  चिन्ताजनक  स्थिति  तक  गया  का

 उन्मूलन
 करने  अथवा  उसे  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कदम  उठाये  गए  भोर

 उपयु  क्त  मामलों  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 जी  श्रीमान । गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 भर्ती  व्यापार के  अभिशाप  को  रोकने  का  उत्तरदायित्व  मिग-अलग  राज्य

 को  सौंपा  गया  है  ।  जहां  तक  केन्द्र  सरकार  का  संबंघ  बेसहारा  महिलाओं  के  पुनर्वास
 के  कार्य  में  लगे  स्वयंसेवी  संगठनों  को  आर्थिक  सहायता  दी  जाती  है  ।  1977  से  मान  1981  तक

 की  अवघि  के  दौरान  देश  में  77  प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  जिनसे  लगभग

 2580  महिलाओं  को  लाभ  हुआ  |

 समाचार  में  दिए  गए  सुरागों  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  जांच  की  गई  थी  शौर

 उल्लिखित  व्यक्तियों  पर  निगरानी  कड़ी  कर  दी  गई  ।  दिल्‍ली  पुलिस  स्थिति  के  बारे  में  aaa  है

 और  चालू  वर्ष  के  दौरान  31  1981  तक  अनैतिक  व्यापार  दमन  अधिनियम  के  अधीन

 99  मामले  ay  किए  गए  थे  ।  इन  मामलों  में  220  महिलाएं  और  21  पुरुष  गिरफ्तार  किए

 गए थे  a

 रोड  और  अटेक  आन  qtezat  स्टाफ  शशांक  समाचार

 5310.  श्री  atta कुम
 नगवार  बपा  गह  मात्रा

 क्या  सरकार  का  ध्यान  15  1981  के  एक्सप्रेसਂ  में
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 SS  —

 | कौर  इनक्रीजिंग  ada  aia  पोस्टल  स्टाफਂ  MTHS  समाचार  की  भोर  दिल  गौर
 यदि  तो  बिगड़ती  हुई  कानून  व्यवस्था  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  बौर

 इस  मामले  में  सुधार  लाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
 |

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  श्रीमान  ।

 दिल्‍ली  में  विधि  और  व्यवस्था  की  स्थिति  में  कोई  बिगाड़  नहीं  आया  ।  इसके

 विपरीत  ag  1979  के  दौरान  ब्याप्त  स्थिति  की  तुलना  में  स्थिति  में  काफी
 सुधार  हुआ

 is i fe
 चाल

 दलली की ag के  प्रथम  11  महीनों  के  दौरान  1980  की  समकालीन  अवघि  की  तुलना  में
 पी

 में  ओर  अधिक  सुघार  हुआ  है  ।  ०

 .  (7)  निम्नलिखित  उपायों  द्वारा  दिल्‍ली  में  विधि  ate  व्यवस्था  क  स्थिति  में  सुधार

 माया  है
 च्

 ta  = lie & (i)  पुलिस  सतकंता  में  वुद्धि  ।

 (iii)  सद्दाम  बाकी  टाकी  सेटों  और  वायरलैस  युक्त  मोटर  सोनी  लों  की
 गश्त  ater

 पैदल  और  चलती-फिरती  गश्त  |  * हर

 (iii)  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  सामान्य  निवारक  धाराओं  के

 तग तत कग

 ene  at
 ह  ज  श्रपराधघियों  के  विरुद्ध  कारवाई  ।  ्

 (iv)  मा सूचना  a  वृद्धि  करके  लुटेरों  और  अन्य  बदमाशों / ‘ee  लगाने  के  लिए
 जिले  के  विशेष  दस्तों  द्वारा  निरन्तर  अभियान  चलाना  |

 (v)  अपराघ  करने  में  अन्तग्रंस्त  व्यवसायों  का  पता  लगाने के  लिए
 वाहनों

 की
 आकस्मिक

 जांच  ee
 =  te  ः

 (vi)  ज्ञात  अपराधियों  पर  निगरानी  कड़ी  करना

 (vii)  पुलिस  गीत  टुकड़ियों  के  समन्वय  से  स्थानीय  निवासियों
 aes  चौकीदारों

 द्वारा

 पहराਂ  भर  गश्त  लगाना  ।
 ”

 (viii)  रिहा  किए  गए  अपराधियों  पर  विशेष  निगरानी ॥  ः

 .  (ix)  संवेदनशील  स्थानों  पर  पुलिस  टुकड़ियों  की  तैनाती  ।  ः

 (x)  चुने  गए  ate  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  अवरोध॑क  लगाना  t

 xi)  पड़ौसी  राज्यों  के  पुलिस  अधिकारियों  के  साथ  झ्रन्तें  frat  बैठकें  करना  1
 क

 निजी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में  टी०  alo  निर्माण  एकक

 5311,  श्री  को ०  वाई०  कृष्णन  क्या  प्रधान  मत  डु बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 देश  में  सरकारी  तथा  नीरज  |  में  टी०  वी ०  सेटों  का  निर्माण  करने  वाली  यूनिटों

 का  अलग-अलग  ब्यौरा क्या  ह
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 प  ब
 2  1903

 त  उत्तर

 —_———  ——

 ओप्रा  सरकार  की  जानकारी
 ों  at नियमितता

 रोक  उनके  के  बारे  में  कोई
 +

 झामला लाया दाग

 गया  मोर

 यदि  तो  भविष्य में  ta  ह  afraamarel  FT|  re  करने  के  लिए
 THT

 ने
 का

 ह  ह

 कार्य  वा
 वधवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 ह

 ea  और  प्रौद्योगिकी  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 (Cat ato ao सी०  पी०  एन०  सही  सुचना  एकत्रित  को  जा  ता अ
 क है

 तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 नही ं।  जड
 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ॥

 ट्

 नागालैण्ड  का  औद्योगिक  विकास  +

 5312.  श्री  चिगवाँग  कौशिक  क्या  उद्योग  मंत्री  अ  बताने ने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार  का  नागालैण्ड  के  औद्योगिक  विरासत  के  रास्ते में  रूकावटों  को  दूर  करने  तथा

 विकास
 की  गति  को  तेज  करने  के  जिसमें  उद्योग  के  विकास  बहुत

 च  wre
 हैंः

 था  विशेष  कदम  उठाते  का  विचार  और

 परियोजनाओं  का  पता  लगाने  सर्वेक्षणों  के  वारे  में  समुचित  प्रचार  करने  और

 उद्यमियों  की  सलाह  एवं  सहायता  देने  के  लिए  zat  कदम  उठाए  जाने  है  ?

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  (ott  नारायण  दत्त  और  नागार्लण्ड  में  तीन

 जिलों  अर्थात्‌  मोकोकचंग  तथा  त्वेनसांग  की  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  तथा  अखिल  भारतीय

 सावधि  ऋण  देने  वाले  संस्थानों  से  रियायती  वित्त  सुविधाएं  प्राप्त  तथा  केन्द्रीय  निवेदन

 सहायता  योजना  दोनों  के  लिए  पात्र  माना  गया  है  ।  केन्द्रीय  निवेदन  राजसहायता  योजना  के  मारा

 से  31-3-1981  तक  राज्य  में  पता  लगाए  गए  जिलों/क्षेत्रों  में  स्थापित  औद्योगिक  एककों  को

 वितरण  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  53.37  लाख  रुपये  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  है  ।  राज्य

 सरकार  द्वारा  प्रदान  किए  गए  प्रोत्साहनों  के  अलावा  पिछड़े  क्षेत्रों  का  औद्योगिक  विकास  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  भी  परिवहन  करों  में  रियायत  लघु  उद्योगों  द्वारा  मशीनों  की

 तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  व्याज  राजसहायता  कच्चे  माल  का  मायात

 करने  के  लिए  विशेष  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  ग्रामीण  कारीगर

 जिला  उद्योग  केन्द्र  तथा  मूल/माजिन  धनराशि  सहायता  जेसे  प्रोत्साहन  प्रदान  करती  है  ।

 राज्य  सरकार  के  कथन  पर  केन्द्रीय  संयंत्र  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  दो  जिलों  अर्थात  मोन

 तथा  ट्वेनसांग  को  गहन  समेकित  औद्योगिक  विकास  एवं  उनके  सम्भव  श्रानुषंगीकरण  के  लिए

 स्वीकार  किया  गया  इन  स्वीकृत  जिलों  के  औद्योगिक  विकास  की  परियों  ।  सम्नाग्यताओं
 की  शरे का  पता

 लगाने  के  लिए  एक  कृतिक
 बल  का  तथा  वर्तमान  में  कृतिक  बल

 weir
 है  ।  ae a

 |  e
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 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  बड़ें  और  मझौले  उद्योगों  तथा  लघु  व  ग्रामीण  उद्योगों  के  संवर्धन

 हेतु  40  लाख  रुपये  कौर  500  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 नागालैण्ड  में  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  युवाओं  को  सुविधाएं

 5313.  श्री  चि रग वांग  कौशिक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्र
 पारत IGT का  नागालैण्ड  में  Zatah  को  उद्योगों  को  प्रायोजित  करने  व  विकसित  करने  के  लिये  प्रो

 देने  हेतु  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  धनराशि  एवं  सुविधाएं  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का

 ~o faatz,2

 द  उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  नागालैण्ड  सहित  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र
 के

 गतिशील  औद्योगीकरण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  विशेष  कदम  उठाए

 जा  रहे हैं  ।

 लघु  उद्योग  बोर्ड  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  बारे  में  स्थापित  विशेष  समिति  को  सिफारिशों

 पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  1  1981  को  या  उसके  पंचायत  स्थापित  श्रौद्योगिक  एककों क

 लिये  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  की  राशि  भले  पूजी  निवेश  पर  या  ध्रति रिक्त  किए  गए  कुल

 प्रबल  पंजी  निवेश  15  प्रतिशत  से  बढ़कर  20  प्रतिशत  कर  दी  है  जो  अधिकतम

 20  लाख  रुपये  तक  हो  सकती  है  ।

 नागार्लण्ड  के  सभी  जिले  जिला  उद्योग  कार्यक्रम  के  भन्तगंत  area  इसके  अधीन

 नगरीय  भोर  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  छोटे  कौर  ग्रामीण  लघु  उद्योगों  के  लिए  मल  राशि  aaa

 tafe  की  सहायता  दी  जाती  है  ।

 अखिल  भारतीय  लव  उद्योग  बोर्ड ने  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  में  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  एक
 स्थायी  समिति  का  गठन  किया  है  ।  इस  समिति  में  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  के  सभी  उद्योग  मंत्री  हैं पह
 समिति  क्षेत्र  के  प्रभावी  विरासत  के  लिए  समन्वित  योजना  की  सिफारिश  करेगी  ।

 2

 ag  इन्टरप्राइसिस  प्राइवेट  दिल्‍ली  द्वारा  श्रमिकों  कानूनों  का  उल्लंघन

 5314.  थी  आर०  एन०  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े|  डू  =
 कय  md .  सरकार  को  इस  की  जानकारी  है  era  इन्टरप्राइसि सस  प्राइवेट

 ह

 की तिन गर  औद्योगिक  नई  दिल्‍ली  में  श्रमिक  कानूनों  का  उल्लंघन  जा  रहा '

 और
 ह जग

 (@)  यदि  तो  कानूनों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  इस  कम्पनी  के  वि नरक  सक वृद्ध  ad  तक

 क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 अम  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  टाम  दुलारी  हैल्थ

 at
 .

 (a)  यद्य पि  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के  उपबन्धों के  उल्लंघन  के  लिए जो
 समयौपरि  से  सम्बन्धित

 अत्रि  के
 विऋद्ध  अभियोजन  चलाया  गया  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा
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 2  पौष
 1903  ..  प्रश्नों

 के  लिखित
 उत्तर

 स ्ioaeeae
 caer अधिनियम  के के  क क

 am  बर  अर्थ
 उपबन्धों  के

 उल्लंघन  के  —_— _ fag  प्रवन्घतंत्र  पर

 मुकदमा  चलाने  के  लिए  आवश्यक  कायें  वाही  ता
 ret

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को  बोनस  का  भूगतान

 5115.  श्री  आर०  भार०  भोले :
 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न  क्या  सरकार  को  अवगत  है  कि  नियोजकों  द्वारा  कर्मचारियों
 =

 देय
 बोनस

 ratte
 रित  fafa  से  देय  कमेंचारियों  की  धनराशि  होती

 ;  ह
 -  यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  अपने  कर्वेचर  रियों  को  बोनस  देय  होने  की

 fafa  से  सात-आठ  महीने के  पश्चात्  क्यों  दिया  जाता  और  or  it a a  a

 कया  सरकार  निदेश  जारी  करेगी  कि  कर्मचारियों  को  उचित  समय  के  अंदर  rod
 >

 भुगतान  न  किए  जाने  पर  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  =

 निर्णय  के  अनुसार  उन्हें  देय  धनराशि  पर  12  प्रतिशत  को  दर  से  ब्याज  fear  arg  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  कौर  बोनस  संदाय

 stare
 की  घारा  19  के  अनुसार  प्रत्येक  कर्मचारी  को  बोनस  के  रूप  में  देय  सभी  राशियों  का

 ही  तात  8  महीनों  की  अवधिਂ  के  अन्दर  कर  दिया  सिवाय  उन  के  जहा  कोई  विवाद

 a
 वहां  यह  उस  तारीख  से  एक  माह  के  प्रकार  भुगतान  कर  दिया  जाए  जब  से  ऐसे

 विवाद
 क  बारे

 में  पंचाट  लागू  हो  जाता है  या  समझौता  लाग  a  जाता  है  ।
 अ

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 सुचना  प्रक्रिया  में  नवीनतम  तकनीकी  का  अपनाया  जाना

 5316.  श्री  हीरा  लाल  आर०  परमार :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  सुचना  विज्ञान  सम्बन्धी  सोसाइटी  ने  2  5  1981 को

 हैदराबाद  3 में  हुये  सम्मेलन  में  सरकार  से  sada  किया  हैं  कि  सूचना
 क्या

 के  लिये  उपलब्ध

 .  नवीनतम  तकनीकी  अपनाई  ad  ~

 क्या  सम्मेलन  में  ag  मी  इच्छा व्यक्त  की  गई  है  कि  सरकार  लोगों  की
 सूचनाओं

 के  प्
 ofa  जागरूक  रखने  के  लिये  कदम  और

 यदि  तो  सूचना  कार्यों  में  गतिशील  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाना

 चाहती  है  a

 €£  हक  eS
 विज्ञान अ  fart,  gaiaan|  निको  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 (sit  सी०  पी०
 एन०  )  sit

 सरकार
 को  सम्मेलन  की  कोई  सिफारिश  नहीं
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 —————

 भारत  सरकार  ने  सामाजिक  एवं  आधिक  आंकड़ों  के  विविघ  पहलुओं  पर  सूचना

 जुटाने  और  सभी  सरकारों  तथा  सम्बद्ध  मधघिकरणों  को  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिये  एक  आंकड़ो
 नेटवर्क  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ०  भाई०  नामक  केन्द्र

 को  स्थापना  पहले  ही  की  है  ।  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने  पट्टे  पर  ली  गई  सूची  पर  पहले  ही
 एक  नटवर  कायम  किया  है  ।  यह  नेटवर्क  भारतीय  राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  प्रलेखन  केन्द्र

 नेशनल  साईटिफिक  ड़ॉक्यूमेंटेशन  को  भी  जो  गंथविज्ञान  सम्बन्धी  जानकारी  के

 लिए  उत्तरदायी  अपनी  सेवाएं  उपलब्ध  कराता  है  i  प्रंथविज्ञान  सम्बन्धी  सूचना  के

 प्रदान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने  विषय  पर  तकनीकी

 एवं  श्रमिक  सूचना
 *  सम्बन्धी  एक  ग्रंथ विज्ञान  सूचना  प्रणाली  स्थापित  की  जो  कार्य  कर  रही

 ह  ।  भारत  में  इस  संस्कृति  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य से  उक्त  केन्द्र  इन्स्डॉक  तथा  अन्य  पुस्तकालयों

 के  सहयोग  से  कायें  कर  रहा  है  ।

 we oy  बाल  कल्याण

 5317.  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी : =
 श्री  गुलाम  मोहम्मद  खा ं:  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लेगी  a  र aq  र भारत  को  बाल  कल्याण  के  लिए  गल्फ  arta  फाउडेशन  से  कुछ  सहायता  मिले पय  भुप a  bl

 तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?  क  ज  मै

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  योजना  मंत्री  और  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष

 के  निमंत्रण  पर  संयुक्त  राष्ट्र  भन्तर्राप्ट्रीय  बाल  भोपाल  निधि  के  अरव तनिक  स  fe
 हा  सचिव

 ना  यात्रा  मे  यह
 अनक

 ae  विशेष  दूत  महामहिम  प्रिन्स  तलाल  बिन  अब्दुल  ait  गलसाउद  की  हाल

 उल्लेख  किया  गया  था  कि  भारत  को  सात  राष्ट्रों  के  खाड़ी  अरव  प्रतिष्ठान  द्वारा  जाने  वाली

 सहायता  का  लगभग  30  प्रतिशत  भाग  प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 a  og
 पजाब  म  दास  व्यापार

 क  हे

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : .  $318.  श्री  चित  ag

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पंजाब  के  विभिन्‍न  भागों  में  दत  दीग
 दा
 दास  व्यापार

 चल  रहा  है  और  यह  अब  भी  जारी  te
 |

 .  यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  भर  =  =

 यदि  तो  इस  जांच  के  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या  है  कौर  =  बारे  के
 alias

 agad  if  कार्यवाही  कया  है  ?

 श  |  शम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारो  :  से  (7)  ——
 की  सुचना के  अनुसार  पंजाब  राज्य  में  कभी  भी  दास  व्यापार

 नहीं  art  प्रवासी  श्रमिकों

 के  साथ  दुष्यंत  वह
 ब

 की  छुक
 शिकायतें  प्राप्त हुई  पंजाब  सरकार ने  इन  शिकायतों  की

 जां जांच
 करवाई  लेकिन  इनमें  |  शिकायत

 पद्यों  दारा
 चारीत

 नहीं  दो
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 घोषित  भगोड़ों  को  स्वतंत्रता  सैन्  न  पेन्शन  त  क े=  में  दि  आयतें

 5319.  थी  रामावतार  शास्त्री  क्या गृह  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  १.

 क्या
 घोषित  भगोड़ों  से  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेन्शन  के  लिए  मंत्रालय  ay  प्राप्त

 ों  की  संख्या  कैद  भोगे  हुए  स्वाधीनता  सेनानियों  से  प्राप्त  आवेदन  पत्तों  की  संख्या  से
 अधिक

 यदि  gi,  तो  क्या  उनको  शिकायतें  मिली  हैं  कि  उनमें  से  अधिकतर  आवेदक
 -  ड

 द  = srerrfors  नहीं  | ९.8

 गए  तो  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  कया  कौर

 शिकायतों  को  टूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  भूमिगत  यातनाओं  के

 आधार  पर  मांगी  गई  पेंशन  के  आवेदकों  के  कोई  अलग  fears नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  उदार  बन
 लंदन  योजना  के  अंतगर्त  दी  गई  छूट  के  बाद  कुछ  स्वाधीनता  सेनानियों  द्वारा  अन्धाधुन्ध  दिए

 जा  रहे  कथित  भर  प्रमाणपत्रों  के  आधार  पर  फर्जी  ओर  जाली  सम्मान  पेंशन  के  दावेदारों  के

 कथित  आविर्भाव  के  संबंघ  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इन  शिकायतों  को  जांच  ate  रिपोर्टे
 करने के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों
 को  भी  ऐसे  दावों  की  जांच  गौर  सत्यापित  करते  समय  सकें  रहने  के  लिए  सावघान  कर  दिया

 या  हैं  ।

 सोवियत  संघ  का  कम्प्यूटरों  तथा  मेनी  प़्लेटों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 5320.  श्री  एच०  एन ०  नन्ने  गोवा :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  सोवियत  संघ  ने  कम्प्यूटरों  तथा  रोबट  मैनी  पुनेकर  के
 निर्माण

 के
 क्षेत्र  में  भारतीय

 गिनि
 क्षेत्र  को  भरवों  रूबल  के  दो  सौदों  का  प्रस्ताव  किया

 द  द्

 यदि  तो  क्या  सोवियत  संघ  ने  प्रलेखन  तथा  कुछ  मशीनी  पुर्जों  के  संबंध  में

 प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  भोर  करार  के  अंतिम  रूप
 दिए  जाने

 पर  भारत

 उनके
 बदले  dare  माल

 ~  fe.

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  करार  हो  गया  है

 न् यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?
 ही

 विज्ञान गौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  तथा  पर्यावरण  विभागों  राज्य  मंत्री

 सी०  पी०  एन०  ः  नहीं  ॥

 से  wer  ही  नहीं  उठते
 ।
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 oe me  ————— -  गरीबी  हटाने  के  लिए  कार्यक्रम

 532].
 श्री  चिन्तामणि  पाणिगय्रही :  क्या  योजना  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  गरीबी  हटाने  के  लिए  विभिन्‍न  कायें क्रमों  अध्ययन  करने  हेतु  नियुक्त किए
 गए  परियोजना  मूल्यांकन  संगठन  ने  यह  कहा  हैं  कि  ग्रामीण  नि fade  ं  को  उनके

 ए
 बनाई

 गई  योजनायें  का  लाभ  नहीं  मिल  सका  कौर

 यदि  तो  इस  अध्ययन  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  ष ?

 योजना  सली  एस०  बी०  :  (®)  नही ं।

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  |

 तमिलनाडु  में  घर्म  ofiada

 5322
 श्री  जी०  एस०  वनातवाला  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  बम्बई  से  प्रकाशित  एक  दैनिक  पत्र  के  17  1981  के  अंक  #

 ग्कनवर्जेन्स  टी  ०  एन ०  कोन्ट्राडिक्ट्स  होम  मिनिस्टरी  रिपोर्ट  टारगेट  80  मिलियन  हरिजन्सਂ

 शीर्षक  से  मुख
 पृष्ठ  पर  प्रकाशित  रिपोर्ट  की  ate  सरकार  का  ध्यान  झाक षित  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  उपरोक्त  समाचार  में  उल्लिखित  इस  तरह  की
 कोई

 रिपोर्ट  तैयार

 की

 (a)  यदि  तो  रिपोर्टे  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  हैं

 (7)
 उपरोक्त  समाचार  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  ल

 (=)
 बया  सरकार  को  हरिजनों  द्वारा  इस्लाम  धर्मं  अपनाने के

 पारे
 में

 मिलना  दरार
 ,  ै  कोई  रि

 रिपोर्ट  मिली  भोर

 _  यदि  तो  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  भेजी  गई  मुख्य  टिप्पणियों
 नि

 थ  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  जी  हां  ,  श्रीमान ।
 rn से  गृह  मंत्रालय  ने  इस  मामले  में  कोई  औपचारिक  जांच

 की  है
 कोई  रिपोर्ट  तैयार  करने  या  समाचार  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  का  प्रश्न  ही  नहं

 |  उठता

 से  तमिलनाडू  सरकार  ने  इस  मामले  के  बारे  में  एक  पत्र  भेजा है
 iil प्

 मोटे  कोर  पर  यह  कहा  है

 र  चौ  qa  त  हे i)  ऐसी  धारणा  है  कि  यद्यपि  आर्थिक  दृष्टि  से  उन्होंने  उन्नति क॑
 +

 सामाजिक  दर्जा
 प्राप्त

 करने  में  अभी  वे
 पिछड़े

 हुए  Q)  लिए  ag  घारणा  अनुसूचित
 जातियों के  छ्  ल

 छीं  में  का  कारण
 नी  हुई  है  ।

 154



 =  ह  NS द
 2  1903  प्रश्नों

 के लिखित द न
 Ee

 eo
 (ii)  इस

 aot  AG
 उल्लेख  ||  गय  कि  पैसे

 ने  धर्म  परिवर्तन  में  अपनी या भूमिका  निभ  है  ।  परन्तु यह  ठीक-ठीक  कहना कठिन  है
 कि  पेसे  ने  किस  हद

 विभिन्‍न  परिवारों  के  निर्णय  को  प्रभावित  किया  है  ।  =
 =

 (iii) उ
 जबरन  wa  परिवर्तन  के  मामलों  यदि  ME  मामला  ध्यान  में

 लाया

 a
 at

 संगत  कानून  के  तहत  कारवाई  की  जा  सकती  है  ।  थ  ह

 ara  विकास  योजना  का  प्रस्ताव

 5323.  श्री  एच०  एन €  नन्ने  गोड़ा  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  च
 है  कि  समेकित

 बाल  विकास  कार्यक्रम  की  विभिन्‍न  सेवाओं  का  प्रभाव  कहीं-कहीं
 ह

 (a  )  यदि  at,  तो  क्या  आयोग  के  कार्यक्रम  निर्धारण  संगठन  , (fare  ware -
 द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  न ेव्यापक  शिक्षा  देने  भर  अधिक  लोगों  द्वारा  इन

 सेवाओं
 का

 उठाए  जाने  के  संबंघ  में  प्रयत्न  करने  की
 आवश्यकता

 पर  जोर  दिया

 यदि  तो  वाल  विकास  योजनाओं  के  कम  प्रभाव  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  भर

 1  अ  उ  योजना  आयोग  की  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  बाद  सरकार  का  विचार  ठोस

 उपाय  करने  का  जिससे  कि  ये  कार्यक्रम  पूर्णरूपेण  कार्यान्वित  हो  सकें  और  इसका  प्रभाव  बाल

 विकास  पर
 अधिक  हो  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी ०  :  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन के  ee

 विकास  कार्यक्रम  के  के  अन्तर्गत  भाने  वाले  19  राज्यों  में  गुजरात  और  संघ  राज्य  क्षेत्र

 दिती
 का  सर्वेक्षण  शामिल  है  ।  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  का  विश्लेषण  किया

 जा रहा है  ।

 से से  रिपोर्टे  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  ह
 न  न् द

 गन्दी  महासागर
 जादम

 का  गठन

 र

 5324.0

 श्री  एच०  एन०  neat

 .  थ्री  जनादेश  पूजारी  क्यां  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  कौ  कपा
 करेंगे  far

 ee

 कया यह यह
 कि  केन्द्रीय  सरका  का

 गठन  करने  के  बारे क  we  कि  ease में  विचार  कर  दि

 क्या  यह  भी  सच
 ।

 है  कि
 si

 ने  इस
 deed  विज्ञान  और  बोडो निको  के

 लिए  एक

 राष्ट्रीय  नीति  की

 @)
 यदि

 दें
 तो  इस  ee

 महासागर
 शक  के  प्रमुख  काय  कया  और
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 दीं
 के

 ह  लिखित  उत्तर  et
 23.0  1981

 =  SS  नन  ny

 (3)  क्या  इसके  निदेश  पद  तथा  गठन
 फलद

 ये  हनन  बेना  भोर  यदि
 हो तो  उसका  ब्यौरा  कया

 विज्ञान  श्योर  इलैक्ट्रानिकी  eo  fant में  राज्य  मंत्र  सी०
 पी०  सह  हिन्द  महासागर  आयोग  की  र  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  समुद्री  विकास  विभाग  द्वारा  नीति  तैयार की  जा  रही  है  ।

 स्त प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (=)  sea  ही  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  दान  पाने  वाले  सिडनी

 5325.  थी  चार  एन०  राकेश  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  it  किः

 क्या  भारत  में  कार्यरत  कुछ  '  मिशनरियों  को  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  दान  में

 मिलती  x

 यदि  तो  क्या  यह  दान  भारत  सरकार  अनुमति  से  मिल  रहा

 aa  विदेशी  अंशदान  1976  के  अंतगर्त  फ
 गयें

 दे

 संगठनों  को  प्रति  माही  वित्त  मंत्रालय  को  विवरणिका  प्रस्तुत  करनी  होती

 क्या  इन  विवरणियां  यदि  वे  प्रस्तुत  की  तो  जांच  करने भी
 लीर  देस

 करे

 ।
 बाले

 संगठनों  को  स्मरण  दिलाने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 am  कतिपय  दूतावासों  द्वारा  स्थानीय  छापाखानों  को  छपाई  तथा

 .

 दूतावास  सके

 प्रकाशनों  काम  भाने  वाले  कागज  के  लिये  वास्तविक  राशि  से  अधिक  राशि  के  बिलों  का  भुगतान
 किए  जाने  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 न  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  विदेशी  अभिदान

 1976  के  अधीन  विदेशी  अभिदान  प्राप्त  कर  रही  सभी
 sere

 one
 की  छः  माही  उनके  द्वारा  इसके  प्राप्त  होने  के  स्रोतों  और  राशि  के  उ  योग  किए  जाने
 की  विधिक  लेखा  रिपोर्ट  गृह  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  करनी

 आवश्यक  होती है  ।  द go
 fear

 विदेशी

 अभिदान प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 ऐसे  मामलों  में  सरकार  की  अनुमति  की  आवश्यकता  नहीं

 (7)  विवरणियां  गृह  मंत्रालय  में  फाइल  की  जाती  हैं  ।

 बी  विवरणिकाओं  की  जांच  की  जाती  है  कौर  विवरणिका  का  फाइल  करना

 सांविधिक  आवश्यकता  {1
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 वाना  क  a
 दान  भगिनी  1976  में  ऐसा इस  सम्ब्रत्घ में  विदेशी  अधि

 फौद
 sear

 नहीं  ह  फिर  भी  इस  पहलू  की  तरफ  सरकार  ध्यान  दे  रही है  ।

 केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  चण्डोगड़  द्वारा  ग्रामों  दातों  सेट बाएँ

 5326.  श्री  चित्त  महिला <  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें
 फि

 क्या  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  चण्डीगढ़  वित्तीय  लाभ  कमाने के  लिए
 विभिन्न  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  संगठनों  को  प्रौद्योगिकीय  तथा  तकनीकी

 सहायता
 के  लिए

 स्पानसरदिप  कीं  अपेक्षा  बरामद  देने  की  वरीयता  देता  रहा

 उन  सरकारी  और  गैर-सरकारी  संगठनों  की  संख्या  जिसे  इस

 समें
 at

 1980-81  में  परामशंदायी  सेवाएं  प्रदान  की

 उसी  cafe  में  सरकारी  और  गेर-सरकारी  संगठनों  को  परामशंदायी a

 सेवाएं  प्रधा करने  में  संगठन-वार  कितना  at  gat  और

 उसी  अवधि  में  सरकारी  और  गर-सरकारी  संगठनों  से  संगठन-वार  कित  हुई ऐ

 विज्ञान  धौर  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ate
 tite  एन०  नहीं 1

 ड्  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  संगठन  एस०  भाई०  ato)  चण्डीगढ़ ने  at

 980-81  कं  दौरान  अपनी  परामर्शीय  सेवाए  केवल  एक  बार  एक  प्राइवेट  HA  को  दीं ॥

 और  संगठन  ने  17,500  रुपये  व्यय  किए  और  उसे  फर्म  से
 ad

 रुपये

 हुए  ।
 one  झोंक  प्रगति  के  सुधार  के  लिए  झा-भायेगा  की  सिफारि

 5327.  थ्रो  ate  राज  जैन  :  कया  प्रयास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 किः

 क्या  आयोग  ने  इस  संबंध  में  कोई  सिफारिशें  की  है  कि  आर्थिक  प्रगति  के  सुधार  के

 लिए  क्या  किया  जाना  अपेक्षित है  ;  भोर

 यदि  तो  उसने  क्या-क्या  सुझाव  विशेष  रूप  से  दिए  हैं  और  उन  पर
 सरकार

 ने

 कया  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी :  और  पथिक  प्रशासन
 सुधार  आयोग

 ने  .

 अभी  तक  एक  रिपोर्टे  भेजी  है  जिसमें  औद्योगिक  अनुमोदनों  से  संबंधित  कार्यविधि  को  सरल  बनाने

 के बारे में  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।  ये  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 औद्योगिक  तथा  घरलू  उपयोग  के  लिए  सौर  wat के  a  गी  योजना

 5328,  sit  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा :
 का  मिशाल

 ate
 siete

 मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :  ः  ्  cr
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 प्रश्नों  के  लिखित  दह  "93  1981
 son  ह  =

 ee
 yr

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  एककों  ba |  बिजला  काबू  पाने  मौर
 घरेलू nr

 लिए
 सोर  कर्जा  का

 उपयोग
 करने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  ait

 ae  यदि  तो  क्या  सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  कर  रहे  दक्षिण  कोरिया  तथा
 अन्य  देशों  की  तकनीक  का  अध्ययन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 विज्ञान  झोर  इलैक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ate
 पी०  एन०  fag)  :  गर  सरकार  द्वारा  पहले  से  ही  नए  कौर  नवीकरणीय  ऊर्जा  के
 स्रोतों  के  विकास  और  उपयोग  के  लिए  एक  एकीकृत  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  किया  रहा
 इस  कार्यक्रम  के  औद्योगिक  भौर  घरेलू  क्षेत्रों  में  प्रयोग  के  लिए  विभिन्‍न  युक्तियों  और
 प्रणालियों  को  विकसित  किया  गया  है  ।  देश  में  वाणिज्यिक  आघार  पर  आद्योगिक  और  घरेलू
 भावश्यकताओं  के  लिए  सौर  जल  कौर  वायु  तापक  प्रणालियों  का  भी  अब  निर्माण  किया  जा  रहा

 सोर  कुकरों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  एक  स्विम  को  हाथ  में  लिया  जा  रहा है  ।  इने
 afafraa  देश  में  उपलब्ध  नवीकरणीय  ऊर्जा  युक्तियों  गर  प्रणालियों  में  जैव  गस  बायो

 a  प  द्वारा  चालित  इ  सौर  शुष्क  कौर  सौर  भासवन  यूनिट  हैं  ।  इन  प्रणालियों  में  सुधार

 करने
 के  लिए  भनुसंघान  एवं  विकास  कार्यों  तथा  नवीन  युक्तियों  के  विकास  में  प्रगति  रही

 सरकार  लगातार  अन्य  देशों  में  इस  क्षेत्र  में  हो  रहे  विकास  का  अनुसरण  कर  रही  है  ।

 ्  ड्

 ्
 दिल्‍ली  में  कांस्टेबलों  की  पदोन्नति  हेतु

 ह  प् कि

 5330.  घी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बल्ली  में  कांस्टेबलों  की  पदोन्नति  के  लिए  एक  परीक्षा  हुई

 क्या  दिल्ली
 पुलिस

 कांस्टेबलों  द्वारा  इस  परीक्षा  में  बड़े

 लगाया  लि

 पाने
 फेर  eer  bas

 आरोप

 ्
 (1)

 कया  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  कौर

 ्  «्  (*)
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मक

 थी  भर  दूसरी  परीक्षा  22  1981  को  की  गई
 थी  1

 ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई
 है

 vs

 5331.  थ्री  डी०  एम०  पुत्त  गोड़ा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  att  की  ड  किः
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 2  1903  प्रश्न
 लिखित  उत्तर

 a  ना

 (=)  बया  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम ay  निगम  एस०  ae  सी  ० ध  नई  दिल्‍ली  ने  ay  उद्योग

 जिन  कनाली  देश  में  स्थानों  पर  अनेक  एकक  स्थापित  किए

 (a)  यदि  तो  राष्टीय  लघ  उद्योग  नई  द्वारा  निमित  वस्तुप्नों  के  नाम

 भया

 और क्या  ये  वस्तुएं  खुले  बाजार  में  सुगमता  से  उपलब्ध

 थ  यदि  तो  खुले  बाजार  में  प्रत्येक  वस्तु  का  मुल्य  क्या  है  और दिल्‍ली ऐसे  कौन  से

 व्यापारी  हैं  जिनसे  यह  वस्तुएं  उचित  दर  पर  खरीदी  जा  सकती  हैं  ।

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम

 द्वारा  स्टोरों  के  उत्पादन के  लिए  लघु  उद्योग  क्षेत्र में  कोई  भी  एकक
 स्थापित  नहीं  किया  गया  है

 ।
 क्

 क लि जना
 )  से  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ॥

 डायनो--एच  ए०  एल०  चीफ  वह
 पलिया  म

 area  से  समाचार
 ए

 3332.  श्री  राम  fag  area
 =

 भी  धर्मराज  शास्त्री

 श्री  लीलो  चन्द  a क  पफ

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  tea  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  am  को  क ुpat  करेंग  किः

 Far  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  अक्तूबर  1981  को  कलकत्ता  की  एक

 साप्ताहिक  पत्रिका  सन्डेਂ  में  दिल्‍ली  डायरी  न  एल०  चीफ  अजमेर  ए  दीपक से
 प्रकाशित  उस  समाचार  की  आर  दिलाया  गया  जिसमें  चेयर  एच०  ए०  एल०  और

 सेल्स  कार्पोरेशन  के  बीच  सुरेखा  की  विमान  को  सहायक  सामग्री  की  संप्लाई  के  ठेके  दिए
 एच०  ए०  एल०  के  कारोबार  के  बोरे  में  atar  को  सूचना  देने  तथा  सुरेखा  का  राज के

 निर्माताओं  का  एजेन्ट  बनने  के  सम्बन्ध  में  प्रकाशा  डाला  गया

 यदि  तो  उस  परे  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया या  और

 «ग
 ईस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  गई  है  तथा  उसका  sata  कया  है  ह

 .  रक्षा
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  fo  जी  at

 (a)  उल्लिखित  लेख  में
 vil

 विशेष
 आरोप  गद्दों  लगाए  गए hh  पहां  ag  भी  बतायी

 '  खाता  हैं  कि  अगर  कोई  विशिष्ट  प  सरकार
 के  ध्यान  में  बनाएगा

 तो
 उसकी  उचित  जांच  की

 :  जाएगी  ॥

 ..  गन
 हो  नहीं  som
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 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर  23  1981

 ——  —__—  अ

 जासूसी  काय  में  TAT  कर्मचारियों  का  हाथ  होना

 5333.
 eft  नवल  किशोर  wal  ्
 थी  बालकृष्ण  वासनिक  ;

 sey
 श्री  चिन्ता  मणि  जेना
 श्री  दनादन  जारी

 थ्री  बी०  alo  देसाई

 ह
 e  ही श्री  हरिनाथ  मिश्र

 करेंगे कि  : श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृ

 (*)  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बरात  भाई  है  कि  कुछ  रक्षा  कर्मचारी  देश  में  स्थित  कुछ
 विदेशी  दूतावासों  से  सम्बन्ध  बनाए  हुए  थे  और  वे  उनको  रक्षा  सम्बन्धी  गोपनीय  जानकारी  देते  रहे

 गौर

 यदि  हा  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  का  विवरण

 ध्या  है  भर  भविष्य  में  इस  तरह  की  बातें  न  हों  इसके  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  आर  उपबन्ध  सुचना  के

 अनुसार  नई  दिल्‍ली  नौसेना  मुख्यालय  में  कार्यरत  कौर  एक  अन्य  व्यक्ति  को  भारतीय  दण्ड  संहिता
 की  घारा  के  साथ  पठित  सरकारी  गोपनीय  अधिनियम  की  घारा  3,  5  कौर  9  के  अधीन

 लस  दरियागंज  दिल्‍ली  में  दर्जें  एक  मामले  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  मामले

 :  जांच  पाल  की  जा  रही  है  ।

 सरकार  राष्ट्र  की  सुरक्षा  बनाए  रखने  के  लिए  सतत  सतकंता  बरत  रही  है  ate  जासूसी _
 कौर  अन्य  ऐसी  राष्ट्रविरोधी  गतिविधियों  के  किसी  प्रयत्न  का  पता  ढूंढ  निकालने  और  उसके

 fara  अन्य  कार्यवाही  करने  के  लिए  गंभीर  प्रयत्न  किए  जाते

 इल् लीगल  डिटंदान  साफ  Il  इयर  धारक  समाचार

 5334.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्ति  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1981  के  इण्डियन  एक्सप्रेस में
 डिटेन  माफ  Il  इयर  गोल्ड  शीर्षक  समाचार  की  भोर  दिलाया  है

 यदि  तो  उस  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  इस  सुनिश्चित  के  साथ  कि  देश  के  किसी  जेल  में  इस  प्रकार

 कोई  नज़र बन्द  व्यक्ति  नहीं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  से  जी  श्रीमान
 चण्डीगढ़  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  26  1981  को  चण्डीगढ़  में  एक  आन्दोलन
 हुआ  था  ।  जिसमें  पी०  सी ०  हुई  के  52  कार्यकर्ताओं  और  एक  श्री  मोहिन्द्र  लाल  को  गर-कानूनी
 जमाव  करने  के  ade  में  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।  पुलिस  ने  किसी  बच्चे  को  गिरफ्तार  नहीं
 किया  ।  श्री  मोहिन्द्र  लाल  ने  आग्रह  किया  कि  उनके  पुत्र  विजय  कुमार  को  जो

 Paced
 में  मौजद  जेल ले  जाया  जाए  ।  श्री  विजय  कुमार  को  उसके  पिता  के  साथ  लगाई

 रहने  की
 न
 जरूरत  पड़  क्योंकि  उन्होंने  जमानत  पर  रिहा  दोने  से  इंकार  कर दिया

 उ  न
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 2  1903  (a)  mal  के  लिखित  उत्तर

 का —

 चड़ीगढ़  में  पूर्वी  पंजाब  बाल  1949  लागू  न  कि  बाल  1960  ।
 व  aaa  के  उपबन्धों  तथा  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  के  16  ag  से  कम  उम्र

 उस  बच्चे  को  जिसे  जमानत  पर  रिहा  न  किया  गया  किसी  प्रमाणित  स्कूल  या  सुरक्षित  स्थान

 पर  रखा  जाना  होता  है  ।  यदि  ऐसा  कोई  स्कूल  या  सुरक्षित  स्थान  SItsT  न  हो  तो  बच्चे  को

 थाने  में  रखा  जा  सकता  है  किन्तु  उसे  व्यस्क  कैदियों  से  दूर  रखना  होता  है  ।  श्री  विजय  कुमार  को

 खतरनाक  तथा  अपराधी  किस्म  के  कैदियों  से  दूर  रखा  गया  था  ।  वह  जेल  में  अपने  पिता  के  ast

 में  रहा  ।  इसे  देखते  इस  बारे  में  कानून  के  उपबन्धों  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  किया  है  ।

 जी०  Ato  Fo  एफ०  पठानकोट  के  नेनित्तिक.क्मंचारियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करना

 5335.  थी  दया  111. 0 |  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पठानकोट

 के  निम्नलिखित  जी०  ATCo  ई०  एफ०  यूनिटों  में  गत  कई  वर्षों  से  काम  कर  रहे  उन  नैमित्तिक

 कमंचानियों  की  सेवाओं  जिनकी  सेवा  में  एक  दिन  की  अनुपस्थिति  मात्र  सेवा-विच्छिन्न  करने
 के  लिए  दर्शायी  जाती  अन्यथा  वे  सतत  रूप  से  काम  कर  रहे  नियमित  करने  के

 पिए  स
 सरकार

 का  क्या  कार्यक्रम  है ं:
 ie

 कोस्टा  बेस  वकंशाप  आर०  Fo

 वेस्टेज  स्टोर  डिवीजन  (sito  भार०  Fo

 डिटेचमेण्ट  arg  52  ATTo  ato  सी०  ato  Fo

 1326  बेस  डिपो  अर०  Fo

 संबंघ  में  कोई  प्रस्ताव रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वि०  :

 नहीं व
 नाया  गया  है  ।  '  सीमा  सड़क  संगठन  में  नैमित्तिक  कार्मिकों  को  हनी  करने  से  संबंघित

 प्रतिबन्धों  के  बारे  में  लोक  सभा  में  11  1981  को  उत्तर  के  लिए  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  3186  ate  3187 में  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  थी  ।  इस  प्रदान  में  उल्लिखित  जनरल  रिवेंज

 इंजीनियर्स  फोड़े  यूनिटों  के  नैमित्तिक  कंचा  रियों  के  मामले  पर  अलग  से  विचार
 करना  व्यावहारिक

 नहीं  होगा  ॥  म्ह

 सरकारी  ध्रधिकारियों  कौ  सेवा-निवृति  वायु क

 अ
 उठ

 श्री  जू न  सेठी  ६

 att  emifcat  थोमस  झा

 श्री  मनोहर  लाल  सनो

 || |  के  ०  लक प्पा
 क  =

 थ्री  ae  दास  शास्त्री

 ta
 ait  पती  प्रसाद  ८  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 (*)
 क्या  सभी  सरका  ATA

 vat  की  sid
 a

 आयु
 बिना  किसी  भेदभाव

 के
 58

 ag

 यदि  तो  क्या  कुछ  अधिकारियों  को  60  वर्ष  की

 arg  ढ
 तक  छुट दी  जाती  और
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 a iq  ९,  a

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  चतुर्थ  श्रेणी  से  प्रथम  श्रेणी  के  सभी  सरकारी

 अधिका  रियों
 के  सम्बन्ध  में  इतनी  ही  आयु  लागू  क्यों  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ato  :
 (*)  सामान्यतः  प्रत्येक  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  को  उस  aga  के  अन्तिम  दिन  के  अपराह्न  में

 सेवा  निवृत्त  कर  दिया  जाता  है  जिसमें  ag  58  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  कर  लेता  है  ।

 लिखित  प्रवचनों  के  क्मेंचारी  उस  महीने  के  अन्तिम  दिन  के  झ्रपराह्न  से  सेवा  निवृत्त  हो  जाते हैं
 जिसमें  वे  60  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  कर  लेते  हैं  :--

 (i)  कमेंकार  मर्थात्‌ ष  किसी  aren fra  निर्माण-कार्य  प्रभारित  प्रतिष्ठान  में  मासिक  वेतन
 दर  पर  रोजगार  में  लंगा  कोई  अति  वध  अथवा  अकुशल  कारीगर  |

 (ii)  ऐसा  मनु सचिवीय  सरकारी  कर्मचारी  जिसने  31  1938  को  अथवा  उससे  पूर्व
 सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  किया  था  कौर  उस  तारीख  को  किसी  स्थायी  पद  पर  उसका

 शिकार  या  निलंबित  लिया  अथवा  (@)  उसने  किसी  स्थायी  पद  पर  अनन्तिम  रूप  में

 भुल  हैसियत  में  काम  किया  था  कौर  उक्त  पद  पर  स्थायी  किए  जाने  तक  के  किसी  व्यवधान  के

 बिना  उस  पद  पर  कार्य  करता  रहा  था  |

 (iii)  सचिवालय  सुरक्षा  बल  के  चतु  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  चतुर्थ  श्रेणी

 —  सेवा  agar  पद  पर  कोई  जिसने  15  1969  को  अथवा  उसके

 पश्चात्‌  प्रारम्भिक  रूप  से  सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  किया  ars

 आपवादिक  परिस्थितियों  में  उपयुक्त  प्राधिकारी  कीं  स्वीकृति  से  सरकारी  कंचा  रियों
 को  58  ad  की  ary  प्राप्त  करने  के  बाद  सेवा-वृद्धि  की  मंजूरी  की  जा  सकती  बशर्ते  कि  ऐसी
 सेवा-वृद्धि  लोक  हित  में  हो  और  उनके  कारणों  को  लिखित  रूप  में  रिकार्ड  किया  गया  हो  ।  इसकें
 अतिरिक्त  कमंकारों  मौर  चतुर  श्रेणी  कर्मचारियों  की  सेवा  निवृत्ति  की  arg  60
 वर्ष  रखी  गई  है  क्योंकि  उनके  कार्य  के  लिए  अधिक  मानसिक  अथवा  शारीरिक  की
 प्रा वश्य कता  नही  पड़ती  है  ।  31-3-38  को  अथवा  उसके  पहले  सहकारी  सेवा  में  आए  अनु सचिवीय
 सरकारी  कमेंचारी  60  ag  की  वायु  पर  सेवा  निवृत्त  होते  हैं  क्योंकि  उनकी  नियुक्ति  के  समय  सेवा

 निवृत्ति  की  arg  60  ag  थी  ।  इस  प्रकार  यह  संभव  नहीं  सभा  गया  है  कि  सभी  प्रवचनों  के
 सरकारी  अधिकारियों  के  मामले  में  सेवा  निवृत्ति  की  arg  एक  समान  निर्धारित  की  जाए  ।

 |
 सांख्यिकी  संबंधी  राष्ट्रीय  सलाहकार  बोड़ें  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 Th ८  =p
 5337.  ot  चिरंजी  लाल  mat  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  नीति

 संबंधी  मामलों  में  जिनमें  सांख्यिकी  का  विकास  भश्रन्तर्प्रस्त  होता  तकनीकी  मार्ग-दर्शन  उपलब्धਂ
 1

 कराने  के  लिए एक  सांख्यिकी  सम्बन्धी  राष्ट्रीय
 च्

 कम  स्थापना  का  प्रस्ताव  किस

 स्थिति में  है  ?
 =
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 2  1903  प्रश्नो ंके  लिखित

 ato  va
 योजना  मंत्री

 अह  एस०  पपीहा

 on

 +  साहिर  पकी  विषयक कक  राष्ट्र  गय  [1  बोड़े के
 गठन  तथा  विस्तृत  कायें  प्रणाली  के  संद  र

 ड
 देने  के  लिए  faire र क  हु कार गठित  ow  ट

 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा की  जा  रही  के  गठन ह  सम्बध  में  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  कायंवाही
 की  जायेगी  ।  ~

 a
 *“डिफेंस  वाकर  दोषी  समाचार

 .  =  If
 »

 5338.  श्री  बाल  कृष्ण  राम  चन्द्र  वासनिक
 कपा

 रक्षा  मंत्री  यह  बता
 ने

 की
 कृपा

 करेंगे
 किः

 f. (*)  क्या
 उन्होंने  दिनांक  21  1981  के  ब्लिट्ज  में  केक

 शंकर  aida
 समाचार  देखा  बर

 द्वारा
 कसा बा  sree

 की  गई  ह ै५

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भोर  इस  संबंघ  में  सरकार

 ह  ध

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  fao

 @)
 रिपोर्ट  में दी  गई  सुचना  इस  मामले में  कोई

 कारें cars
 ished

 नहीं

 समझी  गयी  i  अ we
 ह

 मधुमेह  के  रोगियों  के  faq  विशेष  चाकलेट  के  उत्पादन  के  लिए  जानकारी
 aa  के  लिए

 सोवियत  रूस  की  पेश कथा

 श्री  Alto  एन०  WHT  ह
 श्री  डी०  एस०  पुश्त  गोवा  :  fa

 |  ह  नट
 श्री  ष् ०  सालाना

 थी  कृष्ण  प्रताप  सिंह :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  fa

 बया  यह  सच  है  कि  मधुमेह  के  रोगियों  के  लिए  विशेष  चाकलेट  बनाने  की  तकनीक

 की  जानकारी  के  लिए  भारत  को  सोवियत  रूस  की  पेशकश  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कपा  ale

 भारत  में  इसके  प्रयोगों  और  कार्य  निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  भर  wa  मंत्री  नारायण  दत्त  नहीं  ।

 )  सनौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 pe  |
 ata  सैनिकों  के  लिए  ऊनी  कम्बलों  wt  खरीद

 5340.  श्री  रतन  fag  राजदा  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  अन्य  अन्धे-सेनिक  बलों  के  लिए  वर्ष  1979,  1980
 war  1981  के  दौरान  प्रतिशत  कुल  कितने  कम्बलों  खरीद  की  उनमें  किस  किस्म
 की  तथा  कितनी-कितनी ऊन

 का  प्रयोग  किया  गया  कौर  उनका  औसतन  क्रय  मुल्य  कितना
 लि

 =
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 23  1981 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 =  ः  क  1979,  1980  तथा  1981  के  दौरान  निरीक्षण  के  पश्चात्  feat  कम्बल

 अस्वीकृत  किए  गए  कौर  उन  सप्लायरों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  कम्बल  अस्वीकृत  किए  गए  तथा  उन

 mat  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  कम्बल  समय  पर  सप्लाई  नहीं  किए  और  उनमें  से  प्रत्येक  को  और

 अधिक  समय  दिया  सप्लायरों  द्वारा  निर्धारित  किस्म  के  decal  के  बाद  में

 भिन्न  किस्म  के  कम्बल  सप्लाई  करने  सम्बन्धी  कदाचारों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  निरीक्षण

 पद्धति/तंत्र  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  FAT  कदम  उठाए  जा  रहे  भोर

 क्या  यह  सच  है  कि  रही  ऊन  उद्योग  ने  बंगलादेश  सम्बन्धी  भारत-पाक  युद्ध
 के  दौरान  wet  सूचना  पर  ही  लगभग  5  लाख  कम्बल  सप्लाई  कर  दिए  थे  और  यह  भी  सच

 है  कि  उत्पादकों  ने  ये  कम्बल  श्राऊटਂ  के  दिनों  में  ही  तयार  किए  थे  मौर  अत्यन्त

 आपातकालीन  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सप्लाइयों  पूरी  की  क्या  यह  सच  है  कि

 at  के  कम्बलों  की  सप्लाई  के  लिए  अब  शोडी  उद्योग  को  इस  आधार  पर  क्र यादेश  नहीं  दिए

 .  जाते
 हैं  कि  इन  में  ऊष्णता  निर्धारित  मापदण्डों  से  अपेक्षतया  कम  और  क्या  इन  कम

 वशिष्ट  विवरणों  में
 हलकी

 ऊष्मा  का  कोई  उल्लेख  किया  गया  है  ?

 =
 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वि०  :  से  विभिन्‍न  संगठनों

 ह
 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हैं  बर  यथासमय  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  नह

 os
 a  नागालैण्ड  मंत्रालय  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप  भु

 5341.  श्री  मनोरंजन  सकत

 st  चिनवाट  कौशिक  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  सरकार  को  नागालैण्ड  मंत्रालय  के  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  बा ः रे  में
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 .  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 toma गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  विभाग  में  राज्य  wat  (sit  पी०  ik
 ate  नागालैण्ड  मंत्रिमण्डल  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  fer  पर  eal  के

 लिए  भा चरण  संहिता  के  अधीन  स्थापित  प्रक्रिया  तथा  प्रत्येक  मामले  की  परिस्थितियों
 के  अनुसार ध कार्यवाही  की  गई  है/की  जा  रही

 है
 ।

 रक्षा  मंत्रालय  उम्मीदवारों  का  साक्षात्कार

 5342.  sit  चित्त-बसु  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 vat  यह  सच  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  में  नौकरियों  लिए  साक्षात्कार के  फार्म  में

 उम्मीदवारों  से  पुछा  गया  है  कि  कया  वे
 करत

 बोर
 पश्चिम

 बंगाल में  कभी  एक  वर्ष  से  अधिक
 ey  ध्

 रहे  और  ao

 पर

 दो

 err
 कारण  क्या

 हैं  2
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 2  190  (TF) )
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 et

 में  राज्य  मंत्री
 (ait  फा  fao

 देत
 जहां  तक

 रक्षा  मंत्रालय  सूची  बालक  का  ख़बर  1  ्
 लि द

 M@ प्रश्न  नहं
 |  उठता  t

 देवीलाल  मिली  कम्प  के  सेनिक  क्षेत्र  तथा  रंज  का  विस्तार

 33  43.  डॉ०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  में  नासिक  के  समीप  देवलाली
 में  निविदा

 कस  के
 सैनिक  क्षेत्र  तथा

 ह रेंज  का  कोई  प्रस्ताव

 (:  a)  यदि  तो  उसका  सही-सही  ब्यौरा  क्या  और  |  ्

 कितने  क्षेत्र  का  अधिग्रहण  किया  जाएगा  तथा  इस  विस्तार  के  की

 ्  oe जाने  वाली  सीमाओं  और  गांवों  का  ब्योरा  कया है  ?  man

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  fo  जो  देवीलाल  में

 चांदमारी  क्षेत्र  के  विस्तार  का  एक  प्रस्ताव

 और  30.922  एकड़  का  अतिरिक्त  जो  अधिकतर  ऊंची
 बी  पहाड़ियों

 कौर

 गर  से  उत्तर जंगलों  से  घिरा  हुआ  अधिग्रहण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  चांदमारी  क्षेत्र  के  वि

 में  गांव  वालों  भोर  at  गांव  qa  में  बम्बई-आगरा  दक्षिण  में  गांव  मुसम्बी  और  राजर

 गड़गड़ा  और  पश्चिम  में  गांव  पाहिने  सहित  आसपास  के  18  ata  प्रभावित  होंगे  ।

 ई०  एस०  आई०  कान प्र

 ४  5344.  शी  के ०  ए०  राजन :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  19  1981  के  साप्ताहिक  में

 ड्०  एस०  भाई०  यू०  पी०  तथा
 स्टॉस्कापर  बौर  अन्यों  की

 गतिविधियां  ita  के  अंतगर्त  प्रकाशित  एक  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया

 to मदि  हा  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  और
 =

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  जी  न

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  जो  कमेंचारी
 राज्य

 बीमा  योजना  के  अंतगर्त  राज्य  में

 चिकित्सा  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उत्तरदायी  त  किया  है  कि
 जांच-पड़ताल

 कीं

 जा  रही  .  op

 जब

 carr  को  सरे
 Tat  a  नी

 तो
 सूचना  सभी  की  भेज  पर  रख

 दी  जाएगी  ।  र
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 भ्रइनों के लिखित के  लिखित  उत्तर  23  198

 न्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  da

 5345.  श्री  To  के ०  राय  कया  श्रस  मंत्री  भारत  सरकार  के  श्रम  राज्य
 मंत्री  के  Fate

 23  3-81
 के  डी०  भो०  पत्न  संख्या  एल--41025(3)/81-डी-11  बी०  जिसमें  यह  fasta  लिया

 गया  था  कि  केन्द्रीय  मौदोगिक  सम्बन्ध  तंत्र  रेलवे  के  किसी  भी  उस  विवाद  में  हस्तक्षेप  करता  है

 यदि उस  हड़ताल  का  नोटिस  दिया  गया  के  बारे  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  नीति  अब  भी  लागू  है  अथवा  भावुक  सेवा  अधिनियम  के  अधिनियमन  के

 बाद  बदल  गई  भोर

 क्या  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  उनके  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  तन्त्र

 को  यह  बरामदा  दिया  है  कि  वह  औद्योगिक  शान्ति  बनाए  के  लिए  रेलवे  में
 पंजीकृत  मजदूर

 सची
 द्वारा  उठाए  गए  विवादों  का  निपटारा  औद्योगिक  विवाद  1947  के  के

 rit भन्तगंत  करें
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  बनास
 LY =} 1

 कौर

 में  कोई  परिवतंन  नहीं  है  ।

 sights  मालवाहक  विमान  प्राप्त  करना

 5346,  श्री  ward  पुजारी :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  सोवियत  रूस  द्वारा  बनाए  गए  विमानों  के  अपने  वर्तमान  विमान  बेड़े

 को  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  विस्तृत  आकार  वाले  आधुनिक  मालवाहक  विमान  प्राप्त  करने  के

 कर  रही

 यदि  तो  ऐसे  कितने  विमान  खरीदे

 क्या  सरकार  ने  प्राप्त  किए  जाने  वाले  विमानों  के  माडल  के  सम्बन्ध
 में  अन्तिम

 निर्णय
 हे  लिया  कौर  #

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  शिवराज  वि ०  भारतीय  वायु  सेना  के

 भारी  परिवहन  विमान  के  वर्तमान  वैसे  को  यथासमय  लैस  करने  के  लिए

 उपयुक्त

 विमान  का

 पता  लगाने के  लिए  प्रारम्भिक  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 से  विमान  की  तादाद  और  किस्म  के  बारे  में  अभी  तक  mre  fi  नहीं  लिया

 गया है  ।  थ  क
 धमाकों  में  एस्बेस्टोसिस  रोग

 5347.  ‘aft  माधव  राव
 राज  सीरिया  कया  उद्योग  मंत्री  यहाँ  न बताने  की  कया  करेगें  किः

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  वि  नेस  इण्डिया  पत्रिका  के  उसे  16

 1981  के झक में  किलर  इण्डस्ट्रियल  डिजीजਂ  एक
 घातक

 भमौद्योगिक  रोग  शशांक  एक  लेख
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 गरदन  के  लिखित  उत्त  ू

 प्रकाशित  हुआ  था  जिसमें  कहा  गया  ह ैजि
 दरद

 tits  एक  sett के  श्रमिकों
 के  स्वास्थ्य  की

 लांच  करतें  प्र  ः
 या  गया  कि  बड़ी  संख्या  में  श्र  मक  एस्वेस्टोसिस  नामक  घातक  रोग  से

 ग्रस्त  थेके

 (a)  ब्या  ag  सच  है  कि  यद्यपि  यह  रोग  सरकार  द्वारा  1948  में  ही  एक  sxnfire

 रोग  के  शप  में  सूचीबद्ध  करिया  गया  तथापि  अधिकांश  निर्माता  इस  रोग  के  वारे  में  सुचना  दबा

 देते
 sb

 स
 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  सुरक्षा  के  मानदण्ड  निर्धारित  किए  हैं  और  क

 फैक्टरियों  द्वारा  उनका  कठोरता  से  पालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ।

 उद्योग  और  नवम  मंत्री  नारायण  दत्त  :  जी  att

 sovagd उचित
 यह  सुचित  कियां  गया  है  कि  राज्य  चिकित्सा  निदेशालय  को  सुरक्षित  तथा

 कार्य  करने  की  परिस्थितियों  का  सुनिश्चित  करने  हेतु  नियमित  रूप  से  मुआइना  करने
 के  लि

 1.0  “4  i या  है  |  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  चिकित्सा  निरीक्षक  इन  फ़
 मं  कार्यरत  श्रमिकों  की  अलग  से  चिकित्सीय  जांच  करते  हैं  ।  बम्बई  में  स्थित  एस्वेस्टोस  के

 ७
 उत्पादन में  लगी  दो  फैक्टरियों  के  सूचना  के  अनुसार  फैक्टरियों  के  चिकित्सा  निरीक्षक  ने

 एस्त्रेस्टसिस  को  किसी  भी  मामले  की  सुचना  नहीं  दी  है  ।

 गौर  फैक्टरी  1948  का  प्रशासन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता
 है  जिसमें  एंकटकारक  उद्योगों  तथा  प्रक्रियाओं  के  लिए  सुरक्षा  के  मानदण्ड  निर्घारित  किए  गए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  घारा  87  के  अंतगर्त  विशेष  नियम  निर्धारित  किए  गए  महाराष्ट्र

 फैक्टरी  नियम  के  नियम  117  की  अनुसूची  सं०  17  के  अंतगर्त  एंस्वेस्टस  से  होने  वाली  स्वास्थ्य

 हानि  के  लिए  सुरक्षा  के  विशेष  उपाय  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।  तमंचा  रियों  के  स्वास्थ्य  पर  हानि

 प्रभाव  डालने  वाले  विभिन्न  रसायनों  की  अनुमत  सीमा  विहित  करते  हुए  जिनके  साथ  एसबेस्टस  भी

 शामिल  है  केंद्र  सरकार  ने  आदश  नियम  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनाए  जाने  के

 एं  भेज  दिए  हैं  ।

 निरीक्षण  महानिदेशालय  द्वारा  गैर-सैनिक  प्रतिष्ठानों  के  लिए  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजे  गए

 सेनिक  अधिकारी

 = fs a  नक

 ae

 श्री  हन्नान  सोल्लास :  क्या  रक्षा  मंत्री  निरोधक  महानिदेशालय  कक  व  भग्न

 में  सेना  अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  16  1981  के
 अतारांकित

 प्रश्न

 संख्या  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 _
 निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन

 में  जि

 (aad
 के  नाम  से  स्थायी

 रूप  से  सम्बद्ध  सैनिक  अधिकारियों  को  इस  महा

 हारा  बाने
 अस्त  प्रतिष्ठानों  उपक्रमों  में

 प्रतिनियुक्त  पर  क्यों  ये  बाता  =
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 क्या  यह  है

 कि  81  में  सेवाਂ  में  स्थायी  रूप  से  सम्बद्ध किए  गए
 एक  मेजर को

 निरीक्षण  महानिदेशालय  से  बाहर
 वाह नस नियुक्ति

 पर  भेजा  जा  रहा  है  जबकि  उसने  अभी

 तक  इस  संगठन  में  कोई  भी  उल्लेखनीय  निरीक्षण  कायें  नहीं  किया

 क्या  मंत्रालय  को  पता  है  कि  इस  fat  क्षण  महानिदेशालय  संगठन  में  स्थायी  रूप  से

 सम्बद्ध  किए  गए  मेजर  पर  उसके  सेनिक  प्रशिक्षण  पर  खच  हुए  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  की

 राशि  के  अतिरिक्त  सरकारी-खजाने  से  4,000  रु०  प्रतिमास  से  भी  अधिक  का  खां  होता

 यदि  निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन  में  स्थायी  रूप  से  सम्बद्ध  गए  सेनिक

 कारी  इतने  फालतू  हैं  कि  उन्हें  अन्यत्र  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  जा  सकता  तो  सेना  से  अधिक

 सैनिक  अधिकारी  इधर  लगातार  क्यों  बुलाए  जाते  रहते  और

 क्या  इस  कार्यो  के  करने  से  निरीक्षण  महानिदेशालय  एक  ऐसी  एजेन्सी  मात्र  नहीं  बन

 गया ंहै  जो  सैनिक  अधिकारियों  के  लिए  भ्  निक  रोजगारों  की  व्यवस्था  करती  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  fao  :  निरीक्षण  महानिदेशालय

 संगठन  में  स्थायी  रूप  से  उप नियुक्त  सैनिक  अफसरों  को  सिविल  स्थापनाओं  में  प्रतिनियुक्ति

 पर  नियुक्त  किए  जाने  की  अनुमति  केवल  विशेष  मामलों  में  पुरी  तरह  से  लोकहित  में  दी  जाती

 समय  केवल  एक  ही  अफसर  रक्षा  विभाग  को  सामान  सप्लाई  करने  वाले  सिविल  क्षेत्र  के  एक

 सावंजनिक  उपक्रम  में  प्रतिनियुक्ति  पर  है  ॥

 जी  नहीं  ।  सम्बन्धित  अफसर  ने  81  में  एक  रक्षा  उपक्रम  में  प्रतिनियुक्ति

 पर  जाने  से  ga  निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन  में  चार  ag  से  अधिक  अवधि  तक  सेवा  की  थी  ।

 से  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  स्थायी  रूप  से  उप नियुक्त  सैनिक  अफसर  सिविल

 या  रक्षा  स्थापनाओं  में  सम्बन्धित  स्थापना/उपक्रम  द्वारा  चुने  जाने  पर  प्रतिनियुक्ति  पर

 नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  हकदार  हैं  ।  जब  भी  किसी  अफसर  को  निरीक्षण  महानिदेशालय  से

 बाहर  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  जाता  है  तो  सेना  से  उसका  एवजी  निर्धारित  समय  में  प्राप्त  कर  लिया
 ता  कुछ  सैनिक  भ्र फसरों  को  निरीक्षण  महानिदेशालय  से  सिविल  स्थापनाओं

 उपक्रमों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  किए  जाने  से  निरीक्षण  महानिदेशालय  सैनिक  अफसरों  के  लिए

 सिविल  नौकरियों  की  व्यवस्था  करने  वाली  एजेंसी  नहीं  बन  जाता  है  ।

 निरीक्षण  महानिदेशालय  में  सेनिक  नियुक्तियों  का  सुजन  शोर  दुरुपयोग
 =
 भ  5349.  श्री  हन्नान  मोहल्ला  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 +  क्  गए

 कया  यह  सच  है  कि  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  बिना  किसी  वास्तविक  जरूरत  के

 मारी  संख्या में  सैनिक  नियुक्तियों  का  सृजन  किया  जाता  है  कौर  उनका  दुरुपयोग  होता

 निरीक्षण  महानिदेशालय  द्वारा  एक  लैफ्टिनेंट  कर्नेल  को  किस  प्रकार  स्टाफ-आफीसर
 aes

 के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा
 रहा

 है  प्रो  एक  अन्य
 ले

 फ्टिनेंट
 केवल  aaa  इन्सपैक्शन
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 c. गाफिल  में  अनावश्यक  रूप से  तैनात  था  हुआ  जबकि  इस

 नहीं  श

 निरी  क्षण  महा  निदेशालय  के  मुख्यालय  में  पी०  एण्ड  सी०  आफिसरों
 जसी  नियुक्तियों

 को  निरपवाद  रूप  से  सैनिक  अधिकारियों  की  बनाती  से  ही  क्यों  मरा  gat
 2

 जबकि इन  पदों  पर  कम  वेतन  पाने  वाले  गैर-सैनिक  अधिकारी  काम  कर  सकने

 श _..
 जब  कोई  पद  किसी  विशेष  प्रतिष्ठान  के  लिए  स्वीकृत  ट्  at  बरकार  की

 अनुमति  लिए  बिना  किस  प्रकार  निरीक्षण  महानिदेशालय  उस  पद  को  अन्य  प्रतिष्ठानों  में  अन्तरित

 कर  रहा  और

 न  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  मंत्री  जी  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 ग  acs  # रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  शिवराज  fao  :  जी  नहीं  ।  सिर

 महानिदेशालय  संगठन  में  सभी  पदों  का  सृजन  इस  प्रकार  के  पदों  की  आवश्यकता  साबित  ढोते  पर
 मंत्रालय  की  प्रशासकीय  कौर  faa  शाखाओं  द्वारा  पुरी  तरह  थे  विचार  करने  के  ब

 ्
 जाता  है  ।

 .  निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन  में  स्टाफ  अफसर  का  कोई  पद  ase  लेकिन  arses
 as  नि  प्यादा  ड  ४ नौकरी  में  से  एक  लेफ्टीनेंट  निरीक्षण  को  उठके

 सहायता  कर  रहा  है  ।  बंगलौर  वाहन  निरीक्षण  कार्यालय  के  लेफ्टिनेंट  eta  को  कख  क  क  | जलए डे  er  od

 पर  अस्थायी  तौर  पर  इसके  साथ  सम्बद्ध  किया  गया  यद्यपि  ag  निकम्मा  जि..." कीव 4: 2  (age)

 के  मुख्यालय  में  स्वीकृत  पदों  में  से  एक  पद  को  घारण  किए  हुए  हैं

 निरीक्षण  महानिदेशालय  मुख्यालय  के  लिए  सरापा  asa “1  इ  टल  क्र  र  ज्णणण्णण्ण ड्प्द कक
 अफ़सर  का  कोई  पद  स्वीकृत  नहीं  है  ।  फिर  भी  तकनीकी  श्रद्धा  काज  wee  =

 ee  = = अपने  सामान्य  कार्यों  के  अलावा  तकनीकी  निदेशालय  में  उपरोक्त
 क  x  नन्द एक  स्थापना/यूनिट  से  पदों  का  अन्तरण  सरकार  न्या  के  tar  wer

 eo ai  गद  ऊ  क  रनों  ee को फिर  निरीक्षण  लोकहित  1...

 एक  स्थापना  से  दूसरी  स्थापना  में  अधिक  से  अविक  मट्  को  ड्  के  स्त  war करर  के

 लिए
 सक्षम  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 .  रंगीन  टेलीविजन  घट  की  नस्ल

 5350.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  दद्  अनि  जो  हय  कं  कि

 यदि  तो

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  aSTS  है
 सि  ae  ण

 बाजार  में  वास्तव  में  न्यूनतम  दरों  पर  वेचे  जा  रहे



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  23  1981.

 यदि  तो  देश  में  रंगीन  टेलीविजन  सैट  कौर  रंगीन  टेलीकास्ट  ग  की  लागत  ब्या

 गौर

 (=)  क्या  हमारे  विशेषज्ञों  ने  विद्यमान  टेलीविजन  get  को  रंगीन  टीवी  सेटों  ||

 बदलने  की  कोई  तकनीक  सुझाई  है  ?

 विज्ञान  गौर  प्रौद्योगिकी  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ato

 पी०  एन०  faz)  गौर  हां  ।  51  सेंटीमीटर  स्क्रीन  आकार  के  पर्दे  के  आम  इमाम

 और  saa  एण्ड  दूर-दंशन  रिसीवरों  का  ग्राहकों  से  लिया  जाने  वाला  मूल्य
 वर्ष  1975  के  2900  रुपये  के  विशिष्ट  मूल्य  से  घटकर  वर्ष  1976  में  2200  रुपये  हो  गया  भोर

 फिर  ay  1977  में  और  भागे  घटकर  2000  रुपये  हो  गया  ।  यह  कमी  दूरदशंन  सेटों  पर  लगाए
 जाने  वाले  उत्पादन  शुल्क  की  विभेदी  दर  के  कारण  हुई  जिसे  सरकार  ने  पहले  वर्ष  1976-77  के

 केन्द्रीय  बजट  के  माध्यम  से  लागू  किया  भर  जो  अब  मी  जारी  है  ।  किन्तु  ay  1977  से

 51  सेंटीमीटर  के  विशिष्ट  दूरदर्शन  सेट  के  मुल्य  के  स्तर  में  afe  हुई  है  ate  इसका  मूल्य
 2300  रुपये  तक  पहुंच  गया  है  ।  यह  वृद्धि  इस  तथ्य  के  बावजद  है  कि  सरकार  ने  इसी  अवधि  में

 इलैक्ट्रॉन  दूरदर्शन  पिक्चर  सेमीकंडक्टर  प्रतिरोधों
 संघारित्रों  दूरद्शंन-विक्षेपण  फेराइट्स
 शादी  के  लिए  अपेक्षित  अनेकानेक  कच्ची  सामग्रियों  पर  पहले  लगने  वाले  211  प्रतिशत  के  ऊंचे

 स्तर  से  घटाकर  आयात-शुल्क  45%  की  एक  समान  दर  पर  कर  दिया  कौर  अनेक  दूरदर्शन
 जसे  दूरदशंन  सिंक  परीक्षण  पीटने  पोलोस्वीय  कौर  स्विस

 जेनरेटर  पर  पहले  जहां  89  प्रतिशत  कद  ऊंचा  आयात  शुल्क  लगता  था  उसे  घटाकर  अब  25  प्रतिशत
 कर  दिया  गया  है  ।  इसके  वर्ष  1881-82  के  केन्द्रीय  बजट  में  आयकर  अधिनियम  की

 अनुसूची  से  दूरदर्शन  रिसीवर  उद्योग  को  हटा  दिया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  अब  दूरदर्शन
 रिसीवर  के  निर्माताओं  को  आयकर  सम्बन्धी  लाभ  भी  प्राप्त  होने  लगे

 हैं  ।

 नही ं।

 रंगीन  दूरदर्शन  पर  गठित  कार्यकारी  दल  अपनी  रिपोर्ट  1980  में

 प्रस्तुत  द्वारा  51  सेंटीमीटर  के  रंगीन  दूरदर्शन  रिसीवर  के  मुल्य  का  अनुमान  8300  रुपये

 रंगीन  प्रदर्शन  केन्द्र  पर  अन  mraz लगाया  गया  सभी  शुल्क  तथा  कर  शामिल  ab
 6  करोड़  रुपये  की  लागत  आती  है  जबकि  दरके  मुकाबले  श्याम  तथा  saa  एण्ड

 दूरदर्शन  सम्प्रेषण  केन्द्र  पर  5  करोड़  रुपये  की  लागत  भाती  श्याम  तथा  श्वेत

 एण्ड  दूरदर्शन  केन्द्र  के  प्रचालन  पर  प्रति  घंटे  8000  रुपये  की  लागत  भाती  है
 जबकि  इसकी  तुलना  में  रंगीन  दूरदर्शन  केन्द्र  की  प्रचालन  लागत  प्रति  घण्टा  9,500  रु०  होगी  ।

 नही ं।
 भारतीय  प्रतिरक्षा  मजदूर  संघ  को  मान्यता  देना

 5351.  थी  दया  रास  शाक्य  क्या  रक्षा  मंत्री  रक्षा  कर्मचारियों  को  अखिल  भारतीय

 एसोसिएशन  के  बारे  में  1  1981  के  अता रां क्ति प्रश्न sem  पश्न
 संख्या  6001

 के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 न  eect
 ee

 (*)  कया  भार  मजदूर संघ
 क

 एक  लाख
 से  श्रघिक  सदस्य संख्या gare

 इसमें  लगभग 90  पंजीकृत  कामिक संघ  सम्बद्ध  हैं  जैसा  कि  फेडरेशन  द्वारा  दावा  किया  गया  .

 )  प्रति  तो  क्या  सरकार  ने  इसे  अभी  तक  मान्यता नहीं  दी  है  हा हालांकि
 फैडरेशन  ने

 avery
 के  लिए  आवेदन  पत्र  दिया  यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  मौर

 करार  aa यदि  कोई  समिति  इस  पर  विचार  कर  रही
 है  तो  कितनी  बैठकें  हुई  हैं

 समिति  झ  निष्कर्ष  क्या  रहे  ?

 ज्
 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  शिवराज  fao  (*)  इसे  सट  उड  "eQe

 किया  गया  है  1

 फ़िलहाल  कर्मचारियों  के  किसी  भी  नए  फेडरेशन  को  ज े०  दफ  परिषदों  में

 प्रतिनिधित्व क  रने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  इस  फेडरेशन  को र  जे०  सी  एम०  योजना  में

 भाग  लेने  की  सुविधा  दिए  बिना  उसकी  मान्यता  का  कोई  फायदा  नहीं  फिलहाल मामले  को

 चालू  रखा  जा  रहा  है  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  ऐसी  कोई  समिति  गठित  नहीं  की  गई  है  ।

 एच०  एम०  zo  घड़ी  संयंत्र  = ्

 6352.  श्री  Ste  पी०  नदिजा  ।  क्यो  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  घड़ियां  बनाने  वाले  एच०  एम०  eto  संयंत्रों  की  संख्या मौर  ब्यौरा  कया Tz

 एच०
 uae

 टी ०  घड़ियों  के  कितने  ब्रांड  हैं  और  प्रत्येक  ब्रांड  की  प्रतिवर्ष  कितनी

 घड़ियां  aqaTs  जाती  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  एच०  एम०  टी ०  घड़ियों  का  निर्यात  किया
 ए
 जा  ter  है

 बौर
 यदि

 त तो  किस-किस  देश
 '

 क्  कौन-कौन  से  ब्रांड  विदेशों  में  अधिक  लोकप्रिय  भर

 घ
 घड़ियों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  विदेशों  में  एच०  एम०  टी « ve  को  लोकप्रिय

 बनाने  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?  at

 उद्योग  कौर  श्रम  संतरी  नारायण  दत्त  एच०  एम०  टी०  के

 निर्माण ए कक  हैं  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता

 लिन  एएए एएए

 अमलना  सवन — =  अलल
 घड़ी  कारण  1  भोर  Il  बंगलौर कर

 घड़ी  कारखाना II  श्रीनगर  और  काश्मी
 घड़ी  कारखाना  IV  rg
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 जॉक  खित चत्तर
 ey  श्च्ग  1981

 ao  ——$$——$ ———
 इन्च वज्न  ० एम०  टी०  की  सभ  प  afgat  a

 &

 एम०  क1 टी ०  ब्रांड  नाम  अंकित  होता

 1979-80  तथा  1980-81  में
 aaa  लाख

 तथा
 35.13

 लाख  एच०  एम०  टी ०
 घड़ियों  का  निर्माण  किया  गया  था  ।

 =
 (a)  हां  ।  एच०  एम०  टी०  घड़ियों  का  संयुक्त  अरब  अमीरात

 AMID  हांगकांग  तथा  स्विटजरलैंड  को  निर्यात  किया  गया  है  |

 (a)  aa  तक  हाथ  से  चाबी  दी  जाने  वाली  जेन्ट्स  और  लेडीज  घड़ियों का  निर्यात  किया

 ा
 |  यद्यपि  एच०  एम०  टी

 ०  घड़ियों  का  उत्पादन  घरेलू  को
 '
 पूरा  करने  के

 1  जाता  लेकिन  अंतर्राष्ट्रीय  प्रदश  नियों  मेलों  तथा  सम्भाव्य  ब

 बि
 में  प्रत्यक्ष

 fe  जरिए  बढ़ावा  देकर  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ।

 समेकित  प्रमाण  विकास  कार्यक्रम

 न  कपा  करेंगे
 किः

 5353.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खान :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने क
 क्या  यह  सच  है  कि  इण्डियन  सोसायटी  are  एक्सटेंशन  एजुकेशन  द्वारा

 एक  गोष्ठी  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  समेकित  विकास  कार्यक्रम के  कार्यान्वयन

 के  faq  प्रत्येक  गांव  में  एक  विकास  मंच  होना

 क्या  इण्डियन  सोसायटी  आफ  एक्सटेंशन  एजुकेशन  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को

 योजना  आयोग  के  पास  भर  सरित  कर  दिया  गया  भोर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया
 heres

 पर  क्या  omndarit  किए

 जाने का  विचार है  ?

 योजना  dat  एस०  alo  हा ं।

 ,  नहीं ।
 औ  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 विदेशी  मुद्रा  के  अस्तगत  सीमेंट  सप्लाई

 5354.  श्री  ato  नाग रत्नम :  क्या  उद्योग  मंत्री  यहँ  बताने

 ने की कपा करेगे ई शुरू करने मं

 किः

 )  विदेशी  मुद्रा  के  कोटे  के  अंतगर्त  सीमेंट  की  सप्लाई  गुरू  करने  भोर  इसमें  वृद्धि

 करने  के  पीछे  भविष्य  कया

 क्या  इसका  प्रयोजन  अधिकाधिक  विदेशी  मुद्रा प्रा  करना  है  अथवा  गाय  के  समी

 ग्रुपों  से  विदेशों में  रह  रहे  भारतीय  प्रवासियों  की  आवश्यकता ह बुरी  करना

 उपरोक्त  कोटे  के  अन्तर्गत  राशि  की  निर्घारित ही
 पूरी

 न  कर  सकने वाले  व्यक्तियों

 मम के  लिए  क्या  प्रावधान
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 2  पौष
 ae  re  थे  निशित s

 —————  —_____—_—_——  penne

 क्या
 सीमेंट  की  सप्लाई  के  लिए

 विदेशी  मुद्रा  कोटे
 के

 शयद  wees  माकन zo
 सिद्ध हुई  यदि  तो  उसके  कया  कारण  और  भ्

 क्या  सरकार  या  तो  पिछली  नीति  पर  चलने  अथवा  कमजोर  वर्गों  को  अधिक
 उदार  wal  पर  सीमेंट  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  कर  रही  तो  उसके  क्या  कारण

 हैं

 उद्योग  और  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  देश  में  विदेशी  मुद्रा
 के  प्रेषण  को  आकर्षित  करने  के  उद्देश्य  से  विदेशी  मुद्रा  भेजने  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सीमेंट
 के  आबंटन  करने  सम्बन्धी  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  थी  ।  योजना  में  6  1981  के
 प्रस  टिप्पण  के  द्वारा  संशोधन  किया  गया  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  यह  निर्धारण  किया  गया
 था  कि  इस  योजना  के  अंतगर्त  केवल  उन  मामलों  में  सीमेंट  का  आवंटन  किया  जाएगा  जिनमें  वैगन
 के  लदान  में  सोमेंट  की  सुगम  आपूर्ति  सम्बन्धी  सुविधा  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  500  चोरी  अथवा

 इससे  अधिक  सीमेंट  की  आवश्यकता  होगी  i  पहली  के  अंतगर्त  छोटी  मात्रा  के  परमिटधघारी
 थोड़ी  मात्रा  में  सीमेंट  की  आपूर्ति  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  ऐसे  व्यक्ति
 जो  विदेशी  मुद्रा  भेज  कर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सीमेंट  का  आवंटन  करने  विषयक  योजना  में
 निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  राज्य  सरकारों  की  सामान्य  वितरण  पद्धति
 के  अंतगर्त  अपनी  भावुकता  का  सीमेंट  प्राप्त  कर  सकते  15  1981  से  सीमेंट

 अति  मी ०  टन  पर  विदेशी  मुद्रा  भेजने  की  राशि  में  वृद्धि  करके  योजना  में  संशोधन  कर  दिया  गया

 a  अतः  संबोधित  मानदण्डों  के  अन्तर्गत  योजना  के  कार्य  निष्पादन  का  अनुमान  लगाना  समयपूर्व
 होगा ।

 जहांगोर  वकील  मावनगर

 5355  श्री  नवीन  रवाणी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भावनगर  की  जहांगीर  वकील  मिल  से  बन्द  पड़ी  हुई

 इसके  बन्द  होने  के  कया  कारण

 (7) & इ सके  बन्द  होने  के  कारण  कितने  उत्पादन  को  क्ष क्षति हुई
 सरकार  द्वारा  उपरोक्त  मिल  कब  तक  अपने  अधिकार  में  लिए  जाने  की  सम्भावना है

 इसके  बन्द  होने  से  श्रमिकों  भोर  तमंचा  रियों  को  कितनी  जव  भविष्य  fafa,

 निर्वाह  भत्ता  दिया  गया  है  स

 )  विभिन्‍न  ग्रेडों  में  कितने  श्रमिक  और  कमेंचारी  बेरोजगार  हो  गए हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  47  कर्मचारी  अथवा  उनके  परिवार  के
 सदस्य

 श्रमिक  ait/aaat  उनके
 भुखमरी  अथवा  ag  भुखमरी  के  कारण  मर  गए  हैं  और  लगभग  10
 परिवार  के  सदस्य  बेरोजगारी  की  स्थिति  के  कारण  पाग गल  हो  गए  र

 (=)  यदि  तो  उन्हें  कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  अथवा  दिए
 जानें  का  विचार है

 ?
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  23  fearax,  1981

 जन्म
 —— Waray  में  राज्य

 मंत्री  ‘sft aal qaqa wl  राब
 ।  से  गाज  राज्य  सरकार

 भ
 से  सुचना  शरीर

 की  जा रही है  और  सदन
 ह

 el
 दानापुर  छावनी  बाद  द्वारा  किए  गए  मना  वार्षिक  मुल्यांकन  में  अनियमित

 इ  5356.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  बर्मा  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दानापुर  छावनी  चा बोर्डे  द्वारा  किए  गए  हाल  ही  के  मकानों  के  मूल्याकन
 में  पैमाने  पर  अनियमितताएं  हुई  ह  a

 क्या  छावनी  ats  द्वारा  किए  गए  वार्षिक  मुल्यांकन  में  होल्डिंग  संख्या  46  mera
 संख्या  1,  बार्ड  संख्या  4  का  गलत  ढंग  से  150  रुपये  से  1500  रुपये  तथा  1500  रुपये से
 6000  रुपये  मूल्यांकन  किए  हुए

 पोर  केवल क्या  होल्डिंग  संख्या  46  लगभग  150  at  फुट  क्षेत्र  में  बना  हुआ  है

 पांच  व्यक्ति  रह  रहे  हैं  और  क्यां  मकान-मालिक  ने  सभी  विवरण  प्रस्तुत  कर  दिए  तथा  छावनी

 कार्यकारी  दानापुर  और  लखनऊ  को  बहुत  अघिक  राशि  के  मूल्यांकन  का

 पुनर्विलोकन  करने  का  मनूराम  किया

 क  a क्या  लोक  सभा  के  किसी  सदस्य  ने  अधिक  राशि  के  किए  ए
 +  ह

 पुनर्वास  कन  करने  तथा  उस  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  ta  लिखा

 (=  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रचलित  बाजार  दरों  तथा  पुराने  और  पत्रिक

 मकान  के  भागों  पर  किए  गए  अधिक  राशि  के  अभूतपूर्व  मुल्यांकन  की  जांच  के  लिए  उच्चस्तरीय

 जांच  का  आदेश  देने  का  कौर
 &

 यदि  at,  तो  कब  तक  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  fao  :  (%)  दानापुर  छावनी  ats

 द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  मकानों  के  वार्षिक  मुल्यांकन  में  बड़े  पैमाने  पर  हुए  अनियमितताओं  की

 जान
 कारी  सरकार  को  नहीं  है  ।

 मालिक
 द्वारा  उठाई

 गई  आपत्तियों
 पर

 विचार
 करने

 के  बाद  बों

 fal  मूल

 aaa
 faa  करके  1500  रुपये  कर  दिया  गया  था  ।  हाल  के  मुल्यांकन  मं  मूल्य लवा कब 'यांकन  wre  fr
 faa  करके  6000  रुपये  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  इस  संशोधित

 घट
 मूल्यांकन

 डी
 चरो

 क
 रूप  दिया  जाना है  ।

 (7) f f
 घिरती ने  सम्  में  उ  भूमि और  मध्य

 लखनऊ  छावनी  को  कुछ  कागज सज  gl

 जी  att
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 2  1903
 भ

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 कैरल  के  लिए  सीमेंट  का  कोटा

 5357.  श्री
 है ०  राजन :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 xy  मकानी म  केरल
 ()

 चालू  वर्ष  की  प्रत्येक  तिमाही  को  आवंटित  की  गई  सीमेंट  की  मात्रा
 क्या

 > क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकार्र  ट  मोमेंट की  कमी के  कारण  समस्त

 केरल में  निर्माण  sa  रुक  गया  और

 यदि  a,
 तो  क्या  सरकार  राज्य  को  शीघ्र  पर्याप्त  मेंट  का  आबंटन करेगी

 उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  तिव  ड्  क च
 a

 चालू  वर्ष  में  केर  राज्य  को

 किया  गया
 salad

 आबंटन  मिली  खिल

 टन क
 ा  टट

 योग =  रव  a  तथा  अतिरिक्त

 a

 से
 Cn

 3  174.0  343.3

 2/81  (ata से  169.3  168.0  337.3

 3  169.3 से  169

 4/81  से  169.3  26.00  ग  195.3

 एएए  एए

 केरल  सहित  देश  में  सीमेंट  की  सामान्य  कर्म ं
 हैं

 का  दुद  सगा
 कुछ  were

 है
 कि निर्माण  कार्यो  पर  काफी  प्रतिकूल  vara  पड़ा  हो  ।

 देश  में  सीमेंट  की  सामान्य  कमी  होने  के  कारण  राज्यों  की  सीमेंट  की  माँगों  को  पूर्णतः
 भूरा  कर  पाना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।  राज्यों  जिनमें  केरल  भी  सम्मिलित  है  सीमेंट  के  आवंटन

 बढ़ाना  तभी  सावन  हो  सकेगा  जब  कि  सीमेंट  की  उपलब्धता  स्थिति  सुधर  इसके  लिए

 यास  किए  जा  रहे  हैं  ।  $  थ
 .

 = ghana  के  पुरा  होने  में  विलम्ब

 5358  श्री  के०  पी०  fag  क्या  उद्योग  मंत्री  ae  tara  की  कृपा  —  किः

 क्या ए  की  लागत लागत  में  भारी  वृद्धि  तथा  उनके  पूरा  होने  में  विलम्ब  का

 प्रमुख  कारण  प्रभावी  wfeivanr  को ला निर्माण ToT  बबली  व्यवस्था  का  न  होना
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 —  a एएए एट

 क्या  मूल्यो ंमें  हुई  वृद्धि  alah  alaerfl:  ili  aft ए  स  सकती में  हुई  हानियों  का  पता  लगाने  तथा  जो  परियोज  परी  की  जा  थीं  उनका  पता

 लगाने के  लिए  कोई  मुल्यांकन  किया  गया  ai

 कपा  सरकार  का  विचार  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ऐसी  कोई  एजेंसी  स्थापित

 करने  का  है  कि  परियोजनाएं  समय  पर  पूरी  हों  तथा  देश  को  भारी  अतिरिक्त  व्यय  से  बचाया

 जा  सके ॥

 -  उद्योग  कौर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  लागत  बढ़ने  और  परियोजना

 के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  बहुत  से  कारण  हैं  ।  सुप्रभावी  परियोजना  निर्माण  व्यवस्था  की  कमी

 प्रकरणों  में
 एक  कारण  रही  है  ।

 हां  ।  जहां  काटीं  आवश्यकता  होती  है  ऐसे  मुल्यांकन  किए  जाते  हैं  ।

 जी
 नहीं  ।  किन्तु  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  संदर्भ  मैं  लाग a  axe  जाने ओर

 ्
 भूलचूक  की  समस्या  पर  रोक  लगाने  के  लिए  और  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  सुघार  के  fi

 सरकार  तथा  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  बहुत  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ।
 x bs

 ग्  इन्द्रा  रेड  का  आयात

 5359.  श्री  के०  पी०  faz  देव  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  रेड  डिटेक्टरोंਂ  जो  महत्वपूर्ण  मशीनरी  है  भर  जिनके

 बिना  मिसाइल  बेकार  होते  हैं  तथा  जिन्हें  बार-बार  बदला  जाता  मामले  में  पारा  देश  विदेशों

 से  आयत  पूर
 बहुत  अधिक  निरभर  है

 ...  कया  ag  सच है  कि  सोलिड  स्टेट  फिजीकल  दिल्‍ली  ने  ऐसे  डिटेक्टर

 विकसित  कि
 कए  हैं  मौर  इवपोरेशन  सिस्टमਂ  भी  विकसित  किया  है  जिसे  यदि  वाणिज्यिक

 उपयोग में  लाया जाए  तो  मारी  बचत  होगी  atc  विदेशों  से  होने  वले  आयात  में  भारी  कमी  हो

 us
 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसका  वाणिज्यिक  रूप  से  निर्माण  करने  का

 a

 || क्या  यह  भी  सच  है  कि  किवी  विश्व-विख्यात
 daria,

 जिसने  इस  डिटेक्टर
 > भाविष्कार  करने  में  सहायता  को  की  सेवाएं  मन  ara  कार  को  उप

 शक  ef  गीर
 a

 तो
 इसके  क्या  कारण

 हैं  !

 नें  प
 रक्षा म  aaa  में  राज्य  AAT मंत्री  (at (oft  far  fire ene द्  लि  amt  रेड  Feber  ag

 अगरी  नहीं  हे  fara  a  प्रक्षेपास्त्र  तंत्रों  का  केवल  एक  उपकरण  इस  समय  ag
 उपकरण  sata  किया जा  रहा  दै  ।
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 यह  प्रयोगशाला  अनेक  प्रकार  के  इन्द्रा  रेड  डिटेक्टरों  को  विकसित  करने  के  कायें  में

 लगी  हुई  है  ऐसे  डिटेक्टरों  की  एक  किस्म  विचाराधीन  एक  उपस्कर  की  विशेष  जरूरत  को

 करने  के  विकसित  किया  गया  किन्तु  इसकी  जरूरत  नहीं  रही  है  ।  जहां  तक

 ae  ||  इवपोरेशन  मद  का  सम्बन्ध  है  यह  एस०  एस०  पी०  एल ०  में  एक  प्रयोगशाला  उपस्कर

 कुमम  एवापोरेशन  युनिट  में  प्रयोग  करने  के  लिए  कम  लागत  पर  विकसित  किया  गया  ar

 एस०  एस०  do  एल०  द्वारा  इस  मद  का  किसी  संभावित  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिए  कोई

 कार्रवाई  करने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।

 ऊपर  कहा  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 लि  एस०  एस०  पो ०  एल०  में  इन्ही  रेड  डिटेक्टरों  को  विकसित  करने  के  लिए  कोई भी
 विश्व  विख्यात  daft  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।  इन्ही  डिटेक्टरों  को  विकसित  करने  के  कायें

 में  लगे  हुए  अनेक  वैज्ञानिकों  में  से  एक  वैज्ञानिक  को  इस  वर्ष
 अनुशासनिक

 गा घार  पर  बरखास्त

 oe
 fear  गया  है  ।

 उड़ीसा  के  क्रोमाइट  खानों  के  मजदूरों  का  कल्याण

 5360.  थी  के०  पी०  fag  देव :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  की  क्रोमाइट  खानों  से
 क्रोमाइट

 के  निर्यात  के  जरिए  केन्द्रीय  सरकार  ने

 1979-80  और  1980-81  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराशि  एकत्रित  की  भोर
 इसी  सूप में

 1981-82  में  कितनी  धनराशि  एकत्रित  किए  जाने  का  अनुमान

 क्या  इसमें  से  कोई  धनराशि  उड़ीसा  के  क्रोमाइट  खान  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए

 खर्चें  की  गई  है  कौर  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यवहार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा कया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  उड़ीसा  के  क्रोमाइट  खान  मजदूरों  के  कल्याण  कार्यों  हेतु
 इस  आय  का  एक  भाग  अलग  से  सुनिश्चित  भर

 क्या  देशभर  में  क्रोमाइट  मजदूरों  के  लिए  स्कूल  आदि  का  निर्माण  करने

 लिए  उपस्कर  के  भाग  का  उपयोग  करने  हेतु  एक  केन्द्रीय  कानून  लाया  जाएगा  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  से  क्रोमाइट

 बानों  को  कल्याण  उपकर  निधि  के  मन्तगंत  अभी  तक  नहीं  लाया  गया  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  1979-80,  1980-81  के  दौरान  धनराशि  एकत्र  करने  तथा  1981-82  के  लिए  प्रयोजन

 और  कल्याण  कार्यकलापों  पर व्यय  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  क्रोमाइट  खानों  के  अस्तंगत  लाने

 सम्बन्धी  केन्द्रीय  विधान  विचाराधीन  है  ।

 फंस
 aia  कोयला  खान  बचाव  केन्द्र  घनबाद  के  मग  कार्य  के  बारे  में  शिकायतें

 5361.  श्री  हरिकेश  बहादुर  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 - >~¢ (*)
 क्या 1  केन्द्रीय  कोयला  खान  बचाव  केन्द्र  धनबाद  के  एक  अभियन्ता के  विरुद्ध

 जलदाय  के  जि  कायें  में  घपला  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  कायें  को
 लिप्पादित

 न
 लि

 177



 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  23  1981

 धधा

 कराने  भोर  उसकी  योजना  भर  डिजाइन  में  अधिकतर  रूप  से  रहो बदल  करने के  भार
 में  ries मिली  हैं  re

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन  शिकायतों  की  जांच-पड़ताल  की

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  कौर  उनके  लिए  जिम्मेदार
 व्यक्तियों  के

 खिलाफ  क्या  कार्यवाही  कब  तक  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 शम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  से  |  कोयला
 खान  बचाव  केन्द्र  घनबाद  के  अध्यक्ष  और  अन्य  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कतिपय  आरोपों

 सम्बन्धी  सूची  प्राप्त  हो  गई  इसमें  रामगढ़  में  पानी  की  टंकी  के  निर्माण  में
 प्रतीक  थित

 भनियमितताओों  से  सम्बन्धित  आरोप  भी  हैं  ।  आवश्यक  समझी  गई  जांचों  के
 होने ats  = ite सम्बद्ध  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाएगी

 =.  ् भारतीय  arg  सेना  के  विमान  की  दुर्घटना

 5362.  डा०  प्रताप  बांघ  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वाय  सेना  का  एक  विमान  4  दिसम्बर  1981 को  उत्तर  प्रदेश
 मैं

 गाज जिया बाद
 जिले  के  बाजीपुर  गांव  में  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया

 ह

 क  (@)  यदि  तो  क्या  इस  दुर्घटना  थें  जान-माल  की  भी  क्षति हु

 क्या  इस  दुगुना  में  किसी  हरिजन  परिवार  को  जान-माल  की  ह ai  re
 ि  चो

 (3)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 पा  गया  और क्या  शोक  संतप्त  परिवार  को  पर्याप्त  मुआवजे  का  भुगतान  कर  दिया

 े  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  कब  तक  इस  क्षतिपूर्ति  का

 दिया  जाएगा ?  an

 कर

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  शिवराज  वि  az  :

 जी  हां  4  1981  को  विमान  दुर्घटना  के  कारण  दो  बच्चों  की  मृत्यु  हो
 गई  थी ।  विमान  दुर्घटनाओं के  कारण  आई  चोटों के  फलस्वरूप  9  1981  को  एक भर
 बच्चे  की  मृत्यु  गाजियाबाद  सिविल  अस्पताल  में  हो  गई  थी  ।  कुछ  मकानों  और  अन्य  सम्पत्तियों
 को  मी  क्षति  हुई  थी  ।  सभ

 जी  हां  ।

 इस  उत्तर  के  अनुबंध  में  दिए  गए  विवरण  में  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  ।

 और  14  वर्षीय  सुनील  भर  17  वर्षीय  जिनकी  इस  दुर्घटना में  मृत्यु

 हो  गई  के  पिता  श्री  गांधी ला  को  विमान  दुर्घटना  के  ही  दिन  300  रुपये  भारतीय  वायु  सेना

 के  नान  पब्लिक  फंड  से  तत्काल दे  दिए  गए  थे  ।
 बाद  में  14  1981  को  श्री  aidtat

 को  10,000  रुपये  की  अ  नुग्रह  पूर्वक  उदार  लगी
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 2  1903  (ata)  खित  oa

 ड  ए  |

 दो  asta श्री  वेद  जिनकी
 टना

 के  कारण  जरूरी  हो  जाने  से  9

 रुपये  की  कनुप्रहपू वंक  अदायगी 1981  को  मृत्यु हो  गई  के  पिता  श्री  मोहर  सि ह  को  5000

 की
 गई

 TT Fl  te  के  लिए  मगावजे  की  शेष  राशि  भर  माल  क्षति  के  लिए  मुआवजे  की

 भुगतान  जांच  अदालत  का  निर्णय  प्राप्त  होने  पर  अदा  किया  जाएगा  ।  मुआवजे  की  अन्तिम

 अदायगी  शीघ्र  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 क  विवरण

 (*)  जन-हानि
 1  लड़का  उम्र  14  पुत्र

 प्रा  गांघी ला

 2.  लड़की  उम्र  17  ब  दुनी
 थो  att

 3  वेद  लड़का  उम्र  लगभग  2  पुत्र  श्री  मोहर  सिंह

 चोटें  जि  ि  ह  न

 श्री  नानक  कर  के
 ह

 मं
 me

 | है |

 me  ह सम्पत्ति  को  हानि

 1  श्री  गांधीला  स  मारी  बछड़ा  मारा  गया
 .

 हैंड  पम्प  को  नुकसान

 नकदी गुम  हो
 नन  नष्ट हो  गए

 4  चारपाइयां  ze  गईं
 ae

 मकान  मिर  गया

 कपड़े  क्षतिप्रस्त/नष्ट  हो  गए

 2.  श्री  मोहर  सिंह  1  प्लांट  कटिंग  मशीन  टूट  गई

 रंगार
 काटने  की

 1  चारपाई  अच्छा
 किस्म

 टूट  मई
 ह  हु  यान  इ  गया

 कपड़े
 बौर  विस्तर  ग

 जेबर गुम
 ware गिर  गया  ।
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 3.  थ्री  भगवती  1  प्लॉट  afer  मशीन  दढ  गई

 नकदी गुम  हो  गई
 तीन  चारपाइयां  टट  ड

 bier

 कपड़े  तथा  बिस्तर की  क्षति
 ४  जू  र  गया

 et  =,
 मकान |

 झ
 आभूषण  गुम  हो  गए  ba  |

 बताने  नष्ट  हो  गए  ॥  ee

 att  राम  पाल  fag  =  मकान  की  दीवार  क्षतिग्रस्त  हो  गई

 श्री  मसियों  मकान  की  दीवार  में  दरार  भा  गई  ।

 aezony श्री  मनफल  a  एक  छप्पर  की  छत  को  क्षति

 तीन  दीवारें  जो  36”  लम्बी  4”  लम्बी  गौर

 24”  लम्बी  टूट  गई  ।  थ

 भ  7  69.0  फटा  छप्पर  की  छत  को  क्षति  पहुंची  ।

 आदिवासी  उपयोज
 ना  att  विशेष  संघटक  योजना  के  बारे  में  मंत्रालयों  के  बारीक  भ

 प्रतिवेदन  में  नया  घ्रध्याप

 5363,  श्री  गिरधर  गो मांगो  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 मन्त्रालय  वर्ष  1981-82  और  1982-83  तथा  इसके  art  आदिवासी  उपयोजन  कौर  विशेष

 संघटक  योजना  के  बारे  में  मन्त्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  नया  अध्याय  जोड़ने  पर  विचार  कर  क्

 a रहा है  ?  £

 गृह  मन्त्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  seat  पी०  वेक
 reqeaat)

 सम्बन्धित
 मंत्रालयों  को  यह्  सलाह दे  दी  गई  है  कि  वे  अपने  वारिक

 प्रतिशत
 fend  उपयोजना  और  अनुसूची  जाति  से  सम्बन्धित  विशेष  संघटक  योजना  के  बारे में

 wife  करें  |

 राज्यवार  श्रादिवासी  विकास  ब्लाक

 |. 5364.  श्री  गिरघर  गो मांगो :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 प्रत्येक  राज्य  के  प्रखण्ड  विशेष  भादिवासी  लोगों  के  विकास
 के  लिए

 कितने

 झादिवासी  विकास  प्रखण्ड  कार्य  कर  रहे

 थि  भादिवासी  विकास  प्रखण्डों  के  लक्ष्य  और  उद्देश्य  क्या  है  a
 र

 इसके  लिए  पृथक
 प्रखण्ड बनाए  जाने  के  क्या  कारण

 |.  (7)  प्रखंडों  के  wrt  शुरू  किए  जाने  से  लेकर  दि  क  तक ad  आदिवासी  विकास  eect  के

 लक्ष्यों  और  eal  को  कहां  तक  पुरा  किया
 गय

 है  और
 आतशी

 विकास  प्रखण्ड  सामुदायिक

 विकास  प्रखंडों  से  किस  क्षेत्र  में  भिन्न  oo

 |
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 प्रश्नों  के  लिखित
 उत्तर 2  1903

 penne किन  य

 (=)  छठी

 य
 योजना  की  मध्याबिध  योजना  और  विधिक  योजनाओं  में  ब नदी  बासी  विकास f

 |  ee  कितनी  धनराशि  ad  की  ओर  न्
 Se.  *

 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  राज्यों  की  आदिवासी  विकास  प्रखंडों  के  लिए  वर्ष  1980-81
 और  1981-82  में  कौन  सी  योजनाएं  व  कार्यक्रम  हैं  और  कितनी  धनराशि  दी  गई  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  मौर  जनजाति

 क्षेत्रों  और  जनजाति  लोगों  के  समग्र  जनजाति  विकास  के  लिए  1974-75  में  जनजाति  उप

 योजना  नीति  को  आराम  करने  के  साथ  पांचवीं  योजना  अवधि  में  जनजाति  विकास  प्रखण्ड  यो  जना

 को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  जनजाति  उप-योजना  क्षेत्रों  को  समग्र  जनजाति  विकास

 योजनाओं  टी ०  डी०  में  विभाजित  किया  गया  है  और  प्रत्येक  समग्र  जनजाति  विकास

 परियोजना  में  स्थानीय  स्थिति  की  आवश्यकता  के  अनुसार  एक  या  अधिक  विकास  खण्ड  होते  हैं  ।

 इस  प्रकार  समग्र  जनजाति  विकास  परियोजनाओं  में  भ्रुतपूव॑  जनजाति  विकास  प्रखंड  और

 दायिक  fasta  प्रखंड  दोनों  ही  हैं  गृह  मन्त्रालय ने  जनजाति  विकास  के  लिए  1980-81  के

 दौरान  राज्यों  को  70  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  है  कौर  1981-82  के  दौरान  85

 करोड़  रुपये  दिए  हैं  ।

 भोर  जनजाति  विकास  प्रखंडों  का  सजन  अतिरिक्त  वित्तीय  आवंटन  नादना
 चा  ं  के  लिए  विद्वेष  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  चूंकि  इसके  उद्देश्यों  ओर

 कक  को  पूर्ण  रूप  से  पूति  नहीं  की  गई  इसलिए  जनजाति  उपयोजना  नीति  अपनाई  गई  थो ।
 +  Biv

 कड
 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  i  %

 *  a

 5365.  श्री  हालात  सोल्लास :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  gal  यू०  के०  की  उप  कम्पनी  हिन्दुस्तान  लीवर  ने  GA:  वितरण  करने

 बाले  स्टाकिस्टों
 के  रूप  में  जाने  वाले  अपने  वितरकों  के  में  हाल  ही  में  साबुनों  तथा

 डि टें नटो
 की  अनचाही  क्रयादेश  न  दी  गई  मात्रा  दी

 ्

 ८  क्या  कम्पनी  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  नियम  के  रूप  में  अपने  वितरक  a
 अग्रिम रूप  में  लिए  गए  राशि  के  खाली  चेकों  का  उपयोग  किया  हैः  है

 क्या  इस  प्रकार  की  कारंवाई  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  _
 अधिनियम  के  विपरीत  यदि  et  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस

 ae  स्थिति
 at

 जांच  करने  का

 क्या  बड़े  dara  पर  इस  प्रकार  माल  फेंका  जाना  31
 rs  1981  क

 अपने

 सुमन-पल
 में  अ अपनी  बिक्री  के  अधिक  आंकड़े  बताने  की  दृष्टि  से  ate

 ही  अधिन _.  क्या  इससे  कम्पनी  को  अपनी  fae  तय  पूजी  बनाए  रखने  के  लिए

 wentten  देगे  ue  a  अवसर  प्राप्त  होगा ?  ..
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  23  1981

 =
 उधोग  dle  अम  मस्ती  नारायण  दत्त  से  सरकार  को

 मैसेज  यूनीलीवर  यू०  के०  की  कम्ण्नी  dad  हिन्दुस्तान  लीवर  द्वारा  विवरण  करने  वाले

 स्टाकिस्टों  के  रूप  में  खाने  वाले  अपने  विवरणों  के  गोदामों  में  साबुनों  मौर  डिटर्जेन्ट ों  को  जमा  कर
 ते  सम्बन्धी  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  वह  1976  में  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  आयोग  ने  आरोप  की  जांच  की  थी  कि  कम्पनी  में  कम्पनी  के  हक  में  प्रत्येक  वितरक

 कौर  थोक  विक्रेता  द्वारा  विधिवत्‌  रूप  से  हस्ताक्षरित  और  रेखांकित  पूर्ण  चैक  gal  को  रखने  की

 पद्धति  लाग  थी  तथा  इन  चैकों  का  उपयोग  वितरकों  को  समय-समय  पर  मनमाने  ढंग  से  माल

 प्रेषण  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  था  ।  कम्पनी  की  बात  सुनने  के  बाद  आयोग  ने  निर्णय  लिया

 कि  इस  प्रकार  का  अभ्यास  प्रतिबंधात्मक  व्यापारिक  व्यवहार  के  अंतगर्त  नहीं  भाता  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अघिनियम  के  उद्देश्यों  के  लिए  तथा  गर  भारतीय  इक्विटी  के

 म  त  स्तर  का  निर्घारण  करने  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बाह्य  लागत  पर  ही

 अधि मानक  बल  दिया  जाता  है  न  कि  मुल्य  पर  ।  इस  प्रकार  कोई  भी  कम्पनी  अपना  fast

 मूल्य  बढ़ाकर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अंतगर्त
 किसी

 भी  प्रकार  का  लाभ  प्राप्त

 नहीं कर  सकती  है  ।

 औरंगाबाद  का  सिटी  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाया  जाना &

 oe  किः 5366.  श्री  मार०  के०  महा लगी  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 i
 Tod (*)

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  विभाग  के  रिकार्ड  कार्यालयों  के  भर्सनिक  bowe farfrat
 मे
 ने

 मकान  किराया  भत्ता  तथा  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  के  प्रयोजनों  के  लिए  औरंगाबाद  Tuy)  का
 सिटी  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  मांग  की  है  भीर

 भवन  निर्माण  हेत ुऋ झा  के

 बारे
 भी  मांग  की

 re  (a)  यदि  तो  इस  प्रकार  की  गई  मांगों  पर  क्या  कारवाई  की  गई  भर

 i  यदि  अमी  तक  कोई  कोतवाली  नहीं  की  गई  तो  विलम्ब  के  कारण  हैं  ?

 दि  रक्षा  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  दिलराज  वि०  :  से
 द

 का  दर्जा  बढ़ा  कर  उसे  श्रेणी  का  नगर  का  दर्जा  दिए  जाने  के  fare ean
 इसकी  जांच  की  गई  किन्तु  इस  नगर  का  दर्जा  बढ़ाना  सम्भव  नहीं है  क्योंकि

 मगस  कि  या  भत्ता  और  नगर  प्रतिकर  भत्तों  के  प्रयोजन  के  लिए  नगरों  का  दर्जा  बड़ाने के लिए के  लिए

 जो  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  वे  पूरे  नहीं  होते  हैं  ।  ः  ्

 फु  पथ  कान मकान  निर्माण  श्रीराम  के  लिए  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 च  जि  गुजर  समा  दिल्‍ली  का  ज्ञापन  ि
 ध

 ब्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  : 5376.  श्री  होरा  लाल  Alto  परमार

 sone  सभा  का  कोई  ज्ञापन
 मिला  है  जिसमें

 क्या  उन्हें  अखिल  भारतीय

 पुलिस  द्वारा  उन  पर  ढाए  गए  जुल्मों  का
 है  और
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 के  लिखित  उत्तर

 2
 1903

 ——  वारा  क  क  अन कट

 सर सरकार  नै  उन्हें  राहत  देने  के  लिए क्या कार्यवाही  की

 ag  मंत्नालय  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीम

 पुरानी  भट्टी  खानों  में  एक  मजदूर  की  मृत्यु  होने  के  परिणामस्वरूप
 दिल्‍ली

 राज्य
 औद्योगिक  विकास  निगम  ने  खानों  को  जाने  वाली  सड़क  को  बन्द  कर  दिया  है  ।  पड़ौसी  गांव के
 निवासियों  जो  प्रधानता  गजर  हैं  सम्पर्क  सड़क  के  बन्द  करने  पर  विरोध  प्रकट  किया ॥

 परिणामस्वरूप  गूजरों  ने  ओठों  पर  हमला  किया  जो  नई  भट्टी  खानों  में  काम  कर  रहे
 स्थिति  को  नियंत्रण  में  लाने  के  लिए  पुलिस  को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  ।  मोढ़ों  की  शिकायत  पर

 मारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  147/148/149/436/332/353/186/307/323  में

 अंतगर्त  पुलिस  स्टेशन  महरौली  में  24-10-1981  को  प्रयम  सूचना  fete  स०  ? के  तहत
 एक  मामला  दर्ज  किया  गया  ।  ओढ़  दल  के  एक  व्यक्ति  की  बंद  में  जरूमों  के  कारण  मूत  ry  हो  गई

 गौर  मामले  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  302  को  भी  जोड़  fears  रम  |

 इस  बात  से  इन्कार  किया  जाता  है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  किसी  दल  को  तंग  कर  र

 ही

 औद्योगिक  रुकवाता  के  नए  तरीके  के  रूप  में  चोरे  समिति  की  रिपोर्ट

 5368.  श्री  गदाधर  साहा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 ्  क्या  उनके  मंत्रालय  को  औद्योगिक  रुग्णता  के  रूप  में  चोरे  समिति  ति रिपोटें  के  बारे  में

 जो  कुछ  कहा  जा  रहा  उसकी  जानकारी  है

 सि
 इंजीनियरी  सामान  के  उत्पादन  में  कमी  और  कपड़ा  उत्पादन  में  गिरावट  तथा

 सलाम  शस्त्रों  टेक्सटाइल  और  रुग्णता  के  अवसरों में  वृद्धि के  लिए  कौन  सी

 परिस्थितियां  जिम्मेदार  और  क

 संकट  से  उभरने  के  लिए  कौन  सी  कार्यवाही  सरकार  के  विचाराधीन  ey f

 उद्योग  भर  श्रम  मंत्री  नारायण  दत्त  van
 कै  कुछ लोगों  ने  इस  प्रकार  का  विचार  प्रकट  किया  है  ॥

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  के  उद्योगों  के  औद्योगिक  उत्पादन के
 सूचकांक  के  अनुसार  1980  की  तुलना  में  अप  1980  को  अवधि  में

 मूल  घातु  मशीनों  और  परिवहन  के  को  छोड़कर  धातु  विद्युत
 उपकरणों  भोर  सहायक  सामान  को  छोड़कर  मशीनों  तथा  परिवहन  उपकरणों  के  उत्पादन  में  कोई
 गिरावट  नहीं  भाई है  ।  क

 इस  अवधि  में  सभी  प्रकार  के  धागों  ate  कपड़ों  के.उह्पादन
 fi

 ं  मामूली

 गिरावट बाई
 है  और  इनके  भण्डार  में  वृद्धि  हुई  है  ।  सामान्य

 मुल्य
 सतर  की  अपेक्षा  सूत  के  उत्पादन  ब
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 नों के  लिखित  उत्तर  3  1981

 मिली  इस  समय  बोनस  विवाद  कौर  वित्तीय  कठिनाइयों  उद्योग  की  या  पर्याप्त  वित्त  या  चोरे

 समिति  की  रिपोर्ट  से  उत्पन्न  मुख्य  कठिनाई  नहीं  लगती  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  नकद  ऋण  प्रणाली  की  संवीक्षा  करने  के

 लिए  कार्य  दल  की  रिपोर्ट  का  कार्यान्वयन  करने  के  वारे  में  वाणिज्यिक  बैंकों  को  8  1980

 को  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनुसार  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  ऋणी  अधिकतम  अनुमति  योग्य  वेक
 वित्त  के  सम्बन्ध  में  संशोधित  मापदण्डों  का  पालन  करने  की  स्थिति  में  नहीं  अतिरिक्त  उधारी
 अलग  कर  दी  जानी  चाहिए  कौर  उसे  कार्यकारी  पूंजीगत  सावधिक  ऋण  समझा  जायेगा  जिसे  5

 ay  से  मलिक  की  अवघि  में  छमाही  किश्तों  में  अदा  किया  जा  सकेगा  ।  इसके  अलावा  ये  संशोधित

 मापदण्ड  पोषण  काय क्रम  के  अधीन  भाने  वाले  सगण  एककों  या  ऐसे  एककों  पर  लाग  नहीं  होते  थे

 लिए  पुर्नस्थापन  अभ्युपायों  पर  बैंकों  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा
 भारतीय  fiat  बेक  ने  24  1981  को  इस  बारे  में  अग्रेतर  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  कुछ
 श्रेणियों  के  अंतगर्त  खाने  वाले  ऐसे  ऋणी  जिनमें  ऐसी  कम्पनियां  भी  शामिल हैं  जिनमें  किसी  प्रकार
 के  आरम्भिक  रूगणता  संकेत  मिले  हैं  तथा  जो  संशोधित  मापदण्डों  को  तुरन्त  ही  कार्यान्वित  कले

 की  स्थिति  में  नहीं  हो  इनके  मामले  में  gat  की  स्थिति  की  ध्यान पु वंक  जांच  करनी  होगी
 था  यदि  वे  मामले  के  गुणावगुण ों  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  वे  तीनों  तक  की  भवानी  के  लिए

 संबोधित  मापदण्डों  को  लागू  किए  बिना  ऋण  सम्बन्धी  मावश्यकताओओं  का  अनुमान  लगाए  |

 उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हाल  ही  में  हुई  एक  बैठक  में  उद्योग  के  लिए  आवश्यक  निधि

 गाने  पर  चो रे समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  से  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  बीमें
 किया  गया  art

 नि  प्रामीण  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  संस्थान

 (5369.  शी  मोहन  लाल  पटेल °  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ...  क्या  देश  में  ग्रामीण  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण
 देन ेrag  एक  संस्थान  की

 स्थापना के  निर्णय  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  भर

 @) 4 ? ora

 यदि  तो  किस  स्थान  को  चुना  गया  है  और  इस  संस्थान के
 कार्यकरण  का

 ब्यौरा

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  dat  राम  दुलारी  e  )
 et

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |  पु  प

 ग  प्रयोग केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  अनुसंघान  समर्थन  में  चूजों  प्रौढ़ sal  के

 5370.  श्री  went  फर्नान्डिज
 क्या  निसान  lal  रिकी

 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :.  .  +  te  oo

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक
 agi

 मंसूर  मं  at
 शर

 aia}  के
 en

 के  प्रयोग  किए  गए  और
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 वेक  के  समि
 गिमावामाधाधाा

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहें  ?

 विज्ञान  झोर  इलेक्ट्रानिकी  तथा  पर्यावरण  दिमागों  में  य  प
 i (ait

 सी ०

 पीर
 fo  :  ote  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  मसूर  ने  कु

 मांस  पर  आधारित  खाद्य  जैसे  चिकन  के  दक
 बाल  fara  इत्यादि  की  विधियां  विकसित  की  संस्थान  अंडे  के  फलेक्स  अंडे  का

 ary  अंडा  संरक्षण  की  प्रौद्योगिकियां  भी  प्रदान  करता  है  कौर  लघु  उद्योगों  के  स्तर  पर  कुक्कुट
 ड्रेसिंग  के  लिए  उपस्कर  अभिकल्प  भी  प्रदान  करता  है

 प्रोब  ge  कम्पलेट  अ्गेर्स्ट  पलिस  शशांक  समाचार  ह

 5371.  श्री  रीत  लाल  प्रसाद  शर्मा  :  क्यां  गह  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  31  1981  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में

 £'विजिलेंस  sta  इन्टर  कम्पलेंट  अगेनस्ट  पुलिसਂ  के  विरुद्ध  शिकायतों
 की

 सतकंता  द्वारा

 दीपक  के  अन्तरगत  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई  कौर

 दोषी  पुलिसजनों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 +
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीमान  ।

 भर  श्री  अश्वनी  कुमार  से  1950  रु०  के  ठगने के  बारे  में  पुलिस  cea

 लाईन  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  420  के  अन्तगंत  26-10-1981  जो  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट

 सं०  898  के  तहत  एक  मामला  दर्जे  किया  गया  है  और  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा
 रही

 जाँच  अघिकारी  द्वारा  दुर्व्यवहार  करने  गौर  पुलिस  स्टेशन  सिविल  लाइंन  के  पुलिस  कामना
 रेलों

 द्वारा  पीटे  जाने  के  समाचार  के  विषय  में  भी  श्री  अश्वनी  कुमार  की  शिकायत  की  छानबीन  दिल्‍ली

 पुलिस  की  सकता  शाखा  द्वारा  की  जा  रही  है  ।  जांच  .  उप  निरीक्षक  को  निलम्बित  कर

 दिया  है  ।  मामले  भन्तग्रेस्त  पुलिस  स्टेशन  के  हैड-कांस्टेबल  और  कांस्टेबल  के  तबादले  के  area  दे

 दिए गए  हैं  ।

 क श्रांदोलनों  तथा  वित्तीय  हानियों  के  कारण  समाचारपत्रों  का  बन्द  होना

 श्री  सन्तोष  मोहन  देव  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच
 है है  कि  देश  में  अनेक  समाचार  पत्र  प्रतिष्ठानों  को t  —

 तथा  वित्तीय  हानियों  के के  कारण  को  जारी  रखने  में
 दिक्कतों

 का  सामना  करना

 पड़ा  ६;

 (a)  यदि  तो  बन्द  किए  गए  अथवा t faa  जागते  sero  का  ब्यौरा  क्या

 ह
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 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  हैं  ?

 z
 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  कौर  देना  में  कुछ

 समाचारपत्र  प्रतिष्घानों  को  घन  की  अलाभकर  कायें  परिस्थितियों  भर  आन्दोलनों  के  कारण

 अपने  प्रकाशनों  को  जारी  रखने  में  कठिनाईयां  पेश  आई  हैं  राज्य  सरकारों  से  aa  तक  प्राप्त

 सुचना  के  दो  समाचार  पत्न  भर  दिल्‍ली  में  बन्द  हो  गए  बम्बई  में

 समाचारपत्र  प्रतिष्ठान  के  ग्रूप  से  संबंधित  नीन  समाचारपत्रों  ने  उन्हें  बन्द  करने  के  नोटिस  जारी
 र  दिए  असम  राज्य  सरकार  के  उक्त  राज्य  में  एक  साप्ताहिक  समाचारपत्र  का

 गोवा  संघ  राज्यक्षेत्र  में  12 वित्तीय  कारणों  से  27  1981  से  प्रदान  नहीं  हुआ है  ।

 1981  से  एक  समाचारपत्र  का  प्रकाशन  स्थगित  कर  दिया  गया  ।

 समाचारपत्रों  को  बन्द  कर  देने  से  उत्पन्न  विवादों  पर  राज्य  सरकारें  विचार  कर

 रही  हैं  । aq

 ij  Sto  दंडवते  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हुं  कि  मैंने  array  जो  सुचना  दी

 उसका  क्या  gar
 ?

 श्री  सी०  टी०  देशपाली  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  ar

 श्री  ag  दंडवते  :  मैं  आपको  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  यह  अध्ययन  भश्चयंजनक

 बात  है  कि  महाराष्ट्र  विधानसभा  ने  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  उन्होंने
 मापकों  एक  संदेश  भेजा  है  ।  परन्तु  मे  विशेषाधिकार  भंग  के  बारे  में  न  तो  कोई  सूचना  मिली है
 और  न  ही  कोई  पृष् ठा घार  दस्तावेज  जबकि  मैं  इस  प्रस्ताव  से  सम्बद्ध  हूं  ।  जबकि  मापकों  यह

 सुचना  मिल  चुकी  है  आपने  मुझ  इससे  अवगत  कराने  का  कष्ट  नहीं  किया  ॥

 झष्यक्ष  महोदय  एक  बात  स्पष्ट  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  जैसा  कि  1954  के  मामले  मं

 हुआ  जिसे  आपने  शायद  पढ़ा  यदि  यह  भापके  पास  उन्हें  आपके  पास  सीधे  उक्त
 वेज  भेजने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते  |  केवल  यहीं  सभा  इस  मामले

 को  निपटाने  में  समक्ष  है  ।

 थ्रो ०  ag  दंडवते  :  मैं  कुछ  भर  कह  रहा  वे  सीघे  ही  नहीं  भेज  सकते  भोर  उन्होंने
 आपके  पास  ही  उक्त  सुचना  भेजी  है  ।  परन्तु  इस  सदन  की  यह  परम्परा  रही है  कि  आपके

 सचिवालय  के  पास  यदि  किसी  सदस्य  के  लिए  कोई  पत्र  भेजा  जाता है  तो  उस  पत्र  की  सुचना  प्रथम
 उपलब्ध  अवसर  पर  ही  सम्बन्धित  सदस्य  या  सभा  को  दे  दी  जाती है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  जी  ऐसा  नहीं  है  ।

 Sto  मधु  दंडवते  उदाहरण  के  तौर  यदि  qs  गिरफ्तार  कर  लिया
 जाता  है

 तो

 जसे  ही  agar  इस  बारे  में  सुचना  मिलती  है  राज  सभा  को  सुचित  wee

 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देख  चूका

 gto  लघु  दंडवते  जेसे  ही  आपको  कोई  पत्न  प्राप्त  होता  आपको सभा  को  सूचित

 करना  पड़ता  है  ।
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 नान

 गमध्यक्ष  महोदय  मूल  यह  भेजना  होगा  ।  वे  कंवल  मेरे  पास  ही  ये  मामला  भेज  सकते

 Mo  मधु  दंडवते :  मैं  आपके  विनिमय के  संबंध  में  यह  नहीं  कह
 रहा हू  तो  बाद  में

 भी  दिया  जा  सकता  है  ।  लोक  सभा  का  सत्रावसान  होने  में  केवल  सकती ि  शेष  रह  गया  है  मौर
 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  पीछे  बहुत  महत्वपूर्ण  कारण  है  ।  द

 2 .  अध्यक्ष  महोदय  भाप  इसे  मुझे  दीजिए  |  ह

 मे Mo  ag  दंडवते  श्री  aga  के  खिलाफ  मैंने  अदालत
 | व

 2

 * . परिपक्व  महोदय  जी  नहीं  ।

 -
 ate  मधु

 दंडवत े:  वे  कार्यवाही  में  बाघा
 डालना  चाहते  और  इसलिए  यह  एक  स्पष्ट

 प्रदान है

 मध्यम  महोदय  नही ं।

 Sito  देखते  कम  से  कम  पुत्र  यह  तो  बता  दीजिए
 कि

 पत

 में  कया  लिखा  है
 अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपको  संदेश  भेज  चुका  हूं  ।

 प्रो ०  मधु  दंडवते  परन्तु  सभा  को  मी  तो  इससे  अवगत  कर  द्द्ए  बरीक  यह  सभा  पर

 लांछन  लगाया  गया  है  ।

 स्  अध्यक्ष  महोदय  जी  बिल्कुल  नहीं  ।  जी  नहीं  ।  मैं  मान्य —  पद्धतियों

 एवं  पूर्व  उदाहरणों  का  अनुकरण  कर  रहा हूं  ।  एक  इंच  भी  उनके  इधर-उधर  नहीं  जा  रहा  हूं  ।

 प्रो०  ag  दंडवते  :  मैं  जो  कुछ  आपने  कहा  है  उसके  संबंध  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 =
 यक्ष  महोदय  भाप  मेरे  पास  आइए  |  मैं  आपको  दिखा  या  भाप  मुझे  संतुष्ट

 कीजिए  ।
 =

 प्रो०  मधु  दंडवते  क्या  ऐसा  नहीं  होता  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  प्रक्रिया  के  अनुसार  कार्य  कर  रहा  हूं  ।  ४...
 द

 प्रो०  ag  दंडवते  भाप  मुझे  जो  कुछ  आप
 कह

 रहें  हैं  उसके  बारे  में  स्पष्टीकरण  प्राप्त
 इ की  अनुमति  क्यों  नहीं  देते  ?  मैं  जनना  चाहता हूंਂ  35

 ans  झ्रच्यक्ष  महोदय :  मैं  आपके  साथ  चर्चा  करना  चाहता हूं  ।  आपका  aéa  है  ।  में

 सभी  fears  देख  चुका  हूं  और  मैं  प्रक्रिया  और  नियमों  के  अनुसार क कार्य  कर  रहा  हूं  ।

 प्रो मधु ag  दंडवत े:  बिल्कुल  यही  मैं  श्राप फो  बताना  चाहता हूं  जबकि  मुझे  अभी  कोई
 सुचना

 नहीं  मिली है  कौर  जबकि  सभा  इस  मामले  से  सम्बद्ध  ७

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  सब  केवल  मेरे  माध्यम  से  होगा  ।
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 प्रो ०  सच  दंडवत े:  आप  सभ ry  अवगत
 क्यों

 नहीं  करा  देते  ?

 र  क  म
 ध्  महोदय  पहले  आप  मुझे  उत्तर  दें  ।  तब  मैं  आगे  कार्यवाही करूंगा  ।  मुझे  यह

 कार
 _  समिति  के  पास लूम  हैकि  मुझे  यह  मामला  सभा  के  समक्ष  रखना है  या  इसे

 F
 जना  है  था  इसे  कर  देना  है  ।  ह

 ह  प्रो ०  मधु  दंडवते  :  मामला  सभा  के  सामने  है  |  उन्होंने  ag  मामला  आपके
 सिं  भेजा  है

 ्  rife
 भाप  सौभाग्यवश  सभा  अध्यक्ष  हैं  ।  क

 अध्यक्ष  महोदय  केवल  आपके  उत्तर  के  बाद  ही  मुझे  इस  मामले  को  रद  करना  git  था

 कार  करना  होगा  या  इसे  विशेषाधिकार  समिति  के  पास  भेजना  ।

 ste  ay  दंडवते  :  यह  सुचना  श्री  बलराम  जाखड़  को  नहीं  भेजी  गई  है  बल्कि  लोक  सभा

 के  अध्यक्ष  को  भेजी  गई  है  ।

 mea  महोदय  श्री  बलराम  जाखड़  को  नहीं  यह  तो  अध्यक्ष  को  भेजी  गई  है  ।

 Sto  मधु  दंडवते  यही  तो  मैं  कह  रहा  जब  यह  अध्यक्ष  को  भेजी गई  है  तो  यह

 अपेक्षा की  जाती  है  कि  सभा  को  इस  सुचना  से  अवगत  कराया  जाए

 meat  महोदय  आपकी  बात  सुनने  के  बाद  ही  ह  यह  देखेंगे  कि  इस
 बारे  में  हम

 कया कर  सकते  हैं

 प्रो०  मधु  दंडवत े:  वह  चाल  चल  रहे  लोक  सभा  के
 सन् नाव धान

 में  केवल
 एक  दिव

 दोष  है
 +

 मध्यक  महोदय  नहीं
 ।  इस  बारे

 में  कुछ  भी  कहने की
 sgn  नहीं  है

 ब

 बाप

 ह
 करके  बेठ  जाइए  ।..  ध्  |

 (square)  eR

 aq  महोदय  श्रीमती  नही ंहै  ।  जी  जी  नहीं  ।
 है

 अध्यक्ष  महोदय  यह  स्पष्ट  लिखा  हुआ है  ।  जी  मैं  इस
 जात  है

 सहमत
 हीं  ह

 ।

 (saaaia)
 Kk  थ

 प्रो ०  मधु  दंडवते  :  केवल  एक  दिन  शेष  है  ।  मुझे  केन्द्रीय  वि घि  ना  कर खिलाफ  एक  भोर

 विशेष
 शिकार  प्रस्ताव  रखना  मैं  इस  मामले  को  आज  नहीं  उठा

 क्योंकि  दो  मामले  एक oe साथ  नहीं  उठाए  जा  सकते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  भाप  अपनी  बात  शीघ्र  पूरी  ।  तत्पश्चात्  कासर  sera’
 पर

 कार्यवाही
 करूंगा ।

 निका
 **

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 site  मधु  दंडवते :  a  नहीं दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 मैं  आपको  '  सुचना  भेज  चुका  कल  सांयकाल  मापकों  उक्त  सुचना

 ere
 spar

 प्रो ०  स मधु  दंडवते :  सूचना  के  बारे  में  आप  कया क हेंगे

 अध्यक्ष  महोदय  किस  सूचना  के  बारे  में  ?

 ~4  Sto  मघ  दंडवते  वह  सुचना  जो  आपको  म  राष्ट्र  विघानसभा  सचिवालय  से  प्राप्त  हुई

 यह  मुझे  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  हम  कल  उक्त  सुचना साइट  पास भेज  चुके हैं  ।  हम  दिखा  देंगे ।  हमारे

 पास  उस  दस्तावेज  की  प्रतिलिपि  है  जो  आपके  घर  भ्या  गया  था  ।  सब  कुछ  हमारे  पास  है  ।
 न्

 |  प्रो०  मधु  दंडवते  क्या  यह  महाराष्ट्र  सचिवालय  है
 ड्

 अध्यक्ष  महोदय  हां  ॥  sop क

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  इसे  क्या  पढ़ने  में  आपको क्या  श्रापत्ति है
 ।

 ह
 bens

 महोदय  मैं  नियमानुसार  चल  रहा  हूं  ।  मैं  कोई  अन्य  उदाहरण Far  नहीं  करना

 चाहता हूं
 ।  मैं  कोई  परम्परा  कायम  नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  वही  कर  रहा  हूँ

 जो
 कुछ  पुस्तकों  में

 लिखा  हैं  भोर  जो  कुछ  मेरे  लिए  निर्घारित  है  ।

 Sto  मधु  दंडवते  लोकसभा  स्थगित  होने  में  केवल  एक  दिन  दोष  है  ।

 Biss  अध्यक्ष  महोदय  कुछ  भी  हो  ।  मैं  तो  नियमानुसार  कार्य  कर  रहा  हूं  ।  &

 sto  मधु  दंडवते  :  मैं  यह  भारोप  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  कि  आप  मामले  को  लटकाने

 वाली  नीतियों  पर  क्यों  चल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  ऐसा  क्यों  करूंगा ?  Ow  वह  सुचना  प्राप्त  मैंने  आपके
 पास  भेज ् rigs  मुझे  सूचना  दी  ।  मैं  उस  पर  कल  कार्यवाही  करूंगा  |  भ्

 dian नि  stag  दंडवते  :  आप  जानते  हैं  कि  मेरा  एक  और  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  श्रापके  पास
 पड़ा  है  ।  मैंने  उसमें  लिखिय  प्रमाण  दिए  हैं  ।  मैं  feds  भी  आपको  दे  चका

 Heqa  महोदय  आप  मुझे  मैं  इस  पर  कार्यवाही  SST  ।

 द्रोह  my  :  मैं  कल  भी  केन्द्रीय  विधि  मंत्री  के  विरुद्ध  एक  अन्य  विशेषाधिकार

 प्रस्ताव  दे  चुका  हूं  जिसमें  चुनाव  आयोग  के  दस्तावेज  प्र
 स्तुति  किए

 गए  ६

 गनर

 ४

 ददन  aT AT Te WTAE | (saaera) a iz
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 wmeqa  महोदय  जब  यह  मेरे  पास  आएगा  मैं  द र ेस  बारे  में  नीचे  चलूंगा a  निर्णय  क

 बिना ag  मामला  केसे  लाया  जा  सकता  जब  तक  मैं  अपना  विनिमय  ae  gat  कि  मैं  इसे
 ड स्वीकार  करता  हूं

 या  नहीं
 ?  यह  बहुत  आसान  है  ।

 अध्यक्ष
 महोदय  :  मुझ  यह  निर्णय  लेना  है  कि  क्या  यह  मामला  स्वीकारें  हैं  या  क्या

 | मुझे इसे  परामर्श  लिए  विशेषाधिकार  समिति  के  पास  भेजना  या  मुझ  इसे
 विशेषाधिकार

 समिति के  पास  ही  भेजना  है  अथवा  नहीं  यह  सब  नीमच  करता  a

 ड्  )

 Mo  ag  दंडवते  :  जिस  ge  की  मैंने  व्याख्या  नहीं  की  वह  विधि  मंत्री
 म

 TEE  भाष  उस  विशेषाधिकार  के  मामले  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  रहे  हैं  जो
 मैंने

 मापकों

 मंत्री  के  विरुद्ध @  दिया  था  ।  विघि  मंत्री  के  खिलाफ  में  सभी  दस्तावेज  मेज  चुका हूं  peiioens
 का  कहना  है  कि  हमने  गृह  मंत्रालय  से  परामशं  किया  था  और  गृह  मंत्रालय  कहता  “8  कि  हमने

 रिकार्ड  देख  लिए  हैं  और  चुनाव  आयोग  से  किसी  प्रकार  का  कोई  परामर्श  नहीं
 किया

 गया  है  ।

 €  7f  oe

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  आपको  लिख  दिया  है  भोर  मै ंउ
 न

 भी  तथ तय
 मालुम  करने  कसिए

 लिख  चुका  gt

 न
 प्रो ०  मधु  दंडवते  मेरे  विचार  में  अगली  लोक  सभा  में  ।

 Arq A  महोदय
 भी

 । हम  सब  यहा ह  |  आप  भा  यहां  रहेंगे

 | उ  ा
 म

 श्री  सती दा  अग्रवाल  श्रष्यक्ष  मैंने  facet  के  सम्पा  ममा  के  खिलाफ  एक

 शिकार  प्रस्ताव  दिया  है  |  हमारा  अनिष्ट  करने  के  लिए  एक  भारी  षडयंत्र
 रचा  गया है

 ताकि
 a श्री  aga

 के  खिलाफ  कोई  मुद्दा  न  उठा  सकें  ।  -
 .

 श्रेय  महोदय  मैं  उन्हें  पहले  ही  लिख  चुका  हूं  ।  मै  उन्हें  पहले  ही  य।द  दिला  चुका

 थी  सतीश  ara  :  art  fears  से  पड़ताल  कर  ली  यह  सब  मन घड़त  कहानी
 मैंने  एक  ase  भी  नहीं  कहा  था  ।  fe सू  |

 «.....  अध्यक्ष  महोदय :
 मैं  दो  बार  इस

 बारे  में  | लिख
 चुका  हूं  |  इसमें  कुछ

 कठिनाई
 थी  ।  संबंधित

 द्
 ...  व्यक्ति  बाहर

 ग  |  |  gal  था  ।  मैं  उन्हें  दो  बार  लिख
 चुका  हूं

 fe वे  इस  मामले  में
 शस

 कार्यवाही

 चाहेगा I  व्  - करें  ।  er  चना हु पामले  में  पुरी  सावधानी  व बरतना  eS  भ्र

 शी  waiter  अग्रवाल
 दे
 eo  रहा हूं  ।
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 अघ्यक्ष  महोदय  मैं  उक्त  भागते  में  श्रावइ्यक  कार्यवाही  कर द्

 श्री  सादा  अग्रवाल  :  मैं  चाहता  हूं  कि  भाप  इस  सम्बन्ध  में  यथ  ait
 ere  कर

 ।

 were  महोदय  :  मुझे  आपसे  भी  अधिक  जल्दी  है  ।

 श्री  सती दा  प्रवाल  15  दिन  बीत  चुके हैं  उन्होंने  उत्तर  क्यों  बरा  मा  aqaq
 के  रिकार्ड  से  देख  चुके  हैं  ।  सभा  के  कार्यवाही  वृत्तांत  में  इस  बारे  में  कोई  भी  शब्द  शामिल  नहीं  ह ै।

 ma
 नघड़त कने के

 कहानी  है  जो  हमारा  अनिष्ट  करने  भीर  हम  पर  श्री  aaa  के  खिलाफ  कोई  मुद्दा
 न  उठाने के के  लिए  दबाव  डालने  के  लिए  तैयार  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  नियम  मापने  ही  निर्धारित  किए  हैं  ।  मुझे  नियम
 ager

 ही  कायें

 करना है
 tee  क

 ab
 %

 ait  सी०  टी०  दंडपाणि :  मैंने  श्री  मुरासोली  सेल्वम  नामक  पत्रकार  की
 रफ्तारी

 के  बारे
 एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  था  ।  कज़

 ia
 झच्यक्ष  महोदय  यह  राज्य  का  विषय है  ।  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकता

 +
 थ्रो  ato  टी०  दंड पाणि  समाचारपत्रों  में  कोई  समाचार  छपा  था  ।

 तिरुचेन्डल
 af

 ता के  न्यास  बोर्ड  के  चेयरमन  ने  किसी  जांच-अधिकारी  की  हत्या  कर  दी  थी  ।  श्री  सेल्वम

 श्री  करुणानिधि  का  दामाद  है  ।  उन्हें  अपने  दैनिक  समाचारपत्र  में  पॉल  अ  it
 की

 रिपोर्टे  छापने  के  लिए  गिरफ्तार  गया  ।  तमिलनाडू  के  सभी  दैनिक  समा
 चार पत्रों  ने

 ने  यहीं a
 रिपोर्ट  छापी  थी  परन्तु  अकेले  श्री  सेल्वम  को  ही  गिरफ्तार  किया  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  राज्य  का  विषय  है  इसलिये  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  1

 श्री  सी०  टी०  दंड पाणि  :  कई  बार  आपने  राज्यों  से  संबंघित  विषयों  को
 स्वीकार

 है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  अन् तुले  का  मामला  |
 eye eve

 क अध्यक्ष  महोदय  वह  क्या  है  ?  द्  ल्

 द  श्री  सी०  टी०  दंड पारित  :  अन् तुले  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  आपने  जो  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 स्वीकार किया  था  उनमें  दो  बातें  थीं  :  (1)  न्यास  की  स्थापना  के  बारे में  ( (2)  राज्य  सरकार  द्वारा

 आवश्यक  वस्तुओं  का  वितरण  |  आवश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  का  मामला राज्य के  क्षेत्राधिकार  में

 भाता  है  ।  आपने  इस  विषय  को  चर्चा  के  लिए  स्वीकार  किया था  माप  हमारे  स्थगन  प्रस्ताव को
 भाटियों

 ९३ ब चा स्वीकार य  नहीं  करते जो  कि  किसी  व्यक्ति  की  और  प्रस  की  स्वतन्त्रता  पर  अंकुश  लगाये  जाने

 दत
 हैं

 कि  -  st

 शाल  बदगा  इसका ही  अनुमति  नहीं
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 st

 |  :  भाप  भी  बोल  रहे  हैं  आपके  नेता  भी  बोल  रहे  हैं  ।  अख  म

 कहे
 बह

 रिकार्ड
 नहीं  किया  जा  aunt  1  आप  कले  gh  सैक  का  सा  कद  ह्

 |  ड

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  सुन  लिया है  श्री  दण्ड पाणि

 ि  कामन

 अध्यक्ष  महोदय  ठीक  कुछ  भी  रिको  नहीं  होगा  ।

 *  *

 अध्यक्ष  महोदय  आपको  कम  से  कम  श्रपने  नेता  को  सुनने का  da  तो  होना

 माप
 गमनावश्यक

 ही  उन्हें  उग्र  कर  रहे  ।

 *  क

 atte  माया तेवर  बाप  कृपया  उन्हें  सुने  बहू  पूरा  मामला  स्पष्ट  करना

 चाहते  है  ।  कृपया  उन्हें  विस्तार  से  बताने  दीजिए  ।  कड

 aa
 महोदय  उन्होंने  पहले  ही  इसे  स्पष्ट  कर

 ean
 |  मेरी  समझ  से  भाप  इसे  कोय

 वाही
 atin

 है से  निकलवाना  चाहते  हैं  ।  भाप  यही  प्रयास व  सौ

 is न
 *  है

 दण्ड पाणि ॥ a watea  मैंने  आपको  सुन  लिया  है  श्री

 *  है  ~

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  किस  तरह  के  सदस्य  हैं  ?

 *  ह ह
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 भाप  खड़े कयों  हैं

 *  *

 समर्थन  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है wert  महोदय  इसे  पहले  ही  समन  मिल  चूका

 **

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  भाप
 व्यवधान

 क्यों  डाल  रहे  हैं
 ?

 भाप  यह  भली-भांति

 जानते  हैं  और  मैं जानता  हूं  कि  नियामानुसार में  डसे  स्वीकर  हीं कर  सकता  |

 मैं  आपकी  तरफ  बात  करू  कोई ग
 बात  करने  लगे  तो  श्रमिकों  नाराजगी  होगी

 या  नहीं ?
 ——_——_——

 **  कार्यवाही  वृत्तांत में  नहा  किया  गया  |
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 श्री  सी०  टी०  दण्ड पाणि :  पन  हमे  ag  pert  देने  को  अनुमति दे
 देगे  वादिए  कि  मामला कया है  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  यदि  श्राप  मुझे भें  ः बताएं  a.
 नियम

 के  अध्  ल
 मे  आपकों  et

 दे
 सकता हूं  तो  मैं  आपको  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 हे श्री  सी०  eto  दण्ड पाणि  :  मैं  जानना  चाहत  क  किस  नियम  के  अधीन आप  इसे
 र  कर  रहे

 आपके  द्वारा  जोर  डालने  पर  पहले  ही  स्थिति  के  स्पष्टीकरण हेतु अध्यक्ष  महोदय
 हु  मंत्रालय  को  लिख  दिया  है  ।

 श्री  सी०  टो०  दण्ड पाणि  नहीं  |  यह  दूसरी  बात  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के
 बारे में

 क्क्
 अध्यक्ष  महोदय  जी  यह  इसी  के  बारे  में
 श्री  सो०  टो०  दण्ड पाणि  वह  पॉल  आयोग  क की  fed ae  के

 दारे
 मैं  पत्रकार  की

 तारी  के  बारे  में  बोल  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पत्रकार  का  मामला  राज्य  का  Fawr  &

 श्री  सो०  cto  दण्ड पाणि  उसकी  स्वतन्त्रता  कम  कर  दी  गई है  स्वतन्त्र  रूप से
 काय  करने  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 राय  महोदय  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  यह  राज्य  विषय है  ।

 भी  सी०  टी ०  दण्ड पाणि  हमें  इस  मामले  पर  विचार  करना  होगा ।

 Hemet  महोदय  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  यह  राज्य  का  विषय है  ।  यदि  मैं  पश्चिमी

 बंगाल  के  लिए  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ah  मैं  तमिलनाडु  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  से  लिए  भी

 अनुमति  नहीं  दे  सकता  क

 |  =  ie  2

 श्री  सौदा  aware  पत्रकारों  को  हर  जगह  उत्पीड़न  हो  रहा  है  ।  में  हुर  बगर

 पत्रकारों  को  दबाया  जा  रहा  है  ।  ि

 meat  महोदय  आप  यहां  बठ  कर  करा  श्राप  मेरी  जगह  बैठकर  करेंगे
 ?

 न  थ्रो  सतीश  भर  वाल
 गी

 नह  हमला  ||  ag  चिंता  पैदा  करने  वाला  प्रश्न  है
 ।

 ह्
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं

 ?

 थ्री  सती  अग्रवाल :  Ta BY Sa को  देश  भर  में  परेशान  किया  जा  रहा  है  केवल  तमिलनाडु  में

 हो  नही ं।
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 ा

 मध्यक  महोदय  नियमों  को  बदल दो  ॥

 ड्

 सी०  do  दण्ड पाणि :  अन्य  मामलों  में  श्रापने भ eat  दी  है

 झच्यक्ष  महोदय  :  कहीं  भी  नहीं  ।

 श्री

 सी०  gto  दण्डपाणि  ४  यहां  इस  पर  विचार  करने  की
 अनुमति  दी  जानी

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  माप  नियमों में  परिवर्तन  कर  दें  तो  में  आपको  अनुमति  दे

 घी  सी०  ato  दण्ड पाणि  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  असहमति  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  ।  अनुमति  नहीं  ।

 )
 मैंने  आपको  काफी  सुन  लिया  है  ।

 श्री  tito  टी०  दण्डपाणि  :  बहुत  से  अवसरों पर  आपने  राज्यों  की  स
 समस् पा गों

 है  सम्बन्धित

 मामले  स्वीकार  किए  हैं  ।  aga  के  मामले  में  क्या  था ?

 झष्यक्ष  अनुमति  नहीं  ।  मैं  कभी  स्वीकार  नहीं  किया  |

 थ्रो  सी०  gto  दण्डपाणि  :  आपने  राज्य  के  विषयों  को  स्वीकार  किया  है  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  कभी  नहीं  ।  कृपया  मुझे  देखने  यदि  ऐसा  हुआ  तो  मैं  az  माफी
 मांग

 सी०  टी ०  दण्ड पाणि  क्या  माप  वक्तव्य  देने  की  अनुमति देंगे
 meat  महोदय  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।

 थी  ato  टी०  बण्डपाणि :  aga  के  मामले  में  आपने  राज्य  के  विषय प —

 अनुमति  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  विमान  आप  मेरा  गलत  उद्धरण  क्यों  q

 ur
 eft  सी०  टी ०  दण्ड पाणि :  agar  के  मामले  से  सम्बन्धित  ध्यान  कर्ण

 alae
 प्रस्ताव  में  दो

 विषय  थे  ।  एक  तो  ट्रस्टों  के  बारे  में  था  ।  दूसरा  सीमेंट  वितरण के  बारे  में  ।  का

 मामला  राज्य  की  शक्तियों  में  आता  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अनुमति  नहीं  ।  कोई  वाद-विवाद  नहीं  |  बहुत  हो  चुका  ।  डा०  स्वा  |
 z

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी :  दो  मद्दे  एक  तो  यह
 कि  छठी

 चौक  चर
 के  सवा  me

 Ceccsoce  +
 श्याम  सुन्दर  दास  का  स्वगंवास  हो  गया  है

 अध्यक्ष  महोदय  यदि  हमें  fe
 rome

 हो
 जाएगी

 हम
 ताल  हो  इव  करेंगे

 ह
 a  ao
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 meat  महोदय  करते
 हैं

 ।  प्रधान  मंत्री जी  पकड़े

 हैं  ।  जब  तक  वहां
 z  लिख  कर

 यु  तो  पकड़ा
 न

 हीं
 ज

 नहीं  भेजते

 (sere)

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  जब  मैंने  संसद  का  fears  देखा  तो  मैंने  श्री  वेंकटरामन  के

 विरुद्ध  विशेषाधिकार  मंग  का  एक  मौखिक  नोटिस  देखा  ।  मैं  मौखिक  रूप  से  दिए  गए  नोटिस  का

 महत्व  जानना  चाहता  हूं  ।

 यक्ष  महोदय  मौखिक  का  कोई  प्रश्न  हम  केवल  लिखित  के  बारे  में  बात  करते

 में  कोई  मौखिक  बात  नहीं  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसे  ज कायें वाही  वृत्तांत  से  निकाल  fear  जाए  ।

 ह  प्रो ०  के०  के०  तिवारी  मेरे  द्वारा  नियम  222 के  अधीन  नोटिस  दिए  जाने  के
 20  दिन  बाद  इस  सदन  म  एक  माननीय  सदस्य  STo  था जर स्वामी  ie  कलंक  अमी  भी

 लगा  है'**

 Aeaet  महोदय  कोई  प्रदान  अनुमति  नहीं  |
 इस

 पर
 मैं  चार

 कर  रहा हूं  ।

 Sito  है ०  के०  तिवारी  :  मेरे  नोटिस  का  क्या  हुमा क्या  हुआ  ?

 झिझक  महोदय  इत  पर  मे  विचार  कर  रहा  है  ।
 थ ्  ne f

 भी  काड  नहीं  किया  जाएगा  t  ं

 *

 अध्यक्ष  महोद  मैं  मापकों  बता  प्यार  होता  कुछ  तो  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी :  यह  कया  नोटिस  है
 क्या

 मैं
 जान  सकता  हूं  ?

 यक्ष  महोदय
 2  ey कुछ  नहीं  |

 श्री  हरिकेश  बहादुर  महाराष्ट्र  सरकार  से  जो
 पत्र  आपको

 प्राप्त  हुआ
 ४  से  श्राप  सदन  को  सुचित  कर  दें  ।

 पक्ष  महोदय  ag  तो  कर  दिया  ।  हरिकेश  बहादुर
 आप  ee

 साहब  से  इतनी  बात  करता  कहते  हैं

 भाग  गया  ।  कि  सारी  रात
 एक  वह  भी  सुबह  उठ  कर

 *
 कार्यवाही  quia  में  सम्मिलित  नहीं  या  गया  ।
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 भाप  जाने
 Vs  we  वी ष्प्रच्यक्ष  महोदय  दीजिए  राकेश  far  बात  का  पता  नहीं  उसको  नहीं

 करना  चाहिए--पकड़े  जाएंगे  आप  |
 थ

 st  रास  विलास  पासवान  अध्यक्ष  एक  हो  संवाद  समिति  के  संबंघ

 में  बहाना  चाहता  हूं  कि  उन  लोगों को  वेतन  नहीं  मिल  रहा है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  टाइम  ही  नहीं  मिला  ।  देश  इज  अण्डर  कंसीडरेदान  t

 wear  महोदय :  भाप  ही  लोगों  ने  टाइम  नहीं  लेने  दिया  आपने  स्वयं  a  समय  रोह

 दिया  है  ।

 श्री  रामविलास  पासवान :
 दूसरा

 अध्यक्ष  मैनपुरी  की
 र्कीति

 के  सम्बन्ध में

 प्रिवलेज  मोशन  दिया  था  कि  कमेटी  के ह

 झच्यक्ष  महोदय  :  ag  मैं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  उस  पर  भा रहा हूं  ।

 ~
 श्री  वीरेन  घोष :  खड़े  हुए  ।  थ  =

 अध्यक्ष  महोदय :
 मैंने  आपको  वहां  खड़े  हुए | देखा  हो  श्रीमान  जौ  मैं  झाबा  नहीं

 निवास
 साई

 शो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  अध्यक्ष  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश में
 बहुत  भादमी  मार  डाले  गए  हैं

 भय  महोदय :  नो  नाट  मग लाउड  |
 tt

 रामनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  भाप  डील-भलाई
 कर

 रहे
 हैं

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  डिसकस  कर  रहे  हैं  ।  कल  शाम  को  सान  हो  रहा

 थी  रामनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  वहां  पर  एन-काउन्टर  के  नाम  पर  लोगों

 को  मार रहे  हैं  ।

 माया
 महोदय

 :
 यह  आप  कहते  हैं  ऐसी  बात न हीं  है  । नहीं है  ।

 |  ह

 श्री  जयपाल fag  कश्यप  ;  qere  बोट  क्लब  पर
 तीन  दिन  & ot

 राजनारायण  जी  भूख  हड़ताल पर
 =
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 array र  महोदय  :  मैंने  पहले  कह  f feat  ag दया  Aq  मापकों  यह  बात  नहीं  करनी  चाहिए ।  मैंने
 बता

 दिया
 है  ।  नाट  क्लाउड  |  क्वैश्चन  आवर  में  डिसकस  हो  चुप

 हो

 श्री  ऐ०  के०  बालक  भय  महोदय

 अध्यक्ष  महोदय  ।  आपका  377  में  अलाव  कर  दिया  है  ।  भाप  बैठ  जाइए  ।

 भरी  सनी राम  बागड़ी  अध्यक्ष  जत्थेदार  तौर
 सिंह  के  कत्ल  के  मामले

 को  भाप  मामुली  बात  समझ  कर  मत  चलना  ।  |

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  किसने  समझा  है  ?

 ्
 श्री  सनी राम  बागड़ी  :  आप  लोगों  ने  कौर  सारे  सदन  ने  ।

 wear  महोदय :  मापने  ही  सभा  होगा  शायद

 भी  बाती
 ।

 ।  कस  अगर
 कोर

 नहीं  होता  तो  वह  बात

 zit  प्रोग्राम  बागड़ी  :  माप  पंजाब  में  रहते  ।  पंजा
 ted  दिल्‍ली

 at  अखबारों  को

 पढ़िए  किं
 क्या  स्थिति  है  ।  यह  का  एडिटोरियल  यह

 यह
 है  ।

 क

 त  महोदय :  मेरी  बात  सुनिए  ।  होम  मिनिस्टर  ने  स्टेटमेंट  दिया है  ।

 ae  तीसरा  बाग डी  क्या  खाक  दिया  है  ?

 wea  महोदय :  मैं  कह  रहा  श्राप  पूरी  बात  तो  सुनते  ही  dena  तो  राजधानी

 एक्सप्रेस  की  तरह  चल  रहे  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  भाप  नोटिस  दो  कि  यह  स्टेटमेंट  है  मिनिस्टर

 इसको  डिस्कशन  के  लिए  sata  किया  जाए  |  दैट  इज़  दी  प्रापर  मेथड ।

 श्री  fata घोष  :  जेसम  एण्ड  कम्पनी  में  विस्फोट  हुजरा  था  ।  चार  कामगार  मारे
 गए  और वहां  कोई  मद्दी नरी  नहीं  थी

 घान  )

 झष्यक्ष  महोदय  :
 हुछ  नहीं

 हो
 cer

 \

 " (sqnera)

 अध्यक्ष  महोदय  s  भाप  नोटिस  मोशन  दो  कोई  और  पिच  देखेंगे
 ।

 eS
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 ——  एएए
 सभापटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ag  ork  80  के  लिए  ara  रिफ्रेक्टरोज  बोकारो  स्टील सिटी के  विधिक
 प्रतिवेदन  की  समीक्षा द

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  खुर्शीद  aaa  मैं  भी  प्रणव  कुमार  सखी

 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)
 कम्पनी  1956  at  धारा  की  उपधारा  (1)  के  aaa

 निम्नलिखित  पत्रों  (fara  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 भारत  रिफ्रैक्टरी  बोकारो  स्टील  सिटी  तथा  उसके

 सहायक  संगठन  प्रयास  इण्डिया  फायर ब्रिक्स  एण्ड  इन्सुलेशन  कम्पनी  लिमिटेड

 केवल  1979-80  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 थ

 भारत  रिफ्रक्टरीज  बोकारो  स्टील  सिटी  कौर  उसके

 सहायक  संगठन  अर्थात्  इण्डिया  फायर ब्रिक्स  एण्ड  इन्सुलेशन  कम्पनी  लिमिटेड

 का  वर्ष  1979-80  का  वधिक  प्रतिवेदन  लेखा परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर i
 नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपरोक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 के  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3167/81]

 पेंशन  कौर  नागरिक  विमानन  मंत्री  (ait  अनन्त  प्रसाद  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  वायुयान  1934  की  धारा  के  अन्त ria
 वायुयान

 संशोधन  1981  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  25

 1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का०  fro  699  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  |

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3168/81]

 राजघाट  समाधि  समिति  का  ag  1980-81  का  बारीक  प्रतिवेदन  और  समीक्षा

 संसदीय  कार्य  और  निर्माण  भर  आवास  मंत्री  मौसम  नारायण  fag  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  राजघाट  समाधि  समिति  के
 वर्ष  1980-81  के  वार्षिक  प्रतिवाद  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा (2).  राजघाट  समाधि  समिति  के  वर्ष  1980-81  के

 समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  ए
 प्रति  ।

 एल ०  do  संध्या  3169/81]
 में  रखे  गए  af
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 2  1903  (a)  समा  पटल  पर  रखे गए  पत्र

 अ
 नेपाल  इन्कार  पेंट्स  का  वर्ष  1980-81  का  वार्षिक  प्रतिवेदन दन  कौर  उसकी
 इन्कार  मेंटेशन  कोटा  का  1980-81  का  विधिक  प्रतिवेदन  समीक्षा के  बारे

 में  विवरण  उद्योग  भर  1951  भारी  |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  :  मैं  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी
 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कम्पनी  अधिनियम  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त
 .  लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 नेशनल  इंस् ट्र  पेंट्स  कलकत्ता  के  वर्ष  1980-81  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 नेशनल  इंस्ट्रूमेंट्स  कलकत्ता  का  1980-81  का  विधिक
 प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 ड में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3170/81]

 ©)  इंस् ट्र  मेंटेन  कोटा  के  वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 इंस्ट्रूमेंटेशन  कोटा  का  ay  1980-81  का  विधिक  प्रतिवेदन

 लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 [weerare  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3171/81]

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1980-81
 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण ।

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1980-81  का

 विधिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  ae  उन  पर

 निकलना लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [aeatare F में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3172/81]

 (१)
 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1980-81

 थ  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारो  समीक्षा  |

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  नई  दिल्ली  nr  1980-81
 थ

 का  विधिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  _

 में  रखे गए  1  do  संख्या  3173/81)
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 सभा  पटेल  पर  रखे  गए  पत्र  क  23  1981

 गावर  पदा  नगर

 (=)  लगन  जूट  मशीनरी  कम्पनी  लिमिटे  कलकत्ता  के  at  1980-81  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे में  विवरण  ।

 |  |

 )  लगन  जूट  मशीनरी  कम्पनी  कलकत्ता  का  वर्ष  1

 का  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  कौर  उन  पर  नियन्त्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  eto  संख्या  3174/81]

 रिचाडंसन  एण्ड  क्रू डास  (1972)  बम्बई के  1980-81 के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  igRwv. faacor

 क  रिचाडंतन  एण्ड  asta  (1972)  बम्बई  का  वर्ष

 ्  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  कौर  उन  पर  7ovrol faarag-
 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ॥

 प्रिन्ागार  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3175/81]

 (2)  उद्योग  तथा  1951  की  घारा  की

 उपधारा  (2)  के  भन्तगंत  निम्नलिखित
 अधि  रचनाओं

 तथा  मंत्रीजी

 की  एक-एक  प्रति

 क्‌०  भा०  377  जो  दिनांक  21  1981  के  भारत के  राजपत्र  मं

 प्रकाशित  हुआ  जो  मैसेज  ब्रिटानिया  इंजीनियरिंग  कलकत्ता  के

 प्रबन्ध ग्रहण  की  अवधि  को  5  ag  से  भागे  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  ato  704  जो  दिनांक  17  1981  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुआ  था  भर  जो  dad  इण्डियन  रबड़  मेन्यूफेक्चरर रखें
 कलकत्ता  के  प्रबन्ध ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  ag  से  आगे  बढ़ाए  जाने  के

 बारे में  है  ।

 का०  भा०  575  (=)  जो  दिनांक  20  1981  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुआ  जो  मंससं  ग्लुकोनेट  कलकत्ता  के  प्रबन्ध ग्रहण
 की  अवघि  को  पांच  वर्ष  से  भागे  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  है  ।

 [warm  में  रखीं गईं  ।  देखिए--एल  टी
 ०

 संख्या  3176/81]

 राष्ट्रीय  डिज़ाइन  अहमदाबाद  का  वर्ष  1980-81  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  और

 कार्यकरण की  समीक्षा  के  बारे  में  केन्द्रीय  टूल  लुधियाना  कौर  लघु  उद्योग  विस्तार

 प्रशिक्षण  हैदराबाद  के  ag  1980-81  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  भादि
 ।

 उद्योग  में  राज्य  मंत्री  चरणजीत  चान  : तना  /  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 ह  *

 हि  ध
 पर  रखता हूं  :--
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 नाबाद  के  नन  1980-81  के (1)  (am)  राष्ट्रीय
 '
 डिजाइन

 प्रतिवेदन  नदी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 a  eo.  ed  as:
 को एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित

 a>

 राष्ट्रीय  डिजाइन  अहमदाबाद  के  वर्ष  1980-81  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।
 ra

 में  रखे  गए  देखिए--एल  eto  संख्या  3177/81]

 (2)  सेन्ट्रल  टूल  लुधियाना  के  ag  1981-82  के  वारिक  प्रतिवेदन  (farat  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा परीक्षित  लेखे  ।

 म
 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  zo  संख्या  3178/81]

 (3)  लघु  उद्योग  विस्तार  प्रशिक्षण  हैदराबाद  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 [aararz  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3179/81]

 4)  सेन्ट्रल  टूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  कलकत्ता  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा परी  गीत  लेखे  ।

 [warae  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी
 ०  संख्या  3180/81]

 (5)  सेन्ट्रल  इंस्टीट्यूट  श्राफ  टूल  हैदराबाद  के  वर्ष  1980-81  के  alow

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखा परीक्षित  लेखे  ।

 र  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3181/81]

 (6)  विद्युत  माप  उपकरण  डिजाइन  बम्बई  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेख े।

 (7)  सेन्ट्रल  टूल  उद्योग  विस्तार  प्रशिक्षण

 सेन्ट्रल  टूल  रूम  एण्ड  ट्रेनिंग  केन्द्रीय  टूल  डिजाइन

 बम्बई  के  ag  1980-81  के  कार्यकरण  की  द्वारा  समीक्षा  के  वारे  में  एक
 विवरण  war  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  ate  संख्या  3182/81]

 (8).
 पे

 ak
 1970  की  धारा  155  के  aaa,  डिजाइन और  व्यापार

 पि Fa के  महानियंत्रक  के  ag  1980-81  के  व  119  प्रतिवेदन  (frat aar arzsit तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।  ड

 ग्रंथागार में  रखे  गए  ।  टी०  संख्या  5183/61]
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 संभा  पटल  पर  रखे  गए  पंत्र  23  1981

 ण  नथ

 दी  जयपाल  सिंह  कश्यप  झोर  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  सदन  से  उठकर  चले  71g)

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  नई  दिल्‍ली  का  1980-81  का  atfaa  प्रतिवेदन  ate

 उसकी  पूर्वोत्तर  विद्युत  afer  निगम  दिलाने  का  1979-80  का
 wi प्रतिवेदन  पौर  उसकी  समीक्षा

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  मैं  निम्नलिखितਂ  पत्र  सभा पटल  पर

 रखता हू
 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (11)  के  ania
 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  :--

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1980-81
 ia

 कार्यकरण
 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 थ  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1980-81  का  वार्षिक

 लेखा परीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  की

 टिप्पणियां  |  ड

 a में  रखी  गई  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3186/81]

 पूर्वोत्तर  विद्युत  शक्ति  निगम  शिलांग  के  वर्ष  1979-80  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 पूर्वोत्तर  विद्युत  शक्ति  निगम  शिलांग  का  वर्ष  1979-80  का  वार्षिक
 व्  लेखापीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  कौ

 टिप्पणियां  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  टी०  संख्या  3187/81]

 राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1980-81  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ्
 राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  नई  दिल्‍ली  का  ad  1980-  81  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपरोक्त  मद  (1)  के  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  दनि  वाला  एक  विवरण  तथा  ats  |

 (warn  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3188/81]

 बाद  के  ag agq  19  79-80  के  क्रियाकलापों
 ही

 (aa)
 RAAT az:

 Tt AA Ene Oar  कल्याण
 अनट

 में  वा  प्रतिवेदन
 To7, F (faret

 तथा
 अंग्रेजी  की  एक  प्रति
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये 2  1903  (arm)

 ra
 —  eee

 उपरोक्त  म  (3)  में  of  खत  पत्रों को  सभा  टल पर
 र

 दुए  विलम्ब  के  कारण  दहानी  वाला  एक  | है|  तथा  अभद्रता

 (4)  कोयला  श्रम  कल्याण  घनबाद  के  ag  1980-81  के  fea  |  के

 बारे  में  वारिक  प्रतिवेदन  तथा  मंत्रीजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3189/81]

 तट  रक्षक  अघिनियम  के  अधीन  अधिसूचना  तथा  seat  अघिनियम  के
 अघोष  पत

 a  महोदय  पीठासीन  =  io

 ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  मैं  उड़ीसा  में  आदिवासी  विकास

 uatfaai  द्वारा  एकीकृत  आवास  योजना  के  कार्यान्वयन  के  वारे  में  श्री  हरिहर
 संसद  सदस्य के  25  1981  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  483,  के  उत्तर  को  शुद्ध  करने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 [warare  में  रखा  गया  ।  देखिए--एल  to
 ०

 संख्या  3190/81]

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं

 _  (1)  तट  रक्षक  1978  की  घारा  123  की  उपधारा  (2)  के
 तट  रक्षक  अभ् या वेदिक  अनुचर  भर्ती  1981  तथा  अंग्रे ग्रेजी
 की  एक  जो  दिनांक  12  1981  के  भारत  के  रा  पत्र में  (faaarar जब व्याह  Se
 संख्या  का०  नि०  aro  301  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा (1)  मनत गीत  निम्
 त्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति :

 प्रिंथागा  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3191/81]

 मजगांव  डॉक  के  वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ॥ =

 (&)  मजगांव  डॉक  का  वर्ष  1980-81  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 खा परी  गीत  लेखे  are  उन  पर  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 ग
 दल

 गए  |  देखिए--एल  टी०  संख्या  3192/81]

 fargeara  एयरोनॉटिक्स  बंगलौर  के  वर्ष  1980-81  के
 कार्यक

 रण

 की  सरकार
 दारा  समीक्षा

 के  बारे  में  विवरण  ।
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 सेमा  पल  पर  रखें  गए
 23  1981

 fergeat ve Fae ae
 न

 एयरोनॉटिक्स
 f
 लि

 प्रटेड, और  बंगलौर
 का

 बर्ष
 1980-81  का  वाषिक

 शकल दि  नियंत्रक लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन
 महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3193/81]

 गोवा  शिया  के  वर्ष  1980-81  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  |

 गोवा  शिष्यों  का  गण  1980-81  का

 विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रण  क-महालेखापरीक्षक
 को  टिप्पणियां  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  टी ०  संख्या  3194/81]

 (ua)  भारत  इलेक्ट्रानिक  बंगलौर  के  वर्ष  1980-81  के

 ae

 की

 न
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 area  इलैक्ट्रोनिक्स  बंगलौर  का  वर्ष  1980-81 का  बारीक  प्रतिवेदन
 -  लेखापरीक्षित  लेखे  भोर  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप री  क्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 ि
 में  रखा  गया  ।  देखिए--एल  do  संख्या  3195/81]

 भौतिक  श्रनुसंघान  अहमदाबाद  का  वर्ष  1980-81  का  तथा  साहा  परमाणु
 भौतिकी  कलकत्ता  का  1978-79  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  और  उन  पर  समीक्षा के

 न
 विवरण  शादी

 इलेक्ट्रोनिक्स  ध्रोर  पर्यावरण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०

 एन०  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  भौतिक  अनुसंधान  अहमदाबाद  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति
 तथा  लेखा परी  गीत

 लेख े।  थ  ल

 भौतिक  मनु सं घान  अहमदाबाद  के  वर्ष  1980-81 के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा*  अंग्रेजी

 में  रखे  गए
 ।  खाए--एल  टी ०  संख्या  3196/81]

 (2)  साहा  परमाणु  भौतिक  कलकत्ता  के  वर्ष  1978-79  के  विधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक
 पर्त

 और  लेखापरीक्षित

 लेख े।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 पिर

 द
 थे

 it)  ener
 es  की  संस्था  कलकत्ता  के  के  कार्यकरण

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  h >  बारे  में  एक  विवर न
 सक  i

 में  रखे  गए  देखिए--एल  eto  संख्या  3197/81]

 (3)  टाटा  मेमोरियल  वम्बई  के  वर्ष  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  और  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 टाटा  मेमो  रियल  बम्बई  के  at  1978-79  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [were  में  रखे  गए  |
 देखिए--एल

 टी०  संख्या  3198/81]

 (4)  टाटा  इंस्टीट्यूट  आफ  फंडामेंटल  बम्बई  के  वर्ष  1978-79  के  विधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  और  लेखापरीक्षित
 ्  लेख े।

 टाटा  इंस्टीट्यूट  माफ  फ्रीमेंटल  बम्बई  के  वर्ष
 1968-79

 ना

 कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  दी  तथा
 अंग्रेजी  |

 प्रिंथागार  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  eto  संख्या  3199/81]

 (5)  महाराष्ट्र  एसोसिएशन  फार  दि  कल्टीवेदान  आफ  पूणे  वर्ष  1980
 ड  प्रति के  संक्षिप्त  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 और  लेखा परीक्षित  लेखे  ।
 ह

 महाराष्ट्र  एसोसिएशन  फार  दि  कल्टीवेबल  आफ  सा  पूणे  वे  ag  1!  180-81

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवर
 रेस

 (fe Ne  तथा

 अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  to ०  संख्या  3200/81]

 (6)  पद मजा  नायडू  हिमालय  दार्जिलिंग  के  at  1980-81  के

 विधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी
 रक

 की  एक  प्रति  भर

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 पदमजा  नायडू  हिमालय
 चिड़ियाघर  ath

 feat  के  वर्ष  1980-81  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक
 अं

 अंग्रेजी  सर

 विश  में  रसे  गए  ।  देखिए--एल  éto  Heat या  3201/81]
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  se  23.0  tapas
 198t

 ण  ———  नाथ  an  ——
 ट  साफ  Pervert (7)  बाडिया

 इस्टेट  देहरादून  के  वर्ष  1980-81
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 योलाँः आअ शथ्य ग्र
 ae

 रथो
 को  दक

 आते  तथा लेखापरीक्षित  लेखे  ।
 a

 वाडिया  इंस्टीट्यूट  साफ  हिमालयन  देहरादून  के  वर्ष  1980-81

 के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  |

 - प्रिंथालय  में  रखे  देखिए--एल  gto  संख्या  3202/81]

 (8)

 बीरबल  साहनी  इंस्टीट्यूट  आफ  लखनऊ  के  at  1980-81
 के  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा
 लेखा परीक्षित  लेखे  |

 ः  बीरबल  साहनी  इंस्टीट्यूट  आफ  लखनऊ  के  ag  1980-81
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 भंप्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  3203/81]  न

 (9)  बोस  कलकत्ता  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  को  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बोस  कलकत्ता  के  as  1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  वारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 @
 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3204/81]  i

 (10)  कम्पनी  1956  की  घारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 कम्पयूटर  मेंटेनेंस  कारपोरेशन  सिकन्दरा बाद  के  वर्ष  1980-81  के

 fe  कार्यकरण  की  THT  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 कम्पयूटर  मेंटेनेंस  कारपोरेशन  सिकन्दरा बाद  का  ag  1980-81

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर

 _  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में
 में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी ०  संख्या  320  5/81]

 कस  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण
 eal

 समीक्षा के  बारे
 में  विवरण । की  सरकार द्वारा

 206



 कि

 प्रेमो  यहा  पद  ang  पत
 2  1903

 ee  —_———  $$

 नि  aq
 लिमिटे

 ई
 दिल्‍ली  का

 a4  1980-81
 का

 sie
 तब्दील

 oc. sfaarer,
 लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रण

 टिप्पणियां  ।

 [wart  में  रखे  गए  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3206/81]  ae

 प्रशिक्षु
 कर्मचारी  मानवीय  निधि  और  fafan  उपबन्ध  ofa  —

 भधिसूवनाएं

 11.  श्री  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  मैं  नि  नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखती  हूं  |

 (1)  ferer  1961  की  घारा  37  की  उपधारा  (3)  के  शिक्षित

 1981  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 .  21  1981  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का०  नि०

 1037  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 फिल्मालय
 में  रखा  गया  ।  देखिए--संख्या  एल०  टी०  3207/81]

 (2)
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  की  घारा  7  की

 :  उपधारा  (2)  के  मंगेतर  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी

 कौ  एक-एक  प्रति
 ी

 ato  का०  fro  थो  दिनांक  23  1981  के  भारत  के

 ~  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  जिनके  द्वारा  ara  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण

 उपबन्ध  1952  को  जहाजों  पर  माल  लादने  गौर  उतारने  तथा

 नौकरी  में  लगे  प्रतिष्ठानों  पर  लाग  किया  गया  है  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  स्कीम  1981  सो  Got,
 Tease

 1  1981  के  भारत  के  राजपत्र में  संख्या  सा०  Fro  नि०

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
 ्

 में  रखे  गये  ।  देखिए--संख्या  एल०  टी०  3208/81]

 (3)  कमेंचारी  राज्य  बीमा  1948  की  घारा  36  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पत्रों  तथा  भेजी  की  एक-एक

 |  कर्मचारी  राज्य  बीमा  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1980-81 का
 विधिक प्रतिवेदन  |  4

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  नई  दिल्ली  के  ae  0-81  के  लेखा परी गीत

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन
 >>.

 में  रखे  गये  ।  या  एल०  टी०  3209/81]
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  23  1981

 ए27ाााा

 (4)  राष्ट्रीय  श्रम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 क्या
 अंग्रेजी  को  एक  प्रति  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखाਂ

 परीक्षित  फन

 (5)
 केन्द्रीय  श्रमिक  frat  बोलें  के  at  1980-81.  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा
 अग्रणी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।  कैरम क

 & में  रखा  गया  ।  देखिए--संख्या  एल०  go  3211/81]

 (6)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  नई  दिल्‍ली  के  ad  1980-81  के
 वार्षिक  प्रवीण

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए--संख्या  एल०  टी०  3212/81]

 केन्द्रीय  atenfre  सुरक्षा  बल  अधिनियम  att  अखिल  मार तोप  सेवा
 प्रीमियम ae  शादी

 के  अंतगर्त

 मधघिसूचना  &

 12.  गृह  मंत्रालय  झर  संसदीय  सायं-विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  पी०  वाटर
 जि निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  अघिनियम  1968  की  घारा  22  की  उपधारा  (3) के

 ्
 अंतगर्त  केन्द्रीय  भौद्योगिक  सुरक्षा  बल  1981
 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  5  दिसम्बर  1981  के भारत के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का ०  नि०  1049  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए--संख्या  एल०  टी०  3213/81]

 (2)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की टू घारा  3  की  उपघारा  (2)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  भघिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक  sfa—

 भारतीय  पुलिस  सेवा  सदस्य-संख्या  सातबां  संशोधन

 1981  जो  दिनांक  10  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में
 ण

 भधषिसूचना  संख्या  सा०  का ०  fro  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 1981  जो  दिनांक भारतीय  पुलिस  सेवा  सातवां  संशोधन

 ..  10  दिसम्बर  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का  निभ

 652  (=)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा (  काडर  सदस्य  संख्या  का  नवां  संशोधन

 जो  दिनांक  10  1981  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रक  शित  हुए
 थे  ।

 शे
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 ड  ...  राज्य सभा  से  संदेश 2  1903

 दिय  .  ———_—_—  $$$  _______§_.

 भारतीय  वन  सेवा  दसवां  .  संशोधन  1981 जो  दिनांक  10

 1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या ato  का  ०  fro

 654(s)  में  प्रकाशित  हुए  थे

 (I=)  भारतीय  वन  की  काडर  सदस्य  संख्या  का
 frac)

 1981  जो  दिनांक  11  1981  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र
 संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 पप्रिन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए--एल  टी०  संख्या  3214/81]

 कृषि  पुरर्धित्त  झर  विकास  निगम  बम्बई  के  30  1981  को  समाप्त
 हुए  वर्ष

 की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा

 13.  चित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुनवाई  :  मैं  कृषि  बौर  विकास

 निगम  बम्बई  के  30  1981  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा *
 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  करता हूं  ।

 | में  रखे  गये  देखिए--संख्या  एल०  eo  3215/8  ]
 क

 be  ———

 राज्य  सभा  से  संदेश

 सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के
 महासचिव

 से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सुचना  सभा  को  देनी
 ~  2 है  :--

 (1)  gsy
 |
 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  ara  संचालन  नियमो ंके  नियम  186  के  उप

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  मुक्के  विनियोग  संख्यांक  6  1981  को

 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  15  1981  को  हुई  बैठक  में  पारित  किया

 गया  कौर  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  को  वापिस

 पर्  लौटाने  का  निदेश  हुआ  है  और  यह  बताने  का  निदेश  gare  कि  इस  सभा  को  इस

 विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 (2) .
 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  186  के  उप-नियम  (6)

 .  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  WW  विनियोग  संख्यांक  7  198 1
 ः  को  जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  15  1981  को  हुई  बैठक  में  पारित

 किया
 ae  गया  कौर  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  को  वापिस

 .....  लौटाने  का  निदेश  हुआ  और  यह  बताने  का  निदेश  guar  है  कि  इस  शता  कों
 ह विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारि दा  नहीं  करनी  है  क्

 मिशा
 *

 aie  पनबस  ax  वकास  बम्बई  30  1981  को  समाप्त  हुए  ad  का  विधिक
 प्रतिवेदन  18

 1951  rear
 Tea  se

 किक
 id TaT
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 न  दिलाना  23  1981
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के के  विषय  की  ओर

 —
 लोक  लेखा  समिति

 पेसठवां  घोर  छियासठवाँ  प्रतिवेदन  म भ

 श्री  adler  अग्रवाल  :  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  और

 अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं

 (1)  सलाल पन  बिजली  परियोजना  के  बारे  में  समिति  के  qealag  प्रतिवेदन  पर  की  गई

 कार्यवाही  सम्बन्धी  पैसठवां  प्रतिवेदन  ।

 (2)  एक  वाय ुपुरान  के  निर्माण  हेतु  खरीदी  सामग्रियों  की  निर  घं कता
 सम्बन्धी  छियासठवाँ

 प्रतिवेदन  ।

 हिय  oe

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  =

 =
 सत्ताईसवां  प्रतिवेदन  और  कार्यवाही  सरोदा

 sit  रवीन्द्र  वर्मा  हिन्दुस्तान  टेली  fared  लि  ८,  नई  परियोजनाओं  के  बारे  में

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  द. औ | समिति  सत्ताईसवां  प्रतिवेदन  (feral  कौर  अंग्रेजी  तथा
 ह समिति  की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 प  पन
 |

 सदस्य  ों  की  सभा  से  अनुपस्थिति  सम्बन्धी
 aff

 छठा  प्रतिवेदन

 श्री  पी०  वी०  जी०  राजू  मैं  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति
 का  छठा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  ra

 फल  न  द्

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलान

 मध्य  प्रदेश  में  कोटला  कोयला  खान  में  एक  बकर  के  गिर  जाने  का  समाचार

 श्री  उत्तम  राठौर  ऊर्जा  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व के
 निम्न  विषय  की  भोर  दिलाता  गौर  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  दें

 **मघ्य  प्रदेश  के  शहडोल  जिले  में  कोटला  कोयला  खान  में  एक  बंकर  के  गिर  जाने  के  कारण

 कुछ  लोगों  की  मृत्यु  हो  जाने  और  कई  अन्य  व्यक्तियों  के  घायल  हो  जाने  का  समाचारਂ  |

 श्री go  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  मुझे  इस  सदन  को  सुचित  करते  हुए  दुख  हो  रहा  है

 कि  10  1981  को  लगभग 5-30  बजे  भराव  में  मध्य  प्रदेश  के  शहडोल  जिले में  वेस्ट
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 द्

 2  1903  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान

 न्यारी
 कौलफील्ड्स  fro  की  कोटमा  कोलियरी  में  लगाए  जाने  वाले  कोयला  रखरखाव  संयंत्र  के  संबंध
 में  जो  stacks  बंकर  बनाए  जा  रहे  थे  उनसे  सम्बद्ध  सिविल  निर्माण  काय  में

 एक
 दु
 दुर्घटना  a  =

 गई  ।  यह  निर्माण  कार्य  कोल फील्ड्स  लि०  की  भोर  से  घनजाल  ब्रदर  कर  रहे  हैं  जो
 कि  सिविल  कॉन्ट्रेक्टर  हैं  ।  इस  समय  4  ओवर-हैड  बंकरों  के  सम्बन्ध  में  निर्माण  कार्य  चल  रहा
 इन  बंकरों  में  से  प्रत्येक  की  क्षमता  1500  टन  है  ।  घटना  के  समय  जव  इन  बंकरों  में  से  एक  के

 हापर  भाग  में  कंकरीट  रखने  का  काम  चल  रहा  था  ।  तब  हापर  के  जिस  भाग  में  कंकरीट  रखा  जा

 चुका  था  वह  गिर  गया--उसके  गिरने  का  कारण  स्पष्ट  ही  शर्टारिंग  को  सहारा  देने  के  लिए  जो

 लकड़ी  के  सहारे  सीघे  लगाए  गए  थे  उनमें  से  कुछ  खिसक  गए  थे  ।

 2.  घटना  के  समय  ठेकेदार  के  लगभग  40  कामगार  पर  निर्माण  wig  में

 लगे  हुए  थे  ओर  इनमें  से  केवल  चार  कामगार  ही  कंकरीट  मिश्रण  को  उठाने  के  लिए  बंकर  के  नीचे

 थे  ।  जिस  समय  कंकरीट  चढ़ा  हुआ  भाग  गिरा  उस  समय  यह  व्यक्ति  ऊपर  से  गिरने  वाले  मलवे  के

 नीचे  कुचल  गए  जिसके  परिणामस्वरूप  दो  व्यक्तियों  की  तत्काल  मृत्यु  हो  गई  |  अन्य  दो  गम्भीर  रूप

 से  घायल  हो  गए  att  बाद  में  चोटों  के  कारण  उनकी  भी  मृत्यु  हो  गई  ।  अन्य  आठ  कामगारों  को

 मामूली  चोटें  आई  उन्हें  प्राथमिक  चिकित्सा  सहायता  के  बाद  छुट्टी  दे  दी  गई  ।

 3.  कोलियरी  प्रबन्ध मंडल  ने  घायल  व्यक्तियों  को  आवश्यक  चिकित्सा  सहायता  देने  के

 लिए  तुरन्त  कारवाई  की  ।  वेस्ट  कोल फील्ड्स  लि०  ने  मृतकों  में  से  प्रत्येक  के  परिवार  के  लिए
 रु०  1000  की  अनुग्रह  राशि  मंजूर  की  है  ।  वेस्ट नें  कोल फील्ड्स  लि०  और  ठेकेदार  के  बीच  हुए
 समझौते  के  अनुसार  ठेकेदार  को  कामगार  प्रीमियम  के  अधीन  मृतकों  के  बिल्कुल  नजदीकी

 परिवार-सदस्य  को  मुआवजा  देना  है  ।  वेस्टेज  कोलफील्इस  fo  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कार्रवाई  कर  रहा  है  कि  मुआवजे  की  राशि  नजदीकतम  परिवार--सदस्य  को  शीघ्र  ही  दे  दी

 मुआवजे  की  मोदी  प्रत्येक  तक  के  मामले  में  लगभग  रु०  18,000  बनती  है  ।

 वेस्टेज  कोल फील्ड्स  लि०  के  वरिष्ठ  अधिकारी  दुर्घटना  स्थल  पर  गए  हैं  कौर  दुर्घटना  के

 सम्बन्ध  में  वे०  का ०  लि०  के  आंतरिक  सुरक्षा  संगठन  ने  एक  जांच  पूरी  कर  ली  है  ।  इस  जांच  की

 रिपोर्टे  हमें  अभी  ही  प्राप्त  हुई  है  और  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  खान

 जबलपुर--जो  खान  सुरक्षा  महा-निदेशक  के  अधीन  हैं  भी  दुर्घटना  स्थल  पर  गए  हैं  और  उन्होंने

 भी  जांच  की  है  ।  इस  दुर्घटना  की  सारी  परिस्थितियों  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से  दो  सदस्यों  की

 एक  स्वतंत्र  तकनीकी  टीम  दुर्घटना  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  की  गई  है  ।  इस  दुर्भाग्यपूर्ण

 दुर्घटना  के  लिए  जो  भी  व्यक्ति  जिम्मेदार  पाया  जाएगा  उसके  खिलाफ  समुचित  कार्रवाई  की

 जाएगी  |

 5.  सरकार  और  कोल  इंडिया  लि०  का  प्रबस्धमंडल  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  के  प्रबन्ध

 अधिक  मजबूत  करने  की  रूवश्यकता  के  प्रति  पुरी  तरह  सजग  हैं  और  सुरक्षा  उपायों  को
 au,

 करने  के  लिए
 सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  मैं  इस  अवसर  पर  यह  कहना

 ह्यात
 ् पत्रों  एक  एजेंसी  द्वारा  प्रसारित  रिपोर्ट  के  भावसार  इस  दुर्घटना

 ए  प्रकाशित
 कर  aw  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  गई

 win  कुछ
 ं

 प्रकाशित  कर  दिया  |  नह  ING  दे
 कि

 द
 ee  में
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 गाया  ——  —_——

 थोड़े  नहीं  बल्कि
 30  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  है  जेसा  कि  मैंने  अभी

 पहले  बताया  यह
 सत्य  मौर  वास्तविकता  से  बहुत  दूर  है  |

 6.  अन्त  में  मैं  एक  बार  फिर  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहुंगा  कि  हम  अपनी  कोयला  खानों

 में  सुरक्षा  के  उपाय  लागू  करने  को  अधिकतम  महत्व  देते  रहे  हैं  ौर  इन  उपायों  कों  लागू  किए  जाने

 के  फलस्वरूप  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  दु्घंटनाभं  की  दर  में  निश्चित  रूप  से  बहुत

 कमी  हुई  है  ।  यहां  ध्यान  देने  योग्य  बात  यह  है  कि  वेस्ट  कोल फील्ड्स  लीं  में  1973  में  मृत्यु  दर

 एक  मिलियन  टन  पर  2.66 थी  किन्तु  वह  अब  घटकर  इस  वर्ष  जनवरी  से  1981  को

 अवघि  में  केवल  1.12  प्रति  मिलियन  टन  रह  गई  है  ।  वास्तव  में  कोयला  खानों  में  सुरक्षा

 सम्बन्धी  समिति  ने  लक्ष्य  यह  रखा  था  कि  1983  तक  मृत्यु  दर  एक  मिलियन  टन  पर  दो  हो  जाए

 किन्तु  wa  वास्तविकता  यह  है  कि  न  केरल  जवे स्ट नं  कोल फील्ड्स  लि०  ने  बल्कि  सारे  कोल  इंडिया

 fro  ने  उपयुक्त  लक्ष्य  से  कहीं  कम  मृत्यु  दर  का  स्तर  पहले  ही  प्राप्त  किया  जा  चुका  है  ak

 वास्तविक  मृत्यु  देर  इस  लक्ष्य  से  भी  कहीं  कम  हो  गई

 श्री  उत्तम  राठौर  मैंने  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  को  पढ़ा  मैने  उन्हें

 सुना  भी  है  ।  यह  बताया  गया  है  कि  भो वर हैड  बंकर  बनाए  जा  रहे  थे  ।

 यहां  यह  कहानी  सुनाई  जा  रही  है  कि  एक  आधार  के  लिए  इस्तेमाल  की  जा  रही  लकड़ी

 की  नीम  अपनी  जगह  से  हट  भीर  परिणामस्वरूप  भार०  alo  सी०  की  छत  गिर  गई  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  ard  के  प्रभारी  सिविल  प्राधिकारियों  ने  यह  नहीं  देखा  और  न  ही
 इसे  प्रमाणित  किया  कि  oe  के  लिए  उपयोग  में  लायी  जाने  वाली  सामग्री  ठीक  थी  या

 नहीं  कौर  वह  उस  पर  जमाई  जाने  वाली  सामग्री  का  बोझ  सह  सकेगी  या  नहीं  ?

 मंत्री  ने  बताया  है  कि  40  कामगार  इस  geet  के  शिकार  हुए  एफ०  भाई०  भार०  के

 अनुसार  लगभग  45  कामगार  काम  कर  रहे  थे  ।  यहां  5  आदमियों  का  अंतर  क्यों  है  ?

 जो  वक्तव्य  हमें  दिया  गया  है  उस  के  अनुसार  यह  लक्षित  होता  है  कि  सांय  5.30  बजे

 दुर्घटना  हुई  थी  ।  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  मलवे  को  हटाने  काम  कब  शुरू  हुआ  था  ?  क्या

 यह
 सही  है  कि  स्थानीय  प्राधिकारी  नागपुर  कार्यालय  से  अनुदेशों  के  आने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  थ े?

 मंत्री  ने  बताया  है  कि  जांच  के  लिए  भादेश  दिए  जा  चुके  हैं  ।  उन्होंने  पहले  ही  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  यह  आदिवासियों  का  इलाका  है  ।  जिन  चार  की  मृत्यु  हुई  वे  सभी

 वासी  हैं  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  जहां  तक  सुरक्षात्मक  उपाय  का  सम्बन्ध  हैਂ  ये  ठेकेदार  बहुत
 उदासीन  हैं  ।

 इसीलिए  मैं  इस  सरकार  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  यह  मालूम  करने  के  लिए

 न्यायिक  जांच  करवाई  जाए  कि  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  गए  ये  या  नहीं  और  वह  भी  मालूम  किया

 oy  = जाए कि  घटना  के  तुरन्त  बाद  मलवा  हटाया  गया  था  या
 नहीं

 ।

 शमी  go  ato  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  स  ठीक  थी  या  भ्  यह  तो  स्वतन्त्र

 जैसाकि  मैंने  बताया  कि  इस  मामले तकनीकी  दल  द्वारा
 जांच  किए  जाने  के  बाद  ही
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 माना

 की  जांच  करने  के  लिए  हमने  एक  स्वतन्त्र  तकनीकी  दल  गठित  किया  है  ।  हम  रिपोर्टे  की  प्रतीक्षा

 कर  रहे  हैं  र  जब  वे  दुर्घटना-स्थल  पर  जाएंगे  भौर  परीक्षा  करेंगे  तो  वे  शीघ्र  ही  रिपोर्टें  प्रस्तुत
 करेंगे  ।  इस  रिपोर्टे  से  ही  सारी  बातों  का  पता  चलेगा  ।  इस  समय  कुछ  भी  हुआ है  वह  यह
 कि  विभागीय  जांच  की  गई  थी  ।  हमें  ममी  ही  fine  मिली  है  ।  किन्तु  हम  विभागीय  जांच  के

 भरोसे  नहीं  रहे  हैं  ।  हमने  एक  तकनीकी  दल  गठित  किया  है  aa  जल्दी  ही  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करेंगे  ।

 मुझे  खेद  है  कि  मैं  न्यायिक  जांच  की  बात  को  मंजूर  नहीं  कर  क्योंकि  यहां  तकनी की
 समिति  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  ये  लोग  कोयला  कम्पनी  में  नहीं  है  बल्कि  यह  एक  स्वतन्त्र  तकनीकी

 समिति हैं  ।  यह  दल  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  से  है  जो  कि  निर्माण  काय  के  विशेषज्ञ

 हैं  att  इस  विभाग  के  ही  कुछ  लोग  हैं  जो  इसकी  जांच  कर  रहे  हैं  ।  ०  क

 जहां  तक  व्यक्तियोंਂ  का  संबंध  है  मेरे  पास  अभी  रिपोर्टें  नहीं  आई  है  ।  मैं  मामले

 की जांच  करूंगा  और  मापकों  बता  दूंगा  ।  हमारा  यह  मी  अनुभव  रहा  है  कि  ठेक ेके
 कामों  में

 ठेकेदार  अपने  कामगारों  के  पर्याप्त  सुरक्षात्मक  उपाय  नहीं  करते हैं  ।  हम  इसे  विभागीय  तौर

 पर  करेंगे  |

 श्री  उत्तम  राठौर  मलवा  हटाना  काम  शुरू  किया  गया  ।  मैंने  यह  पर्त
 विशेष

 रूप से
 क  कक छा  परन्तु  उन्होंने  नहीं

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  यह  सुचना  मेरे  पास  हीं  Fa  बताया  है  कि

 मलवा  ह  लिया  गया  art

 श्री  उत्तम  राठौर  अन्तिम  पैरा  मंत्री  महोदय  ने  1973  की  gaz  नामों  आदि  की  दर
 के  बारे  में  बताया है  ।  यहां  वह  यह  बता  रहे  हैं  कि  यह  दर  2.63  प्रति  दस  लाख  टन  से  कम

 होकर  1.1  प्रति  दस  लाख  रह  गई  हैं  ।  क्या  मैं  जान  सकता  x  कि  कोयला  खानों

 में

 झगा ह
 कम  करने  या  समाप्त  करने  के  लिए  वे  क्या  कदम  उठा  रहे

 हैं  ?

 शी  Yo  ato  ए०  गनी  खान  चौधरी :  सुरक्षा  उपायों  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास

 की  बहुत  सी  सिफारिशें  हैं  ।  हमारे  पास  66  मुख्य  सिफारिशें  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  IIS MIM fanifzat,  र लगभग

 15  सितारों  पहले  से  ही  कार्यान्वित  की  गई  हैं  ।  शोष  चरणबद्ध  तरीके  से  लागू
 q  |  ४ जाएंगी  ।  यदि  आप  सभी  दु्घेटवाएं  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  इसका  एक  ही  जवाब  है  कौर

 इसका  मद्दी नीक रण  करना  |

 शी  कृपा सिन्धु  मोई  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  विस्तृत  [|

 अधिकारियों  से  प्राप्त  हुई  दी  है  ।  जो  जानकारी  दी  गई  है  इसके  बारे  में  मुझे  भारी ९ पकाएं
 हैं  t

 कोयला  लदान  संयंत्र  की  गा घार भूत  सामग्री  का  भाग  जो  बन्द  हो  गया  उसका  कपूर री  खदान

 या  भूगत
 ख  दान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  विभिन्न  वैगनों  में  कोयले  के  लदान  की शीघ्रता  से

 क्रियान्वित  के  लिए  इस  विशेष  बंकर  की  बहुत  आवश्यकता  थी
 ।  खानों  के मुद्दों  के  उन  विभिन्‍न

 पस
 स्थानों  जहां  पर  कोयले  प्रयोग  किया  जात  त  को

 पहुंचाने  के  लिए  aaa
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 बहुत  महत्वपूर्ण है  ।  यह  गाघार भूत  सामग्री  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  भाग  2 है  जिससे  कोयले का

 लदान
 तेजी  से  मशीनी कृत  तरीके  से  किया  जा  है  ताकि  उत्पादन  भर  gaa  के के अन्तराल

 को  कम  किया  जा  सके  ।

 हमारी  प्रघान  श्रीमती  इन्दिरा  ने  ऊर्जा  पर  बहुत  अधिक  बल  दिया

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  कुल  सरकारी  उपक्रम  योजना  परिव्यय  का  27  प्रतिशत  से  भी  अधिक

 ऊर्जा  पर  ad  किया  जाना  है  ।  छठी  योजना  के  ऊर्जा  परिव्यय  में  बढ़ोतरी  की  गई  है  ।  वे  कीनिया

 ae  अन्य  देशों  में  बहुत  से  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  शामिल  हुई  हैं  और  उन्होंने  इस  वारे  में  कुछ
 दिशा-निर्देश  भी  दिए  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  दिशा-निर्देशों

 पर  fata  रूप  ऊर्जा  विभाग  कार्य  कर  रहा  है  या  नहीं  ।

 खदान  सुरक्षा  का  मामला  जो  कि  यहां  उठाया  गया  इसका  कोयला  क्षेत्र  में  प्रमुख

 महत्व  है  ।  देश  में  500  से  भी  अघिक  कोयला  खानें  हैं  ।  खदान  सुरक्षा  प्रमुख  मसला  है  ।  माननीय

 मंत्री
 ने  उत्तर  दिया  है  कि  अब  दुर्घटनाएं  कम  हो  रही  हैं  ।  मेरे  पास  यहां  ‘MASATS  ट्री  व्यक्त

 बका  है  जिसमें  कोयले  को  खानों  में  घातक  दुर्घटनाओं  में  वृद्धिਂ  शशांक  से  एक  लेख  प्रकाशित

 हुआ  है  ।  यह  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  के  बिल्कुल  विपरीत  है  ।  इसमें  लिखा

 खान  सुरक्षा  द्वारा  गत  ad  इसी  अवधि  के  दौरान  रिका  की  कई

 दुर्घटनाओं  की  तुलना  में  इस  वह  जनवरी  से  सितम्बर  तक  की  अवघि  में  भारत  की  कोयला

 खानों  में  घातक  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  भारी  वुद्धि  हुई

 महानिदेशालय  खान  सुरक्षा  की  यह  रिपोर्ट  है  ।  कम  कया  हुआ है
 ?  केवल  गम्भीर  दुर्घटनाओं

 में  थोड़ी-सी  कमी  हुई  है  ।  इसमें  कहा  गया  कि  गत  वर्ष  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए  व्यक्तियों  की

 संख्या  1280  थी  इस  वर्ष  यह  संख्या  1258  थी  ।  यह  तो  केवल  सीमान्त  कमी है  ।  इसी
 मालदार  पर  हमें  यह  निष्कर्ष  नहीं  निकालना  चाहिए  कि  दुर्घटनाओं  में  कमी  हुई  है  ।

 अन्य  देशों  की  बहुत  विकसित  खानों  में  जो  दुर्घटनाएं  हो  रही  हैं  इनका  अन्तर्राष्ट्रीय  दुर्घटना
 स्तर  कया  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  के  अनुसंधान  और  विकास
 भोर  भारत  कोल  इण्डिया  fo  सुरक्षा  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  cat  का  पालन  कर  रहा  ह ै।
 चीन  यद्यपि  विकासशील  देश  तथापि  उसना  स्तर  बढ़  गया है  ।  चीन  में  alo  एम०  एस०  1.5

 है  जबकि  भारत  में  यह  0.75  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  खदान  सुरक्षा  का

 सम्बन्ध  है  और  जहां  तक  कोयले  की  खानों  में  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  क्या  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर

 अपना  रहे  हैं  ।  यदि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  का  .  पालन  नहीं  कर  रहे  तो  मैं  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  हम  अनुसंधान  भर  विकास  cag  विशेषकर  कोयला  पर  कितनी  धनराशि  ad  कर  रहे

 ।  जब  तक  इस  मा घार भूत  परिमाप  का  पता  नहीं  चल  यह  कहना  aga  कठिन  है  कि

 उपयुक्त  सुरक्षा  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  या  नहीं  ।  बीमारी  का  मूल  कारण  जाने  बिना  और  बीमारी

 ay fa  कृत-विज्ञान  जाने  भाप  उसका  इलाज  केसे  कर  सकते  है  ?

 विशेषकर  बंकर  जैसी  आधारभूत  सामग्री  जो
 झुकाव

 खानों  में  कोयले  के
 शीघ्रता  से  लदान

 ane
 asa  के  गिल लिए

 प्रमुख  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  उपस्कर हूं  कि  क्या  सरकार  इस

 *
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 ie  Ss
 महानिदेशक  के  अधीन  लाई  है  कौर  यदि  तो  क्या

 वह
 इसे  अपने  क्षेत्राधिकार

 ल  कर  रही है  ।  अपने  वक्तव्य  में  माननीय  मंत्री  ने  ऐसा  कहा है  ।
 परन्तु  यह

 स्पष्ट  नहीं
 क्या  गया  कि  यह  आधारभूत  ढाँचा  जोकि  कोयला  ले  जाने  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  इसे  खान  सुरक्षा

 महानिदेशक  के  क्षेत्राधिकार  में  रखा  गया है  ।

 500  से  भी  अधिक  कोयला  खानें  हैं  और  3600  aa  खानें  भी  खान  सुरक्षा

 महानिदेशक  का  क्या  कायें  है  ?  उन्हें  प्रत्येक  खान  का  तीन  महीने  बाद  निरीक्षण  करना  चाहिए  ।

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  में  विद्यमान  संगठन  क्या  है  ?  इस  संगठन  में  प्रथम  श्रेणी  अधिकारी  100

 द्वितीय  श्रेणी  12,  तृतीय  श्रेणी  कर्मचारी  501  भोर  चतुर्थ  श्रेणी  के  281  करमेंचारी  हैं
 क्या  यह  संगठन  विभिन्न  खानों  जो  कि  4000  से  भी  अघिक  निरीक्षण  आवश्यकता  को

 पूरा  करने  में  समझे  है  और  इस  बात  की  स्वीकृति  देगा  कि  कौन-सी  विशेष  खान  मजदूरों  के  काम

 के  लिए  सुरक्षित  है  ?  इस  ded  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विशेष  बंकर  के  मामले  में

 इसके  डिजाइन जो  निर्माणाधीन  यद्यपि  यह  सिविल  निर्माण  के  क्षेत्राधिकार  में

 पैरामीटर  के  हिस्सों  जो  मजदूरों  के  लिए  काम  करने  हेतु  सुविधाजनक  ale  बाक्स-वैगनों

 में  लदान  कार्य  की  शीघ्र  प्रगति  के  लिए  सर्वोत्तम  खान  निदेशालय  ने  उस  विशेष  तिमाही  में

 निरीक्षण  किया  था  भौर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 श्री  दलवीर  fag  ने  उस  विशेष  स्थल  का  निरीक्षण  किया  है  यह  उनके  ही  निर्वाचन-क्षेत्र
 कचके में  है  और  उन्होंने  वहां  कुछ  बातों  पर  ध्यान  दिया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  उनका  नाम  भी  है  ।  यह  वात  उन्हीं  पर  छोड़  दें  ।

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  मैं  यह  वात  उन्हीं  पर  ही  छोड़ता  हूं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इस  ठेकेदार  ने  देश  में  पहले  भी  कभी  ऐसे  अन्य  बंकरों  का  निर्माण

 किया  है  और  यदि  वह  नया  ठेकेदार  तो  उसे  यह  ठेका  क्यों  दिया  गया  ।  मंत्री  महोदय  ने  बहुत

 अच्छे  ढंग  से  उत्तर  दिया  है  कि  उस  कोयला-क्षेत्र  में  ठेका-पद्धति  समाप्त  कर  दी  जाएगी  ।  इस

 निर्णय  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  और  इस  निर्णय  पर  मैं  उनको  बधाई  देता  हूं  ।

 मैं  तो  भारी  जो  वहां  उसका  उल्लेख  करना  चाहता  उनकी  रिपो  के

 खम्बा  गली  का  बना  हुआ  था  ओर  इसलिए  वह  टूट  शहतीर  लड़खड़ा  गयी

 alt  इस  पर  फैली  हुई  200  टन  मार  भी  गिर  गया  ।  मलबा  अमी  उठाया  जाना  है  ।  मुख्य  राज

 का  सभी  तक  पता  नहीं  चला  ।  सूचना  के  अनुसार  चार  व्यक्ति  मारे  गए  और  !  1  व्यक्ति  घायल

 हुए  ।  स्थानीय  लोग  बताते  हैं  कि  55  भादमी  काग  कर  रहे  थे  ।  जो  लोग  मर  उन्हें

 कोई  जीवित  नहीं  कर  सकता  |  परन्तु  एक  सही  रिपोर्टे  दी  जानी  चाहिए  ताकि  विपदग्रस्त  व्यक्तियों

 को  उचित  मुभावजा  दिया  जा  सके  ।

 अन्ततः  चास नाला  से  अब  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  बहुत-सी  समितियां  गठित  की

 गई  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  समितियां  पहले  गठित  की  गईं  थीं  क्या  सरकार
 a  उनकी

 सिफारिशों  स् स्वीकार
 कर  ली  हैं  ।  यदि  सरकार  ने  सभी  सिफ़ारिशों  स्वीकार  नहीं कों  और  उन्हें

 तहे
 क्रियान्वित  नहीं  किया  तो  अभी  तक  क्रियान्वित  न  की  गई  सिफारिशों का  ब्यौरा  क्या  मैं

 .
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 ag भी  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  इस  कोल  इण्डिया  संगठन  में  उचित  सुरक्षा
 14.0 के  उद्देश्य  से  क्या  इस  संगठन  के  महत्वपूर्ण  पदों  पर  सेवानिवृत्त  सेना  के  कार्मिकों  को  नियुक्त

 द्
 | दि  है  |  जाएगा  ताकि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  20000  मेगावाट  क्षमता  के  प्रतिष्ठापित  लक्ष्य  को

 प्राप्त  किया  जा  सके  ।

 श्री  ए०  बी०  Go  गनी  खान  चौधरी  :  कोयला  खान  सुरक्षा  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारि
 1979  में  प्राप्त  हुई  थीं  और  सरकार  ने  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  था  और  उन्हें  कार्यान्वित  किया

 जा  रहा  समिति  द्वारा  की  गई  66  मुख्य  सिफारिशों  में  से  15  सिफारिशों  को  पहले  ही
 क्रियान्वित  किया  गया  है  और  43  सिफारिशें  सतत  कार्यान्वयन  के  अंतगर्त  हैं  ।  जहां  तक  शेप

 8  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  अधिकांश  सिफारिशों  को  पुरा  करने  के  लिए  कोयला  सुरक्षा  समिति

 द्वारा  निर्धारित  समयावधि  में  क्रियान्वन  किया  जा  रहा  है  ।  सभी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  faa

 जा  रहा  है  ।  सरकार  ने  कोयला-खान  सुरक्षा  के  लिए  की  गई  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया है
 कौर  हम  उन  सिफारिशों  को  चरणबद्ध  तरीके  से  लागू  कर  रहे  हैं  ।

 जो  प्रतिवेदन  मैंने  दिया  है  उसके  सम्बन्ध  श्री  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  को

 कुछ  शंकाएं  हैं  ।  मैं  इन  शंकाओं  को  दूर  नहीं  कर  सकता  ।  मुझक  अधिकृत  रूप  से  जो  भी  प्रतिवेदन

 दिया  गया  मैं  उसे  सभा  पटल  पर  रख  रहा  हूँ  ।  जब  तक  ZR  डी०  एम०  की  रिपोर्ट  नहीं
 मिल  जाता  तब  तक  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  केवल  एक  खदान  दुर्घटना  है  या  नहीं  ।  प्रथम

 दृष्टि  से  ag  लगता  है  कि  यह  खदान  दुर्घटना  नहीं  है  ।  समस्त  देश  में  लगभग  100  कोयला  लदान

 संयंत्र  बहुत  जल्दी  लगाए  जाएंगे  ताकि  बिजली  घरों  को  बेहतर  किस्म  का  कोयला  प्राप्त  हो  सके  |

 जब  हमें  ag  रिपोर्ट  मिल  जाएगी  तभी  हम  यह  बता  पाएंगे  कि  ag  खदान  दुर्घटना  थी  .  या

 ठेकेदार  की  लापरवाही  थी  या  कुछ  अन्य  बात  थी  ।  परन्तु  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  इस  प्रकार
 के  कार्य  के  लिए  यह  ठेकेदार  एक  योग्यता  प्राप्त  ठेकेदार  था  जैसा  कि  मैंने  कहा  वह
 योग्यता  प्राप्त  व्यक्ति  है  अथवा  नहीं  यह  बेकार  है  क्योंकि  हम  ठेकेदारों  की  सेवाएं  समाप्त  करने

 माननीय  सदस्य  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  में  अनुरूपता  लाने  का  प्रयत्न  किया  है  राज  श्राप

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  बारे  में  कसे  सोच  सकते  हैं  ?  अभी  बहुत  कुछ  किया  जाना  है  भौर  हम  वो

 सब  कर  रहे
 हैं  सबसे  महत्वपूर्ण  वात  मशीनीकरण  की  है  और  अब  हम  मशीनीकरण  कर  रहे  हैं  ।

 गहरे  खदान  में  लम्बी  दिवार  सुरक्षा  उपाय  के  लिए  बहुत  जरूरी  है  भौर  हम

 फ्रांस  से  इसके  लिए  बात  कर  रहे  हैं  ।  तकनीकी  व्यक्ति  भा  गए  |  हम  ब्रिटेन से  भी  बात  कर

 हम  यह  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  कर  रहे  गौर  खदान  के  तरीके  में  भी  सुधार  लाने  का  प्रयास

 कर  रहे

 पश्चिम  कोयलाक्षेत्र  में  दुर्घटना  के  वारे  में  मेरी  यह  दृढ़  राय  है  कि  gaz  नाश  में  कमी कमी

 गाई  हैं  मेरे  माननीय  मित्र  मेरो  बात  से
 सहमत

 हैं  या  यह  मैं  नहीं  जानता  ।  मेरे पास

 aid हैं  ।  मैं  ये  आंकड़े  पहले  ही  दे
 चुका हूं  अं  1980  में  कोल  इंडिया र  मैं

 उन्हें  दोहरा

 में  घातक  दुर्घटनाओं की  संख्या संख्या  128  थी  और  घातक  at
 1075

 1  1981  में  केवल
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 114  घातक  $% घटनाएं  हुई  ।  ये  बढ़  रही  हैं  या  कम  हो  रही  इसका  अनुमान  ne  लगा

 सकते हैं  ।  प्रति  दस  लाख  टन  के  खनन  पर  होने  वाली  दुर्घटनाओं  के  बारे  कहानी  दशा लय
 खनन  के  लोगों  के  स्तर  के  अनुसार  यदि  प्रति  दस  लाख  टन  के  खनन  पर  केवल  एक  दुर्घटना  होती
 है  at  ag  विशेष  उपलब्धि  होगी  ।  हम  इसे  पहले  ही  प्राप्त  कर  चके  हैं  ।

 श्री  दलबीर  fag  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस

 दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  जो  उत्तर  प्रस्तुत  किया  है  मैं  उस  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूँ  ।  में  स्वयं  उस  क्षेत्र  से

 भाता  हूं--यह  दुर्घटना  10-12-1981  को  घटित  15-12-81  को  में  स्वयं  दुर्घटना  स्थल  पर

 गया  था  ।  वहां  पर  उस  दिन  neat  का  फाईनल  मंच  हो  रहा  था  ।  सभी  अधिकारी  वहां
 उपस्थित  थे  ।  वह  हिन्दुस्तान  में  अपने  नमुने  का  एक  वड़ा  बंकर  बन  रहा  लेकिन  दुर्घटना  के  बाद

 लल  जिले  में  16-17  कोयले  की  खदानें  चलती उ  को  देखने  के  लिए  कोई  मौजुद  नहीं  था  ।  श
 जिनमें  ये  खदान  aga  आप  में  एक  बहुत  बड़ी  खदान  है  और  ag  बंकर  1500  टन  क्ष  मता  वाला

 बन  रहा  था  ।  न  वहां  सिविल  इंजीनियर  मौजुद  था  न  सब-एरिया  मेनेजर  मौजूद  अपने  आप  में

 कोई  भी  रिस्पांसिबिलिटी  लेने  को  तैयार  नहीं  है  ।  आप  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  रिप्लाई  दिया  वह
 भी  बहुत  डिफर  करता  है  ।  घटन  Gho  श्राई०  आर  के  मुताबिक  5  बजे  विलास  जाती  उसमें

 22  पुरुष  23  महिलाएं  बतलाई  जाती  दो  माइनर  बच्चे-मुन्नी  और  श्यामकली  मी  थे  ।  जब

 घटना  घटी  तो  उसके  बाद  सिक्के  ब्यान  लिये  जा  रहे  थे  ।  कांट्रेक्टर  ने  उनको  भगा  दिया

 बौर  उन  लड़कियों  का  ब्यान  अभी  तक  नहीं  हुआ  है  ।  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी

 भी  वहां  जिन  लोगों  की  मृत्यु  हुई  उनमें  से  लगभग  आधे  लोगों  की  लाशें  अभी  भी  मलवे  के

 नीचे  दबी  हापड़  के  नीचे  दबी  हुई  मैं  स्वयं  वहां  गया  था  और  मेने  वहां  की  हालत  को
 a  कि देखा  है  ।  यह  कहना  काफी  नहीं  होगा  कि  मलवा  ger  दिया  गया  है  ।  में  बताना  चाहता  स

 प्रभी  पूरा  मलवा  नहीं  हटाया  गया  है  ale  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  के  बारे  में  आप  क्या

 कार्यवाही  करेंगे  ।  भाप  कया  कोई  एप्रोक्सीमेट  डेट  जिस  डेट  तक  यह  मलवा  get  fear

 जाएगा  ।  वहां  पर  अधिकारियों  से  पूछने  पर  पता  चला  कि  जब  नागपुर  से  आदेश  तब

 यह  मलवा  हटाया  जाएगा  |

 एक  बात  यह  कौर  बताना  चाहता  हूं  कि  80  फीट  की  हाईट  से  200  टन  वजन  बीम

 सहित  का  मलवा  गिरा  और  बह  5  फीट  नीचे  जमीन  में  चला  गया  ।  आप  कसे  कह  सकते  हैं  fa

 उसमें  केवल  4  व्यवसायों  की  म  हुई  वहां  पर  एक  दर्दनाक  दुर्घटना  हुई  है  और  मेंने  स्वयं
 a

 वहां  के  अधिकारियों  से  चर्चा  की  ।  वहां  का  जो  जनरल  सुहागपुरा  एरिया  का  वे

 दुर्घटना  होने  के  काफी  दिन  बाद  वहाँ  जाते  हैं  ।  दुर्घटना  10  तारिख  को  हुई  भर  वे  13
 दि

 रोल

 को  वहा  पर  जाते

 मे  आप  से  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  18  हजार  रुपये  प्रति  व्यक्ति
 मुआवजा  देने  की

 जो  बात  आपने कही  यह
 बहुत  ही  कम  आप  इसको  इस  दृष्टिकोण से  देखें  कि  जो  मुत्तकी

 उनकी  उम्र  कितनी  कम  थी  ।  मैं  इसको
 प  देता  हूं

 a  25
 सुन्दर

 25  श्रीमती  फुल  Hat  ag  और  शमी  द्वारा  सुमुद्रावाई  की
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 अलल

 अविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  विषय  की  भोर  ध्यान  दिलाना  23  1981

 मृत्यु 16  तारीख  को  अस्पताल  में  हुई है  ।  इस  तरह  से  भाप  देखें  कि  30  वर्ष  तक की

 aa मृतक  थे  आर  उन  के  लिए  18  हजार  रुपये  मुआवजे  के  रूप  में  देने  का  आप  वायदा कर  र
 ag  काफ  भि  नहीं  होगा  ।

 इस  के  साथ  ही  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सारे  के  सारे  ट्राइवल  लोग  थे  ate  मेरा  कहना
 है  कि  इन  परिवारों  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  आप  खदानों  में  नौकरी  पर  लगावें  |

 मेंह  भी  कहना  चाहूँगा  जिस  कांट्रेक्टर  ने  यह  ठेका  ले  रखा  हुकुम  सिंह  ने  घेजल  एण्ड
 ब्रोबैक  के  नाम  से  जो  यह  ठेका  ले  रखा  उससे  जब  बात  हुई  तो  ऐसी  सरल  भाषा  में  वह  कहने
 लगा  जसे  कुछ  हुआ  ही  न  हो  ।  उसने  कहा  ऐसी  घटनाएं  तो  रोजाना  होती  रहती  क्या  इस

 तरह  की  बातों  से  उन  लोगों  की  क्षतिपूर्ति  हो  सकती  है  ।  इतनी  बड़ी  यह  कोलाइन  है  और

 वहां  पर  ठेकेदार  इस  तरह  की  बातें  कहता  है  ।

 में  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  वहां  पर  जो  मलवा  पड़ा  हुआ
 उसको  हटाया  जाए  ।  यह  कहना  मलवा  हट  war  में  इसको  मुनासिब  बात  नहीं

 समझता  |  इसके  साथ  ही  साथ  जो  बीम  गिरा  उसका  एक  सैम्पल  में  लाया  हूं  और  यदि

 माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  परमिट  करते  तो  मैं  संसद  के  समक्ष  इसको  प्रस्तुत  करूंगा  |

 माप  इस  की  जांच  करें  कि  ag  कसी  लकड़ी  है  ।  आप  स्वयं  मौके  पर  जा  कर  देखें  कि  किस

 तरह  को  सड़ी  हुई  लकड़ी  की  सिंटरिंग  हुई  है  ate  वहां  पर  जो  सीमेंट  वगेरह  जिस  मात्रा  में

 मिलाया  गया  है  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 इसके  साथ-साथ  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वहा  को  जनता  में  इस  पर

 काफ़ी  रोष  है  ।  में  fas  यही  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  कि  सलवा  किस  तारीख  तक  आप  हटवा  देगें

 और  दूसरा  यह  कि  मुआवीया देने  की  जो  घोषणा  आपने  की  उसको  बढ़ाया  जाए  ।  मैं

 भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  आंकड़े  आपने  दिए  हैं  और  जो  रिपोर्ट  पुलिस  ने  दी  उससे  वे

 भिन्न  हैं  ।  पुलिस  रिपोर्ट  कुछ  मौर  कहती  है  ।  भाप  40  कहते  इसमें  मुझे  शंका  है  और  में

 समझता  हूं  कि  मलवे  के  नीचे  अभी  भी  लाश  होंगी  ।  जब  इतना  मलवा  गिरा  तो  आप  केसे
 कड  सकते  हैं  कि  मलवे  के  नीचे  और  आदमी  नहीं  है  ।  में  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  जो  मुआवज़े  की  राशि  है  उस  को  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़ाया  जाए  |

 श्री  ए०  वी०  go  गनी  खान  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  हम  डी०  जी०  एम०  एस०  की
 रिपोर्टे  का  इन्तजार  रहें  हैं  ।  मुझे  यह  मालुम  नहीं  कि  इस  बड़ी  मात्रा  में  पड़े  कचरे  को  क्यों

 =
 हटाया  जा  रहा  है  ।  शायद  डी०  जी०  एम०  एस०  के  लोग  इस  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  स्वीकृति

 न
 पर  इसे  हटा  दिया  जाएगा  ।

 जहां  तक
 मुआवजे

 का  संबंध  वह
 कामगार  uae  afafaay

 मक  विनिर्दिष्ट
 व्यवस्था  के

 yok
 ठेकेदार  द्वारा  अदा  किया  जाता  |

 में  से  किसी  को  रोजगार
 देने के  dara

 यदि  हमें

 |
 उपयुक्त

 व्यक्ति
 मिलते

 है  तो  हम  इस  बर  आवश्यक
 विचार  करेंगे  |

 न  माना
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 रा  सम्बन्धी

 स

 प-समिति  के  कतिपय  गुप्त  प्रतिवेदनों  में  दी  गई  सि  शादी  पर  की

 गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाले  सरकार  के  उत्तरों  को  प्राक्कलन  समिति

 (1978-79)  द्वारा  स्वीकार  करने  के  बारे  में  घोषणा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  यह  सुचना  देनी  है  कि  प्राक्कलन  समिति  के  सभापति

 ने  अध्यक्ष  को  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  रक्षा  के  विषय  पर
 =e 1978-79  की  रक्षा  उप-समिति  के  पांच  तथा  गुप्त  प्रतिवेदनों  में  शामिल

 और  निष्कर्षों  पर  जो  तत्कालीन  तथा  रक्षा  मंत्री  को  19 79  में

 गए  at  गई गई  कायंवाही  को  दर्शाने  वाले  सरकार  के  उत्तर  स्वीकार  कर  लिए हैं  ।

 +  नियम  377  के  ग्रीन  मामले

 ह
 बम्बई  नगर  निगम  हारा  मकान  बनाए  जाने  के  लिए  नमक  आयुक्त  द्वारा

 - सूची  शीघ्र  दिए  जाने  की  मांग  क्

 det  तेजो
 ss

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  :  बम्बई  नगर  का  विस्तार

 से  हो  रहा  गरीब  तथा  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  आवास  के  लिए  भूमि  की  तत्काल

 आवश्यकता  है  ।  वह  भूमि  जो  नमक  बनाने  के  लिए  निर्घारित  श्र  anger  पड़ी  है

 जन्तु  केन्द्र  सरकार  की  अधीन  नमक  आयुक्त  इस  प्रकार  की  भूमि  बम्बई  नगर  निगम  को  नहीं  दे

 रहा  है  ।  नमक  बनाने  वाले  प्राधिकारियों  के  पास  अभी  तक  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  जिनकी  भूमि  की

 आवश्यकता  निगम  उसकी  विकास  योजना  में  किए  आरक्षण  के  कार्यान्वयन  के  लिए  है  ।

 मैं  सम्बन्धित  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  नमक  बनाने  वाले  प्राधिकारियों  को  यह

 भूमि  निगम  को  विकास  प्रयोजन  के  लिए  यथाशीघ्र  उपलब्ध  कराने  का  निदेश  है  ।

 विकलांग  लोगों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  विधान  बनाने  की  मांग

 भी  राम  विलास  पासवान  उपाध्यक्ष  विकलांग  ay  समाप्त  होने
 जा  रहा  लेकिन  विकलांगों  की  समस्याएं  ज्यों  की  त्यों  हैं  ।  24  1981  को  श्रम  मन्त्री
 ने  भआाश्वासन  दिया  था  कि  31  81  तक  जितने  विकलांगों  का  नाम  नियोजनालयों  में  दर्जे

 उनको  रोजगार  उपलब्ध  करा  दिया  लेकिन  अभी  तक  इस  आश्वासन  का  पालन  नगण्य

 संविधान  की  धारा  47  के  अनुसार  राज्य  सरकार  का  दायित्व  हो  जाता  है  कि  वह  ऐसे  लोगों  के

 लिए  रोजगार  का  अवसर  मुहैया  करे  ।  इस  सम्बन्ध  में  विकलांगों  के  प्रतिनिधि  समय-समय  पर  सरकार

 एवं  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  बातचीत  करते  भा  रहे  लेकिन  उसका  भी  नतीजा  कुछ  नहीं  निकला  ॥
 विकलांगों  ने  अपने  दो  दिन  के  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  पिछले  दिन  एक  प्रस्ताव  पास  कर  नोकरी  में
 3  प्रतिशत  का  छात्रवृत्ति  में  विकलांगों  के  लिए  अलग  रोजगार  कार्यालयों

 a
 पंजीकृत  विकलांगों  को  अविलम्ब  सेवा  प्रदान  करने  आदि  महत्वपूर्ण  मांगें  रखीं  ।  विकलांग  ag

 गी Ysa  अंधों  पर  लाठी  चाज  से  हुई  और  सरकार  ने  उस  समय  आश्वासन  दिया  था  कि
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 377  के  अधीन  मामलें  235  1981:
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 ——  नाला

 पों की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  एक  faz  सरद का  दरा  सदन  मेंਂ  प्रस्तुत  किया  जाएगा |
 क  wal  उस  विधेयक  ar  कोई  पता  नहीं है  जबकि  31  दिसम्बर  81  को  अन्तर्राष्ट्रीय

 विकलांग वर्ष  समाप्त  होने  जा  रहा  है  ।  &

 aa  सरकार  से  मांग  है  कि  सरकार  अविलम्ब  विकलांगों  के  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  सदन

 में  उपस्थित  करे  और  उनकी  मांगों  को  अविलम्ब  विचार  कर  आवश्यक  कार्यवाही  करे  ।

 प्राचीन  स्मारकों  के  समुचित  रख-रखाव  के  लिए  उड़ीसा  के  लिए  एक  पृथक

 पुरातत्वीय  मंडल  बनाने  की  सांग

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  मैं  नियम  377  के  acta
 निम्नलिखित

 मले  को  उठाना  चाहती  gi  उड़ीसा  में  किसी  पुरातत्व  मण्डल  के  अभाव  में  वहां  के  ब  हां

 TATA  स्मारकों  का  समुचित  रखरखाव  असम्भव  हो  गया  है  ।  कार्णिक  के  सूप  मन्दिर  पुरी के
 भगवान  जगन्नाथ

 भुवनेश्वर
 के  लिंगराज  मन्दिर  तथा  ललित  उ

 दागिरी  तथा

 रत्नागिरी  के  बौद्ध  मन्दिरों
 जसे

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्राचीन  स्मारकों  के  लिए  राष्ट्रीय  और
 अन्तर्राष्ट्रीय  क्षत्रों  में  मशहूर है  |  भगवान  जगन्नाथ  कम्पलैक्स  तथा  -  भगवान  लिंगराज  कम्लेक्स

 सहित  उड़ीसा  में  एक  सौ  से  afar  केन्द्र  संरक्षित  स्मारक  हैं  ।

 इन  प्राचीन  स्मारकों  को  देखने  के  लिए  भारत  श्रौर  विदेशों  से  हजारों  पर्यटक  प्रतिदिन

 उड़ीसा  ara  हैं  ।

 भुवनेश्वर
 और  पुरी  में  कार्य  कर  रहे  पुरातत्व  विभाग  के  तीन  sas

 मण्डलों  के  पाठ झोंके  लिए  भी इन  स्मारकों  के  संरक्षण  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  अधिकार  नहीं  है  ।  छोटे-मोटे  मामल  11 ना

 उन्हें  पुरातत्व  कलकत्ता  के  अधीक्षक  से  अनुमति  लेनी  पड़ती  है  ।  इसलिए  प्रले
 सव  AT  तथा  उत्खनन  जैसे  महत्वपूर्ण  कार्यों  की  जिसकी  आवश्यकता  उतना

 शायद  ही
 घ्यान  दिया  जाता  हो  ।  यहां  तक  कि  रोजमर्रा  के  संरक्षण  कार्यों  की  भर  भी  पर्याप्त  ध्यान ध्यान  नहीं
 दिया  जाता  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  दिक्षा  मंत्रालय  को  उपयु  क्त  कठिनाइयों  से  अवगत  कराया  है  तथा
 उड़ीसा  के  लिए  पृथक  पुरातत्व  मण्डल  बनाने  उसे  प्राचीन  स्मारकों  के  समुचित  संरक्षण  के
 लिए  वित्तीय  अधिकार  प्रदत्त  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।  क

 इस  बात  को  देखते हुए  मैं  यह  मांग  करती हूं कि  उड़ीसा  के  लिए  एक  पूरक  पुराना
 जिसका  मुख्यालय  भुवनेश्वर  में  की  स्थापना  के  लिए  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  कारगर

 तथा  |
 तुरन्त  कदम  उठाए  जाएं  |  थ  ्  RS

 ee पर  नथ

 उत्तर  प्रदेश  के  सीमेंट  कारखानों  के  लिए  कोयले  की  प
 rater  सप्लाई .

 श्री  कृष्ण  प्रकाश
 तिवारी

 वर्तमान  समय  में  सीमेंट  के  विकास  कार्यों

 अत्यघिक  महत्व  होता  जा  रहा  है  ।  सीमेंट  की  कमी  के  कारण  सावंजतिक  तथा  व्यक्तिगत  क्षेत्रों में

 अनेक  निर्माण के  कार्य  पूरे थ  ठ  नहीं  हो  पा  wen
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 इतने पर  भी  उत्तर  प्रदेश  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  स्थित  तीन  में  से  दो  सीमेंट  deed  ढाला

 एवं  चुक  काफी  दिनो ंसे  बन्द हैं  तथा  तीसरी  फैक्टरी  चुनार भी  बन्द  होने  की  स्थिति में  है  ।

 उपरोक्त  दोनों  फैक्टरी  कोयल  न  होने  से  बन्द  है  तथा  तीसरी  फैक्टरी  चुनार  भी  कोयला न  होने

 से
 '  बन्द  होने  जा  रही  इन  तीनों  कारखानों  में  कोयला  रेल  बैगन  न  मिलने  से  नहीं  पहुंच

 पाया है  ।

 मेरा  भारत  सरकार  अनुरोध  है  कि  अधीनस्थ  कोयले  का  प्रबन्ध  कराए  तथा  भविष्य  में

 भी  यह  सुनिश्चित  करे  कि  कभी  भी  कोयले  की  wet  से  कोई  कारखाने  बन्द  न  हों  तथा  कोयला

 पहुंचाने  के  लिए  समुचित  रेल  वैगनों  की  व्यवस्था  करे  ।

 दक्षिण  दिल्‍ली  के  बेगमपुर  गांव  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अनुसूचित

 प्  के  कुछ  परिवारों  के  मकानों  का  गिराया  जाना

 श्री  चन्द्रपाल  झलानी  ।  उपाध्यक्ष  qh  अनुसूचित  जाति  के  एक  दर्जन

 परिवारों  की  दिल  दहला  देने  वाली  कहानी  सुन  कर  मारी  धक्का  लगा  ।  इन  लोगों  के  मकानों को
 feo  वि०  sro  द्वारा  सम्बन्धित  लोगों  को  बिना  कोई  सुचना  दिए  अथवा  बिना  कोई  वैकल्पिक

 aaa  उपलब्ध  गिरा  दिया  गया
 ह

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  14  1981  को  दक्षिण  दिल्‍ली में  मालवीय  नगर  के  निकट

 बेगमपुर  गांव  में  घटी  ।

 aa  वह  कागजात  दिखाए  गए  हैं  जिनके  अनुसार  ये  परिवार  1936  से  इन  मकानों  में  रह

 रहें  हैं  बर  निगम  को  गृह-कर  अदा  कर  रहे  El  उनके  पास  वे  कागजात  भी  हैं  जिनसे  यह  पता

 है  कि  यह  जमीन  उनको  चौथे  दशक  में  गांव  के  जमींदारों  द्वारा  दान  में  दी  गई  थी  ।  इसलिए

 यह  नहीं  माना  जा  सकता  कि  उन्होंने  सरकारी  जमीन  पर  मकानों  का  अनधिकृत  निर्माण  किया

 ये  परिवार  और  बच्चे  इस  कड़कती  सर्दी  में  रातोंरात  बेघर  हो  गए  हैं  और  उनके  पास

 सिर  छुपाने  की  कोई  जगह  नहीं  जिस  समय  यह  गिराने  कायें  आरम्भ  हुआ  सभी  मद्दे

 बाहर  काम  पर  गए  हुए  थे  ।  जैसा  कि  मैंने  ऊपर  कहा  है  कि  इन  परिवारों  को  कोई  नोटिस  जारी

 नही  किया  गया  था  ताकि  वे  अधिकारियों  को  कम  से  कम  इस  बात  का  प्रमाण  दिखा  सकते  कि

 इन  मकानों  पर  उनका  1936  से  कब्जा  है  ।

 सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  मामले  की  तुरन्त  जांच  करे  तथा  यह  सुनिश्चित  करे  कि

 इन  परिवारों  को  वही  भूमि  तथा  उस  पर  मकान  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  मुआवजा  दिया  जाए ।

 इसके  पश्चात्‌  लोकसभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 mie
 ि

 के  पश्चात्‌  दो  बज
 कर  सात  मिनट  पर

 ठगो  समवेत हुई  ।

 महोदय
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 SS
 श्री  समर  मुखर्जी  :  इससे  पूर्वे  कि  आप  आरम्भ  करें  मैं  यह द

 चाहता  हूं  कि  माज  की  कार्यवाही  की  सुची  में  छठी  योजना  पर  बहस  को  शामिल  हुआ  है

 |
 1

 इससे  पहले  ait  बहुत  से  विधेयक  हैं  ।  कल  सत्रावसान  होने  जा  रहा  है  aa:  छठी  योजना  पर
 बहस  के  लिए  नहीं  है  ।  इसीलिए  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  इसे  ane  सत्र  तक  के

 स्थगित  कर  दिया  जाए  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  संसदीय  मामलों  के  मंत्री  पर  निर्भर  करता  है  ।  aa  नियम  377
 के  मन तगत  भाने  वाले  मामले  की  चर्चा  हो  रही  है  ।  श्री  लक्ष्मण  मलिक  ।

 (8:)  पारादीप  पत्तन  के  लिए  श्रमिक  रेलगाड़ियों  की  सांग

 थ्रो  लक्ष्मण  सलिक  सिंह  :  *पारादीप  भारत  के  मुख्य  पत्तनों  में  से  एक  है  ।
 केन्द्र  सरकार  ने  पारादीप  पत्तन  पर  दो  कारगो  वर्थ  तथा  एक  तेल  टर्मिनल  की  मंजूरी  दी  है  ।

 केन्द्र  सरकार  के  पारादीप  में  एक  इस्पात  संयंत्र  तथा  एक  फास्फेट  उवंरक  संयंत्र  की  स्थापना  के
 fata  से  पारादीप  पत्तन  भर  अधिक  अच्छी  रेल  यातायात  की  सुविधाओं  का  पात्र  हो  जाता  है  ।

 इस  तथ्य  के  वावजूद  कि  पारादीप  पतन  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 हो  गया  यह  वह  वास्तव  में  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  पारादीप  पत्तन  के  लिए  पर्याप्त  रेल  गाड़ियां  नहीं

 पत्तन  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  कटक  और  पारादीप  के  बीच  चलने  वाली  केवल

 एक  रेलगाड़ी  पर  निडर  रहना  पड़ता  है  ।  यह  समस्या  इस  तथ्य  से  ate  गम्भीर  हो  जाती  है  कि

 इस  गाड़ी  में  केवल  दो  सवारी  डिब्बे  है  तथा  बाकी  के  सभी  डिब्बे  मालवाही  के  हैं  ।

 पारादीप  पत्तन  के  लोग  कई  वर्षों  से  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  पारादीप  पत्तन  कें  लिए  ax  दो

 रेल  गाड़ियां  चलाई  जाएं  ।  नई  गाड़ियों  में  से  एक  गाड़ी  कलकत्ता  की  ओर  से  भाने  वाली  पुरी
 श्री  जगन्नाथ  एक्सप्रेस  तथा  मद्रास  मेल  के  सवारियों  को  लेकर  कटक  से  सुबह  चले  तथा

 पारादीप  सुबह  9.30  बजे  तक  ठीक  समय  पर  पहुंच  जाए  ।  इसी  दूसरी  नई  गाड़ी  पारादीप
 से  सांय  5.30  बजे  चल  कर  आठ  बजे  तक  कटक  पहुंच  जाए  ताकि  पुरी  श्री  जगन्नाथ

 एक्सप्रेस  कौर  मद्रास  मेल  से  कलकत्ता  की  ओर  जाने  वाली  सवारियों  को  ले  सके  ।  मैं  ag  मांग
 करता  हुं  कि  ये  दो  गाड़ियां  अविलम्ब  चलाई  जाएं  ।  पारादीप  कौर  कटक  के  बीच  afa  रिक्त  स्टेशन
 भी  खोले  जाने हैं  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  माल  एवं  यात्री  गाड़ी  के  स्थान  पर  एक

 पर्ण  सवारी  गाड़ी  तुरंत  चलाई  जाए  ताकि  पारादीप  के  लोगों  तथा  पारादीप  पत्तन  के  हज़ारों
 कर्मचारियों  की  वास्तविक  तकलीफों  का  समाधान  किया  जा  सके  ।

 प्रधानमंत्री  के  बारे  में  की  गई  कथित  भविष्यवाणियों  के  बारे  में
 ा

 गह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  का  वक्तव्य

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  गृह  राज्यमंत्री  श्री  पी०  वेंकटसुब्वया  ने  21

 1981 को  सदन  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  fe  एक  तथाकथित  तंत्री
 क  श्री  रत्ना नन्द —— — —

 ~
 *उड़िया में  दिए  गए  मूल  भाषण

 मेकेंजी  अनुवाद  का  हिन
 ila
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 मला  असद
 रामावतार  ने  गोरखपुर  में  प्रघानमंत्री  की  निन्दा  an  है  wafua  क  ई  बात  कही  है  तथा
 श्री  श्री  एच०  एन०  बहुगुणा  के  कट्टर  सैनिक  हैं  ।  यह  कहना  बिल्कुल  गलत  ar  नि  तरा

 a
 ह है  कि  इस  प्रकार  के  लोगों  का  श्री  बहुगुणा  अथवा  उनकी  पार्टी  से  कोई  संबंध  इस  वक्तव्य  से

 श्री  बहुगुणा  की  छवि  धूमिल  हुई  है  इस  प्रकार  के  मामलों  में  कोई  मी  वक्तव्य  देने  से  पहले
 सरकार  को  पूरी  छानबीन  करनी  चाहिए  ।  उत्तर  प्रदेश  कैगा  सचिव  ने  कहा है  कि  वह  तांत्रिक
 घोषित  था  ।

 28  1981  के  स्टेट्समैन  में जब  यह  खबर  छपी  थी  कि  अपराधी  इतिहास  वाले
 श्री  राजू  भटनागर  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  उसे  श्री  एच०  एन०  बहुगुणा  की  हत्या  करने  के

 लिए  कहा  गया  है  तो  हमारी  मांग  के  बावजूद  सरकार  ने  उस  संबंध  में  सदन  में  कोई  वक्तव्य तीव्र

 नहीं  दिया  था  ।  इस  मामले  में  सरकार  ने  श्री  बहुगुणा  के  विरुद्ध  श्री  शास्त्री  द्वारा  कही
 बातों  का  अपनी  सुविधानुसार  दुरुपयोग  करने  का  प्रयास  किया  है  ।

 मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  इन  दोनों  मामलों  की  पूर्ण  छानबीन  की  जाए  तथा

 इस  सदन  में  उस  पर  पूर्ण  बहस हो  ।

 a कानून  टेली  फोन  दूर  मंडल  में  असंतोषजनक  टेलीफोन  सेवा

 श्री  कुमकुम  नटराजन  :  मैं  संचार  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दूर
 रे

 सकील  के  कुमबुम  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  की  दयनीय  दशा  की  भोर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  कुमबुम  टेलीफोन  एक्सचेंज  सभी  दिनों  खराब  रहता  है  ।  टेलीफोन  के  खराब

 होने  पर  भी  इसकी  रिपोर्टे  करने  के  लिए  एक्सचेंज  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इस  खराबी  का

 मुख्य  कारण  का  ठीक  प्रकार  रख-रखाव  न  होना

 अन्तर-डाय लिंग  प्रक्रिया  कभी-कभी  at  काम  करती  है  भीर  कभी  यह  काम  करती  है

 तो  गलत  नम्बर  मिल  जाते  हैं  ।  मीटर  सुविधा  की  शुरूआत  करने  के  इसके  फलस्वरूप  प्रयोक्ताओं

 को  आधिक  हानि  होती  है  और  इस  कारण  उनके  निशुल्क  कालों  में  कमी  हो  जाती  है  ।  प्रयोक्ताओं

 को  उनके  बिना  किसी  अपराध  के  जुर्माना  भरना  पड़ता  है  ।

 यह  एक  साधारण  नियम  है  कि  टेलीफोन  सेवा  को  चौबीस  घंटे  काम  करना

 लेकिन  कुमबुम  एक्सचेंज  इस  नियम  का  अपवाद  प्रतीत  होता  है  ।  जनता  इस  बात  से  बहुत  रखी

 है  कि  6  बौर  10  बजे  सायं  के  मघ्य  200  नम्बर  ट्रंक  पर  मुश्किल  से  कोई  नम्बर

 मिलता  है  ।  ऐसा  पता  लगा  है  कि  इन  घंटों  में  उत्तर  देने  के  लिए  वहां  कोई  तकनी
 की

 कमेंट्री

 नहीं  होते  हैं  |

 कुमबुम  कस्बे  में  रोजाना  बिजली  चला  जाना  आम  बात  है  ।  टेलीफोन  संचार  प्रतिदिन

 5  से  6  घंटे  तक  बंद  रहता  है  ।  कुमबुम  कस्बे  में  बैटरी  सुविधा  या  जेनरेटर  सेवा  जैसी  कोई  दूसरी

 व्यवस्था  नहीं  है  ।  यहाँ  पर  नो  ब्रेक  पावर  संयंत्र  की  व्यवस्था  करना  भावशइंयक  है  ।

 कुमकुम  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  प्रयोक्ता  बागान  के  मालिक  हैं  कौर  उनका  केरल  में  बहुत

 मात्रा  में  धन
 जमा  है  ।  ज उ  हैं  कुमबुम  से  मुश्किल से

 30  किलोमीटर  कौ
 हरी  ले

 कुमुली  एक्सचेंज

 डब्
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 एएााण  Se  nna

 (a aa

 )  के  माध्यम  से  स्टेटों  में  अपने  लोगों  बात  करनी  पड़ती  है  पहाड़ी ड़ी  भूखण्ड  से  होकर
 जाने  वाली  टेलीफोन  लाइनों  के  तेज  वर्षा  आदि  से  बार-बार  खराब  हो  जाने

 के  कारण
 म

 शरु  we मन  20  दिन  बातचीत  नहीं  हो  पाती  है  ।  इस  लाइन  के  अतिरिक्त  एक

 निर्माण  कराने  की  तत्काल  आवश्यकता  है  और  ये  दोनों  लाइनें  To  सी ०  एस०  गार  ०
 ese कंडक्टर  स्टील  रिइन्फोसस )  तार  की  होनी  चाहिए  ।

 कुमबुम  में  इलायची  उत्पादक  रहते  हैं  और  ये  उत्पादक  विदेशों  में  इलायची  का  rater

 करके  भारी  मात्रा  में
 विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हैं  ।  अतः  वहां  निम्नलिखित  सुविधाएं  तत्काल

 |  द् Aaah  हैं

 कुमकुम  थैवारम-अस्तर-डायलिंग  ॥

 id  |

 थ  erate  1 ।

 कुमबुम-मदुर-मद्रास-नई  दिल्‍ली -बम्बई  एस०  टी०
 डी०  सुविधा  ।

 कुमकुम  थनी  एस०  टी  ०  डी०  a

 कुमकुम  के  लिए  eto  To  एक्स  प्रकट  |

 कुमबुम  ले  कुमुली  तक  एक  भर  ट्रंक  लाइन  ।

 कुमकुम  ae  सैनी  के  मध्य  सु ०  एच०  एस०  प्रक्रिया  की  sf  स्थापना
 द  >

 (at)  केरल  भूमि  सुधार  विधेयक  अनुमति  ।

 Foor श्री  ए०  के०  बालन  :  केरल  के  राज्यपाल  ने  केरल  विधान  सभा —

 एक  विधेयक  30-4-1980  को  भारत  सरकार  के  पास  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  क  ie

 अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजा  था  ।  विधेयक  में  केरल  भूमि-सुधार  1963  की
 घारा  60  का  लोप  करने  के  लिए  गया  है  ।  अधिनियम  में  धारा  60  केरल  भी-सुघार

 1979  (1979  का  27)  द्वारा  कुछ  व्यक्तियों  को  संरक्षण  देने  के  लिए
 स्थापित  की  गयी  थी  जिन्हें  1-4-1964  के  बाद  भूमि  के  पट्टे  प्राप्त  हुए  हैं  और  उन्होंने

 उस  भूमि  में  घारा  74  में  अन्तर्विष्ट  उपबंधों  से  जिनसे  भूम्याघिकार  पर
 divi

 लगा  fear  गया
 1-4-1964  के  बाद  काफी  सुघार  किए  हैं  ।

 भारत  सरकार  गृह  मंत्रालय  ने  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  आपत्तियां  उठायी  थीं  तथा
 केरल  सरकार  ने  उन  भापत्तियों  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  भेजा  था  ।  तत्कालीन  मुख्यमंत्री  ने  कानन
 की  भावश्यकता  की  स्पष्टीकरण  दिया  था  तथा  गृहमंत्री  से  अनुरोध  किया  था  कि  ag  विधेयक  के
 सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाएं  ।  भारत  सरकार  ने

 «जी  न
 के यह  सुझाव

 दिया  था  कि  मामले  विचार  किया  जाए  क्योंकि  .  विधेयक  स्

 तथा  14  के  उपबंध  के  विरुद्ध है  ।  सरकार  की  आपत्तियां  केरल  सर  ok  aT

 र  दी  गय
 वी at

 ।  केरल  भूमि  सुघार  मधघिनियम  की  घारा  60  के  अंतगर्त  संरक्षण  !
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 eee
 म

 स्वत  के  gree  #
 ec

 की  ara v my  करतें
 हुए  एक  मन  भारत  सरकार से  प्राप्त  हुआ

 cad  a
 था  तथा  उस  पत्र  का  उत्तर  भारत  सर  र  को  भजा  भगा  rel

 अनुरोध  किया  गया है  कि  भारत  सरकार  यह  बनाव  विधेयक  की
 eter Fret

 अनुमति  मिल  जाए  ।  -

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रतापगढ़  जिले  में  केरल  की  नसं  की  मृत्यु  को  जांच

 श्री  क्रोमियम  :  मैं  सरकार  तथा  सभा  का  ध्यान  उन  अत्यन्त  संदेहास्पद
 तियाँ  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिनमें  24  1981  को  उत्तर  प्रदेश  के  प्रतापगढ़

 जिले  में  लालगंज  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  पर  तैनात  केरल  की  एक  नर्स  की  मृत्यु  हुई  थी  |

 कहा  जाता  है  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  का  एक  डाक्टर  उसे  बुरी  नजर  से  देखता  था

 तथा  उसने  डाक्टर  द्वारा  बलात्कार  के  सभी  प्रयासों  को  नाकामयाब  बना  दिया  था  तथा  उसे

 बतौर  सजा  के  लालगंज  से  15  किलोमीटर  दूर  भोगपुर  गांव  में  स्थानांतरित  कर  दिया  गया  था  t

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  वह  प्रतिदिन  शाम  को  लालगंज  के  होस्टल  में  ही  लोट  आती  थी  हालांकि
 उसके  ठहरने  की  व्यवस्था  गांव  के  एक  बदमाश  के  घर  कर  दी  गयी  थी  ।  यह  भी  आरोप  लगाया

 गया  है  कि  उसे  होस्टल  से  निकालने  तथा  24  नवम्बर  को  उसे  aia  में  ही  जबरदस्ती  ठहराने
 का

 प्रयास  किया  गया  था  ।  उस  दिन  जब  उसकी  सहेली  काम  से  लोटी  तो  उसके  के  कमरे  का

 दरवाजा  वाघा  खला  देख  ।  कमरे  में  प्रवेश  करने  पर  सहेली ने  मृतक  को  अचेतावस्था  पाया  ।

 उसने  प्रभारी  डाक्टर  तथा  खण्ड  विस्तार  के  शिक्षक  को  उसकी  नसें  TAT  बतलाई  |

 कहा  जाता  है  कि  उसे  केवल  दो  घंटे  बाद  ही  प्रतापगढ़  के  अस्पताल  में  भेजा
 गया fi अंसारी  को  अस्पताल  में  उसकी  मृत्यु  हो  गयी  |

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  उसकी  लाश  का  ठीक  प्रकार  से  पोस्ट मा टंग  नहीं  किया  गया

 ।

 ||

 प्रभारी  डाक्टर  तथा  कलक  ने  यह  कहानी  गढ़ने  का  प्रयास  किया  है  कि  उसने  आत्महत्या  की  थी  ।
 e

 मामले  को  दबाने  की  कोशिशों  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री मन  इस  जिले  में  संदेहास्पद  परिस्थितियों  में  मरने  वाली  नसों  की  यह  पांच  घटना
 इसी  प्रकार  की  परिस्थितियों  में  पहली  चार  नरसों  के  भी  जीवन  का  अन्त  हश्र  था  ।  विशेष  तौर  से

 वेतनमान  मुख्य  चिकित्सा  अघिकारी  के  केन्द्र  का  कार्य  भार  सम्भालने  के  पश्चात्‌  पिछले  कुछ
 महीनों

 में  ही  ये  मौतें  हुई

 जिले  के  15  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  पर  तैनात  200  नसो  ने  दिसम्बर  —

 में  एक  जुलुस  निकाला  तथा  उन्होंने  यह  मांग  की  थी  कि  नसें  की  मृत्यु  की  सी ०  भाई०  ड  Yo  द्वारा

 करायी  जाये  तथा  अपराधियों  को  सजा  दी  जाए  ॥
 ह

 जिले मे  करने  वाली  सदूर  केरल  राज्य  को  सें  अपने  जीवन  असुरक्षित महसूस  कर

 रही  हैं  ।  सभी  जानते  हैं  कि  क्षेत्र  में  अस्पताल  तथा  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्रों  के  आस-पास
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 =

 संगठित  गुट  सक्रिय है  जो  वहां  काम  करने  वाली  नसों  तथा  लड़कियों
 के

 लिए  एक
 खतरा

 बन
 क

 गया  है  ।  ह

 मैं  सरकार  से  ad  की  मृत्यु  की  उचित  जांच  कराने  अपराधियों  का  यथाशीघ्र  पता
 लगाने

 तथा  प्रतापगढ़  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  क्षेत्रों  में  कार्य  करने  वाली  नसों  की  जान  तथा  इज्जत  को

 सुरक्षित  को  सुनिश्चित  करने  के  सम्बन्ध  में  तत्काल  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  करता

 कि  मध्य  प्रदेश  के  उत्तरी  भाग  में  गेहूं  फी  फसल  को  कीड़ा  लगना

 क  डा०  बंसत  कुमा ५  पंडित  :  गेहूं-उत्पादन  क्षेत्रों  के  किसान  एक  गम्भीर

 समस्या  का  सामना  कर  रहे
 हैं  ।  मध्य  प्रदेश  के  उत्तरी  क्षेत्रों  में  गेहूं  की  फसल  को  बंटਂ

 नामक  वायरल  से  होने  वाले  एक  घातक  रोग  ने  दूर-दूर  तक  प्रभावित  किया  है  ।  इस  मौसम  में  गेहूं

 की  40  प्रतिशत  से  भी  ज्यादा  फसल  इस  रोग  से  प्रभावित  हो  गयी  है  ।  इससे  किसान  aor  हो  vs

 हैं  तथा  उन्हें  भारी  हानि  की  आशंका  है  ।

 यह  रोग  अन्य  आठ-नौ  राज्यों  में  भी  फैल  गया  है  ।  विशेष  तौर  से  ये  राज्य हैं  +

 उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  तथा  कश्मीर  कौर

 दिल्‍ली  के  कुछ  भाग  ।  यह  सच  है  कि  गेहूं  कि  फसल  को  दूर-दूर  तक  नुकसान  होने  से  कृषि
 भयथंव्यवस्था  बुरी  तरह  से  खतरे  में  पड़  जायेगी  ।

 1968  तक  यह  बंटਂ  नामक  वायरल  रोग  एक  रोग  यह  रोग  अव
 देश  के  लगभग  सभी  गेहूं  उत्पादन  क्षेत्रों  में  फैल  गया  है  ।  यहां  तक  कि  कृषि  ब्रैज्ञानिकों  को  निराशा

 हो  गयी  है  तथा  उन्होंने  देश  के  इस  रोग  के  तेजी  से  फैलने  से  सावधान  किया  है  ।  पिछले  10  वर्षों
 में  इस  रोग  से  केवल  30  से  35  प्रतिशत  फसल  ही  प्रभावित  हुई  थी  ।  लेकिन  इस  वर्ष  ऐसा  लगता

 है  कि  इस  रोग  से  10  से  15  प्रतिशत  अधिक  फसल  प्रभावित  होगी  ।  रोग  के  सम्बन्ध
 में  गम्भीर  बात  यह  है  कि  इससे  फसल  मनुष्य  के  उपयोग  के  योग्य  नहीं  रहती  है  ।  इस  रोग  से  सड़ी

 मछली  जेसी  दुर्गन्ध  mat  है  जो  सम्पूर्ण  फसल  में  फैल  जाती  है  जिससे  गेहूं  पीसने  अथवा  खाना
 बनाने  के  लायक  नहीं  रहता  है  ।  यह  दो  प्रकार  से  फैलता  है  प्रारम्भ  में  ag  रोग  मिट्टी  से  पैदा  होता
 है  भर  यह  वायु  से  भी  पैदा  होता  है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जितना  काय  करना
 चाहिए  था  ।  सरकार  इस  रोग  को  कम  करने  तथा  किसानों  को  खरपतवार  नाहक  तथा  क्रीट
 नाशक  दवाबों  की  विधियों  को  प्रचारित  करने  की  दिशा  में  उससे  वहुत  कम  ard  किया है  ।
 पिछले  10  वर्षों  में  गेहूं  उत्पादकों  के  हितों  की  अवहेलना  की  जा  रही  है  ।  सरकार  को  इस  सम्बन्ध
 में  सक्रिय  रूप  से  तथा  शीघ्र  ard  करना  चाहिए  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  वैज्ञानिकों
 को  तेजी  से  कायें  करना  चाहिए  ।  गेहूं  पैदा  करने  वाले  जिन  किसानों  की  फसल  इस  रोग  से
 वित  हो  गयी  हे  उन्हें  इस  रोग  से  फसल  को  बचाने  के  लिए  उपादान  तथा  सहायता  दी  जानी

 चाहिए  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  इस  रोग  से  गेहूँ  की  फसल  बुरी  तरह  नष्ट  हो  जाएगी  |

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हुं  कि  ag  इस  रोग  के  फैलने  तथा  इस  रोग  की  रोकथाम  के

 करने  के  लिए तरीकों को  खोजने  इसका  व्यापक  प्रचार  करने  तथा  प्रदर्शन  करने  FT
 मुल्य

 कन  '  ee

 .
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 तत्काल  एक  विशेषज्ञ  दल  नियुक्त  करे  ।  यदि  इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  से  जल्दी  कार्यवाही  नहीं  की
 तो  कौर  गहरा  हो  जाए  गा  तथा  छोटे-छोटे

 गेहूं  दादा
 के  साथ  ही  गेहूं  के  स्रोत  भी

 नष्ट हो
 जाएंगे  ।

 es  ee e
 पक  +

 अफ्रीकी  विकास  निधि  विधेयक
 |  अ

 वित्त  मंत्री  कार  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :--

 अफ्रीकी  विकास  निधि  करार  को  क्रियान्वित  करने  और  उससे  सम्बांघित  विषयों
 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएਂ  द्

 माननीय  सदस्यगण  आप  अफ्रीका  के  विकासशील  देशों  के  साथ  हमारे  पुराने  तथा  घनिष्ठ
 राजनैतिक  और  आर्थिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  जानते  विकासशील  अफ्रीकी  देशों  की  आकांक्षाओं

 नि
 का  समर्थन  व्यक्त  करने  के  लिए  अपने  समिति  साधनों  में  से  हम  उन्हें  उन  क्षेत्रों  में  बधिक  सहायता  a
 तथा  सहयोग  देते  भा  रहे  हैं  जिनमें  भारतीय  अनुभव  उनके  लिए  उपयोगी  होता  है  ।  इन  सहायता

 तथा  सहयोग  के  सम्बन्धों  को  और  मजबूत  बनाने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  एक  बहु  पक्षीय
 ढांचे  के  श्रत्तगंत  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  और  अधिक  दूर  बनाया  जाए  ।  इस  प्रकार  काम  करने  से

 सभी  भफ़ीकी  देवों  के  साथ  यथा  सम्भव  अधिक  से  अधिक  सम्बन्ध  सुधारने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  का  सम्भाव्य  तरीका  यह  था  कि  भारत  को  अफ्रीकी  के  प्राइमर

 बहु  पक्षीय  विकास  संस्थान
 लाभतः

 अफ्रीकी  विकास  बैंक  तथा  निधि  का  सदस्य  होना  चाहिए  था  ।

 अफ्रीकी  विकास  बैंक  तथा  निधि  एक  ऐसा  संस्थान  है  जिसका  गठन  उन्हीं  नीतियों  तथा

 सिद्धांतों  पर  किया  गया  है  जिन  पर  विश्व  एशियाई  विकास  बैंक  तथा  अन्तर  अमेरिकन

 विकास  बैंक  का  गठन  किया  गया  हैं  ।  इसका  मुख्य  उद्देश्य  सदस्य  देशों  को  कम  ब्याज  पर  ऋण  के

 रूप  में  श्रमिक  सहायता  उपलब्ध  करके  उनके  आधिक  तथा  सामाजिक  विकास  में  और  अधिक

 सह पता  पहुंचाना है  ।  संस्था  के  दो  अलग-अलग  भाग  बेक  तथा  बैंक  से  कुछ

 अधिक  व्याज  की  दर  पर  अधिक  विकसित  देशों  को  ऋण  दिया  जाता  है  ।  निधि  अन्तर्राष्ट्रीय

 विकास  अभिकरण  की  तरह  ही  एक  कम  ब्याज  पर  ऋण  देने  वाली  संस्था  है  ।  अभी  तक  भारत  हो

 amar  विकास  निधि  का  सदस्य  बना  है  भविष्य  में  हम  अफ्रीकी  विकास  बेक  के  सदस्य  होने  के  भी

 इच्छुक  लेकिन  बैंक  को  गर-क्षेत्रीय  देशों  को  सदस्य  बनाने  से  पहले  अभी  कुछ  संगठनात्मक

 परिवर्तन  भी  करने  हैं  ।  निधि  का  सदस्य  बनाने  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  का  क्षेत्रीय

 गर-क्षेत्रीय  कोई  मापदण्ड  नहीं  हैं  ।  र  of

 विकासशील  देशों  के  मध्य  आर्थिक  सहयोग  का  एक  अच्छा  उदाहरण  उनके
 मध्य

 व्यापार

 को  मजबूत  करके  की  हो  सकता  है  ।  हमारा  यह  विचार  है  कि  अधिक  देशो ंके  वत  मान
 विकास  की  स्थिति  में  भारतीय  माल  तथा  टेक्नालॉजी  विशेष  उपयोगी  होगी

 ।
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 विधि  |

 जल  मापित  यातायात  चीनी  संयंत्रों  सीमेन्ट  के  क्षेत्र  में  भारती  क  करण  तथा

 सिचाई  जल  भौगोलिक  सर्वेक्षण  आदि  के  बारे  में  तकनीकी  विशेषज्ञता  तुलनात्मक  रूप  से

 महत्वपूर्ण  है  तथ  उनको  अफ्रीकी  क्रेताओं  ने  भी  पसन्द  किया  है  ।

 बेक/फंड  ग्रुप  के  जो  सदस्य  नहीं  उन्हें  अफ्रीकी  विकास  निधि  से  वित्त  पोषित

 परियोजनाओं  के  लिए  आवश्यक  माल  तथा  सेवाएं  प्राप्त  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  अतः  यदि

 अफ़रीका  के  विकास  में  हम  अपना  योगदान  भीर  व्यापार  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  अफ्रीकी  विकास  निधि

 में  अभिदान  करना  कौर  इसका  सदस्य  बनना  हमारे  लिए  जरूरी  हो  जाता  है  ।

 इस  निधि  के  प्रबन्धकों  के  साथ  हमारी  कई  बार  बातचीत  हुई  है  ।  इस  बातचीत  के  आधार

 पर  हमारे  प्रतिनिधिमंडल  ने  11  1981  वो  लोमे  में  aster  विकास  निधिਂ  सम्बन्धी  करार

 पर  हस्ताक्षर  किए  ।  इस  करार  के  उपबन्धों  के  अनुसार  इस  निधिਂ  को  सदस्य  देशों  के  क्षेत्रों  मं

 कतिपय  छूट  मौर  विशेषाधिकार  देने  का  उपबन्ध  है  ।  इन  उन्मुक्तियों  और
 विद्वेषाधघिकारों  के  लिए  संसद्‌  की  अनुमति  अपेक्षित  है  ।  ऐसे  उपबन्ध  एशियाई  विकास  बेक  तथा

 विश्व  बेक  की  स्थापना  सम्बन्धी  करारों  में  भी  अन्तर्विष्ट  है  और  प्रस्तावित  विधान  जैसा

 ही  एक  विधान  पहले  पारित  किया  जा  चुका  है  ।  इसके  इस  निधि  के  गर्व नरों  के  ate
 के  संकल्प  के  अनुसार  निधि  से  सदस्य  के  रूप  में  भारत  को  इसकी  सदस्यता  का  चंदा  तथा  निजी  में

 जमा  किए  जाने  वाली  दूसरी  और  भागे  की  राशियों  में  अपना  अंशदान  करना  होगा  ।  अफ्रीकी
 विकास  निधि  में  पहले  7  लाख  एफ०  स०  ए०  के  बराबर  660  लाख  डालर  एक-एक  वर्ष  बाद
 तीन  समान  किश्तों  में  अंशदान  करना  है  ।  इसके  भारत  को  बैक  की  निधि  बढ़ाने  के

 लिए  दूसरी  बार  भी  अंशदान  देना  होगा  जिसकी  राशि  30  लाख  एफ०  सू ०  To  |  वित्तीय
 दायित्वों  सम्बन्धी  aq  विवरण  विधेयक  के  साथ  संलग्न  वित्तीय  ज्ञापन  में  दिया  गया  है  |

 इस  विधेयक  का  भाग्य  भारत  में  निधि  को  छूटें  और  विशेषाधिकार  देने  का
 उपबन्ध  करने  श्योर  सरकार  को  अभिदान  तथा  अन्य  किसी  अपेक्षित  प्रभार  की  अदायगी  करने  के

 ये  प्राधिकृत  करना  है  ।

 मैं  विधेयक  पेश  करता  हूं  ।

 +.  उपाध्यक्ष  महोदय  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  तथा  इसे  पारित  करने  के  लिए  दो  घंटे

 का  समय  नियत  किया  गया  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  5  से  7  मिनट
 |

 अधिक  समय  नहीं लेंगे  और  मंत्री  हमोदय  15.30  बजे  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  मैं  विधेयक  का  समधन  करता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  जो

 विधेयक  लाये  हैं  वह  भारत  सरकार  द्वारा  किये  गये  समझौते  के  अनुसरण  में  है  ।  यह  समझौता

 अफ्रीकी  विकास  निधि  से  सम्बन्धित  है  ।  निधि  का  उद्देश्य  समझौते  में  fear  गया है  ।  अनुच्छेद  दो

 fe
 a

 का  उद्देश्य  बक  के  सदस्यों  के  आर्थिक  भी
 ओर  सामाजिक  विकास  में  बैंक  को  सक्रिय

 सहयोग  on  तथा  सर
 gu = rea  को  प्रो  की  ee  oe उप क्षेत्रीय सहयोग  तथा
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 Serres  ——
 ....  अन्तर्राष्ट्रीय  में  विशेषतः  बैंक  के  सदस्यों  के  वृद्धि  करने  में  बैक  की  सहायता

 करना  है  ।  इस  राशि  से  प्राथमिक  महत्व  के  प्रयोजनों  तथा  इस  प्रकार  के  विकाश  में
 सत्तामक  कार्यों  के  लिए  रियायती  दर  पर  धनराशि  उपलब्ध  कराई  जाएगी  |  =

 इस  समझौते  का  उद्देश्य  भागीदार  सदस्यों  द्वारा  निधि  में  अंशदान  करना  है  ।  भागीदार
 सदस्य  दो  प्रकार  के  हैं  ।  एक  जिनके  नाम  मूल  सूची  में  हैं  और  दूसरे  भागीदार  हैं  ।  सदस्य

 देश  जिनके  नाम  मूल  सूची  में  हैं  उनके  नाम  फेडरल

 रिपब्लिक  आफ  अमरीका  तथा

 युगोस्लाविया  हैं  ।  हमारा  देश  देश  इसमें  इसलिए  शामिल  न  हुआ  है  ताकि  यह  अफ्रीकी  देशों  के

 विकास  कौर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  को  प्रोत्साहन  देने  से  अपना  योगदान  दे  सकें  ।  यह  हमारे
 संविधान  में  दिए  गए  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  के  अनुसार  ही  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  वह  इस  निधि  में  योगदान  करने  का  उद्देश्य  पूरा  करें  और  उन  देशों  से  सामाज्यवादी  शक्तियों

 को  अलग  कराएं  |  साम्राज्यवादी  झाक्तियां  fara  में  विकासशील  देशों  का  दोषी  कर  रही  हैं  ।  इस

 प्रकार  इस  निधि  में  योगदान  करके  हम  अपने  उद्देश्य  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  यदि  हमारी  इच्छा

 हो  तो  हम  निश्चित  रूप  से  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  कर  सकते  हैं  इसमें  किसी  प्रकार  का  कोई  संदेह

 नहीं  है  ।

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  ग्रंथालय  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  पत्तों  से  मुझे फे

 पता  चला  है  कि  amar  विकास  निधि  विशेष  रूप  से  बिजली  उद्योग  तथा  बैक
 ate  अन्य  सामाजिक  विकास  के  कायों  में  लगे  उद्योगों  से  सम्बन्धित  प्रत्येक  परियोजना  गौर  प्रत्येक

 कार्य  का  बराबर  वित्त  पोषण  कर  रही है  ।  हम  अपने  सीमित  संसाधनों  के  बावजूद  भी  इस  निधि

 में  अंशदान  कर  रहे  हमें  यह  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  हमारे  लोग  ज  पिछड़े  हुए  हैं

 तथा  जिन्हें  शिक्षा  संस्थानों  में  अध्ययन  करने  का  अवसर  भी  नहीं  मिलता  उनका  भी  बराबर

 विकास  होता  रहे  ।  हमें  अपने  देश  के  ऐसे  लोगों  का  अधिक  ध्यान  रखना  चाहिए  |
 द

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  हमारे  लोग  यहां  हों  अथवा  वहां  ?

 श्री  सुधीर  गिरि  :  हम  विकासशील  अफ्रीकी  देशों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  site  ये  देश

 निसंदेह  पिछड़े  हुए  देश  हैं  ।  उनके  लोग  भी  पिछड़े  हुए  हमारा  यह  सुझाव  है  कि  जब  हम
 उन

 पिछड़े  हुए  देशों  के  लोगों  के  कल्याण  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  तो  हमारी  सरकार  को
 अपने  देश

 के

 ् पिछड़े  हुए  लोगों  के  कल्याण  पर  भी  ध्यान  देना

 उपाध्यक्ष  महोदय  उन  देशों  में  रहने  वाले  लोगों  के  कल्याण  पर  नहीं  ?

 थ्रो  सुधार  गिरि  :  मैं  इस  तथ्य  की  ओर  संकेत  कर  रहा  हूं  कि  हम  विकासशील  अफ्रीकी

 देशों में  लोगों  के  कल्याण  के  उद्देश्य  से  इस  निधि  में  अंशदान  कर  रहे  हम  इस  विचार  के

 पिछड़े  तथा
 अशिक्षित  लोगों के  हितों का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  ।
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 सदस्य  देशों  की  ya  सुची  से  ag  ज्ञात  हुआ  है  कि  amar  में  विकासशील  देशों  का

 वित्त  पोषण  करने  वाले  पूंजीवादी  देशों  का  प्रभुत्व  हो  जाएगा  क्योंकि  पूंजीवादी  शक्तियां  साथ-साथ
 कार्य  कर  रही  हैं  शरीर  विकासशील  देशों  के  लोगों  का  शोषण  कर  रही  हैं  ।  मैं  इस  बात  पर  वल

 देना  चाहता  हूं  कि  हमें  इस  बात  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  अफ्रीका  में  विकासशील
 देशों  के  लोग  साम्राज्यवादी  शक्तियों  के  पोषण  से  मुक्त  हो  जाए  ।

 मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  ऐसी  वित्तीय  नीति  का  अनुसरण  कर  रही
 जो  विश्व  की  पू  जनवादी  शक्तियों  की  नीति  के  समरूप  है  ।  हमारे  संविधान  का  उद्देश्य  भी  देश

 में  समाजवाद  की  स्थापना  करना  है  ।  अपनी  वित्तीय  नीति  में  संशोधन  किए  बिना  हम  यह  उद्देश्य
 प्राप्त  नहीं  कर  सकते  कौर  हम  बराबर  fara  की  पू  जनवादी  प्रणाली  का  एक  अ  ग  बनते  जा  रहे

 ।  इस  प्रकार  अफ्रीकी  लोगों  के  कल्याण  सद्भावना  के  साथ  हम  पूंजीवादी  शक्तियों के

 विचारों
 का  ही  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  मैं  माननीय  faa  मंत्री  से

 अनुरोध
 करता  हूं  कि  वहू

 a1  तथा  विदेश  दोनों  ही  में  समाजवाद  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्य  करें  ।  पर  तु  वे  ऐसा

 नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 कराधान  नीति  विपरीत  दिशा  में  चल  रही  है  ।  50  कौर  60  के  दशक  में  कराधान  नीति

 के  अनुसार  प्रत्यक्ष  करों  में  बृद्धि  की  जानी  थी  ।  परन्तु  हमारी  सरकार  प्रत्यक्ष  करों  में  कमी  कर  रही

 सरकार  अप्रत्यक्ष  करों  को  बढ़ाना  चाहती  है  ।  अप्रत्यक्ष  करों  का  भार  जनसाधारण  पर

 ही  पड़ेगा  |  हम  दूसरे  पिछड़े  देशों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  परन्तु  aga  लोगों  के  कल्याण  की  भर

 ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  यही  हमारी  शिकायत  है  ।  मैंने  माननीय  वित्तमंत्री  से  भी  इस  बारे  में  कहा

 है  ।  मुझे  आधा  है  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  सुझाव  का  उत्तर  देंगे  ।

 एक  बात  और  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूँ  और  वह  यह  है  कि  विकासशील  देशों  में

 साम्राज्यवादी  rata  पू  जनवादी  प्रणाली  बराबर  बढ़ती  जा  रही  है  मौर  समाजवादी

 शक्तियां  इसे  रोकने  के  लिए  बराबर  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।  अतः  मैं  सरकार  को  चेतावनी  देता  हूं  कि

 बेईमान  सरकार  हमारे  देश  में  पूंजीवादी  शक्तियों  को  सुदृढ़  करना  चाहती  हैं  तो  समाजवादी

 शक्तियां  भी  इन्हें  रोकने  के  लिए  सामने  आएगी  |

 इन्हीं  दादों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त.करता  हूं  भर  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता हूँ
 कि  वे  मेरे  सुल्तानों  पर  विचार  करें  |

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  के  समान  में  भर

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  वेंकटरामन  ने  जो  कुछ  सदन  में  कहा  है  उसके  अतिरिकत  कुछ  और  तथ्य

 जोड़ना  चाहता  हूँ  ।  वित्त  मंत्री  सौभाग्य  है  कि  वे  देश  के  और  सभी  दलों  की  ओर  से  यह

 ' विधेयक  लाए  हैं  जिसमें  अफ्रीका  के  40  से  अघिक  देशों  को  आश्वासन  दिया  जाएगा  कि  भारत

 उनके  साथ  है  ।  भारत  अफ्रीका  के  पू  जनवादी  देशों  के  शोषण  में  भागीदार  नहीं
 है  ।  मैं  अपने  दल

 की  भोर से  अपने  माननीय  मित्र  को  आश्वस्त  कराता  हूं  ।  महात्मा  गांघी  ने  अफ्रीका  के  लोगों  के

 रंगभेद  की  नीति  के  विरुद्ध  संघर्ष  का  नेतृत्व  किया  art  जब  भारत  स्वतन्त्र  हआ  हमारे  प्रथम

 प्रधानमंत्री  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  भी  अफ्रीकी  लोगों  को  तथा  स्वान
 का  के  सिए  उनके  ant ~~
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 को  अपना  पूर्ण  anda  दिया  ari  हमने  की  निया  तथा  अन्य  बहुत
 से  देशों  के  उनके  संघर्ष  के  लिए  यहां  आधार  उपलब्ध  कराया  |  हमने  श्री  जोमो  कराया  के  मामले

 की  वकालत  करने  के  लिए  पंजाब  से  श्री  चमनलाल  सहित  अपने  कुशल  वकील  भेजे  थे  ।  मैं  अपने
 माननीय  मित्रों  को  श्राइवस्त  करा  सकता  हूं  कि  मैं  1922  में  इंगलैंड  में  अध्ययन  कर  रहा  था  वहां
 बाद  में  हमने  पीपल्स  फ्रन्ट  की  स्थापना  भीर  1930  में  हमने  कलोनियल  एण्ड
 wes  पीपत्स  फ्रंट  की  भी  स्थापना  की  भोर  महात्मा  गांधी  ने  इन्हें  अपना  आर्शीवाद  प्रदान  किया  |

 इममें  डरने  की  कोई  बात  नहीं  कि  हम  पु  जीवादी  देशों  के  साथ  हाथ  मिलाकर  चलना  चाहते
 सोवियत  संघ  तथा  चीन  के  लिए  यह  gata  की  बात  है  कि  इस  मामले  में  इस  तरह  से

 सहायता  के  लिए  आगे  नहीं  जिस  प्रकार  की  इस  बेक  विशेष  की  स्थापना  में  योगदान
 करने  वाले  देशों  के  प्रयासों  में  योगदान  देने  के  लिए  भागे  गाए  हैं  ।

 as  खुशी  है  कि  हम  भागे  भा  चुके  किसी  प्रकार  हमने पहल  की  है  भोर  मैं  भाषा
 करता  हूं  कि  हम  न  केवल  इस  राशि  के  बारे  में  पता  कर  सकेंगे  जो  कि  भाव  हमारे  पास  अतिरिक्त

 हैं  बल्कि  इसी  प्रकार  माने  वाले  समय  में  भी  हम  इसका  पता  लगा  सकेंगे  ।  हमारी  रूचि  इन  देशों
 के  अर्थात  लम्बे  समय  से  शोषित  अफ्रीकी  देशों  और  अत्यन्त  पिछड़े  हुए  देशों  के  विकास  में  हैं  ।  यह

 सच  है  कि  हमने  पिछले  70-80  साल  में  gaia  उन  दिनों  में  जबकि  मेरे  हमारे  लोगों  को  agar

 मजदूरों  के  रूप  में  ले  जाते  हमने  उनके  विकास  में  काफी  योगदान  दिया  है  ।  लेकिन  हमने  वह
 योगदान  इसलिए  नहीं  किया  कि  हमें  पता  था  कि  हम  क्या  कर  रहे  हैं  बल्कि  इसलिए  fe  हमारे
 लोगों  को  वहां  जबरदस्ती  भेजा  जाता  था  और  इन  देशो ंमें  ले  जाकर  छोड़  दिया  जाता  था  ।

 हम  इस  नींव  पर  निर्माण  करना  चाहते हैं  वह  नींव  बहुत  मजबूत  रही  है  ।  दुर्भाग्यवश

 हमारे  लोग  जो  अफ्रीकी  देवों  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  गए  थे  बाद  में  उन्होंने  महात्मा  गांधी  के

 उदाहरण  का  अनुसरण  नहीं  किया  ।  यह  सच  है  कि  उनमें  से  बहुत  से  व्यक्तियों  ने  शोषण  की

 प्रक्रिया  में  अंग्रेज  लोगों  के  साथ  सहयोग  किया  ।  wee  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  इसको  समाप्त

 करना  चाहते  थे  और  इसीलिए  उन्होंने  श्रफ़ीकी  युवाओं  को  छात्रवृत्ति  देते  की  प्रणाली  आरम्भ  की  ।

 उन्हें  यहां  लाया  गया  ate  हमने  अपने  विश्वविद्यालयों  में  उन्हें  हर  सम्भव  सहायता  ate  प्रशिक्षण

 प्रदान  किया  ।  उनमें  से  बहुत  से  यहां  से  वापस  चले  गए  हैं  और  अनेक  देशों  में  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 पदों  पर  कायें  कर  रहे  हैं  ।  अतः  मु  अत्यन्त  प्रसन्नता  है  कि  ag  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया

 है  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  वे  सभी  यूरोपीय  देश  जिन्होंने  इतने  लम्वे  समय  तक  अफ्रीका  का

 men  केवल  उन्हीं  देशों  ने  इत  विकास  नीति  की  स्थापना  की  पहल  की  है  चीन  इसमें

 क्यों  शामिल  नहीं  हुआ  ?  सोवियत  संघ  भी  इसमें  शामिल  क्यों  नहीं  हुआ  ?  कया  यह  उन  लोगों  और

 सरकारों  का  दुर्भाग्य  नहीं  है  कि  उन्होंने  कानकुन  सम्मेलन  में  भाग  नहीं  लिया  और  हमारे  मित्र

 देशों  में  से  एक  देश  प्रधान  मन्त्री  को  दोषी  ठहरा  रहे  हैं  क्योंकि  उपयुक्त  सम्मेलन  में  इस  सम्बन्धਂ

 में  खेद  व्यक्त  किया  था  कि  सोवियत  संघ  ने  भी  इस  सम्मेलन  में  भाग  नहीं  लिया  ।  कांग्रेस  पार्टी

 तथा  जन  साधारण  की  भोर  से  मैं  इन  देशों  तथा  उनके  नेताओं  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  भागे

 जाएं  भर  अफ़रीका  की  जनता  का  अधिकतम  विकास  करने  में  हमारे  साथ  सहयोग  करें  ।  हम  वहां

 उनका  शोषण  नहीं  करने  जा  रहे  हैं  ।  हम  अपने  श्रमिकों  या  पूंजीपतियों  को  भफ्रीकीओं का  शोषण

 नहीं  करने  दे  रहे  हैं  ।  मैं  ag  जानता  हूं  कि  क्योंकि  मैं  कई  देशों  में  गया  हूं  इन  देशों  के  नेता  हमारे
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 प्रोद्योगिकी  वादों  सनौर  निर्माणकर्त्ताओं  द्वारा  इन  देशों  अर्थात  नाइजीरिया

 तथा  अन्य  कई  देशों  में  किए  जा  रहे  रचनात्मक  योगदान  की  प्रशंसा  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  चिकित्सा

 क्षेत्र  के  अनेक  प्रशिक्षित  व्यक्ति  वहां  गए  हैं  और  इन  देशों  में  इस  ढंग  से  सेवा  कर  रहे  हैं  कि  मेरी

 पार्टी  यह  चाहती  है  कि  हम  अपने  युवा  लोगों  को  यहां  अपने  देश  में  उन  देशों  के  लिए  कायें  करने

 और  उनकी  अपनी  स्थिति  के  अनुसार  उनकी  सेवा  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करें  ।  हम  उनके  ऊपर

 अपनी  इच्छा  बिल्कुल  नहीं  लादना  चाहते  भोर  जो  भी  सेवा  शर्तें  वे  निर्धारित  करें  तथा  हम  उन्हें
 जो  पैसा  दे  रहे  हैं  उस  पर  वे  जिस  भी  दर  पर  ब्याज  देना  चाहें  हम  उसे  स्वीकार  करने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  को  ag  आशंका  थी  कि  क्योंकि  हमारे  देश  में  गरीब  लोगों

 की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ag  सच  है  कि  हमारे  50  प्रतिशत  से  अधिक  लोग  गरीब  हैं  अतः  हम

 इस  निधि  के  कारण  वहां  जाने  कौर  पैसा  खर्च  करने  के  मामले  में  हो  सकता  है  अपने  ही  लोगों  की

 उपेक्षा  कर  रहे  हों  ।  हम  अपने  लोगों  की  उपेक्षा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  को

 पता  है  कि  हम  अपनी  निघन  जनता  की  सहायता  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  पता

 इसके  साथ  ही  उन्हें  ATT  देश  की  परम्परा ग्र ों  का  भी  पता  होना  चाहिए  ।  जब  दूसरे  व्यक्तियों

 की  जो  कि  हमसे  बुरी  स्थिति  मे ंहैं  और  अधिक  दलित  सहायता  करने  की  बात  आती  होते
 गरीबों  में  भी  सबसे  अधिक  गरीब  अमीरों  में  सबसे  अधिक  अमीर  के  मुकाबले  में  कही
 झिझक  उदारता  पूरक  कार्य  करता  है  ।  हालांकि  हम  गरीब  हैं  तथापि  अफ्रीका  में  अपने  भाइयों  की

 सहायता  करने  के  लिए  हम  जितना  कुछ  बचा  सकते  हैं  बचा  रहे  हैं  ।

 amar  के  लोग  अब  नहीं  चाहते  कि  उन्हें  हबशी  समझा  जाए  |  उन्हें  अश्वेत  कहलाने  में

 भग वं है है  ।  उन्हें  ach  रंग  में  एवं है  ।  वे  हमारे  समाज  में  चाहे  संसार  के  किसी  भी  भाग  में  है
 इत  रंग-भेद  संबंधी  पूर्वाग्रह  के  खिलाफ  संघ  करने  के  लिए  तैयार  है  ।  तथा  मुझे  प्रस erat  है  कि
 मेरे रे  माननीय  मित्र  महोदय  ने  इस  विधेयक  का  समधन  किया  है  गौर  आशा

 करता
 2  fr

 यह विधेयक  सवंसम्मति  से  पारित  किया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  सत्य साधन  चक्रवर्ती  भाप  उस  समय  पैदा  नहीं  हुए  i
 Sto  रंगा  जी  ने  इतिहास  बताया  है  ४०  ०

 =  श्री  पलानी  भ्रप्पल  क  ४७०  2

 उपाध्यक्ष  म  ह् ४ गद्य  :  श्रीमती  गीता  श्रापका  हमसे  क्या
 सरोकार

 है  ।  भाप
 सोवियत

 संघ  ate  चीन  की  तरफ  से  उत्तर  नहीं  दे  सकती  ।

 श्री  ato  पलानी  अप्पन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  पार्टी  द्रविड

 मुलेन  कषगम  की  ओर  से  अफ्रीकी  विकास  निधि  विधेयक  के  संबंध  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा ।
 मैं  इस  विधेयक  का  तहेदिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  विधेयक  बर्फ़  देशों  के  विकास  के  प्रति

 *तमिल  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 हमारे देश  की  वचनबद्धता  का  ज्वलंत  प्रमाण है  ।  हमने  इस  विधेयक  के  जरिए  इस  वचनबद्घता
 को  कानूनी  रूप  दे  दिया  है  ।  हमें  लगभग  1  करोड़  डालर  का  योगदान  देना  है  ।  यह  इतनी  बड़ी
 राशी  नहीं  है  जिससे  हमें  कोई  कठिनाई  पैदा  हो  सके  ।  हमारा  देश  अपनी  उदारता  और  सहायता
 के  लिए  प्रसिद्ध  है  ।  मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहूँगा  कि  यह  विधेयक  कथनी-करनी  के  बीच
 की  खाई  को  पाटता  है  भोर  यह  सभा  राज  इसको  सवंसम्मति  से  स्वीकृत  करने  जा  रही  है  ।

 भादरणीय  मैं  कहना  चाहूँगा  कि  अफ्रीका  के  देशों  में  हमारे  प्रतिभावान

 बिकी विद्  अफ्रीकी  उपमहाद्वीप  के  कई  भागों  में  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  योजनाओं  का  कायम-निष्पादन
 कर  रहे  हैं  ।  वे  अफ्रीकी  देवों  के  साथ  सहयोग  करने  की  हमारे  देश  की  अदम्य  आकांशा  के  ज्वलंत

 प्रमाण  बन  गए  हैं  मैं  इस  अवसर  पर  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कई  अधिक  देशों  को  लोहा  तथा

 इस्पात  निर्माण  भवन  निर्माण  उपस्करों  की  तरह  के  निर्मित  सामान  की

 गावइयकता  है  ।  वे  इन  वस्तुओं  की  नकद  भुगतान  करके  खरीद  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 वे  इन  वस्तुओं  को  आस्थगित  भुगतान  के  आधार  पर  लेना  चाहते  हैं  ।  सरकार  को  उनके  इस

 प्रक्रियायें  स्थिति  को  समझना  चाहिए  अफ्रीकी  देशों  को  अपेक्षित  सभी  सहायता  प्रदान  करनी

 चाहिए  ।

 यूगांडा  में  ईदी  अभीन  के  शासनकाल  के  दोरान  उनके  प्रमुख  भारतीय  उद्योगपतियों  को

 जिन्होंने  युगांडा  के  विकास  में  योगदान  दिया  वहां  से  निकाल  fear  परिणामस्वरूप

 यूगांडा  का  अधिक  विकास  रुक  गया  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  fe  युगांडा  की  अर्थव्यवस्था  आज

 fart  हो  गई  है  ।  यूगांडा  के  राष्ट्रपति  मिल्टन  sae  जो  ईदी  अमीन  के  बाद  सत्ता  में  भाए

 हाल  ही  भारत  आए  थे  ate  उन्होंने  यह  ada  की  थी  कि  तभी  भारतीय  उद्योगपति  युगांडा
 वापस  भाएं  ।  उन्होंने  उन्हें  अपने  राज्य  की  ओर  से  सभी  प्रकार  के  संरक्षण  भोर  सुरक्षा  का

 भाइवासन  दिया  है  |  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  भारतीय  उद्योगपतियों  को  वापस  जाने  में  जो

 कि  भारत  भा  गए  है  और  यहां  अपना  व्यापार  स्थापित  कर  चुके  जिस  किसी  सहायता  की
 जरूरत  है  वह  उन्हें  दें  ।

 कई  अफ्रीकी  देशों  में  हीरे  की  खानें  हैं  और  अफ़रीका  से  जाने  वाला  हीरा  सम्पूर्ण  संसार  में

 पुरुषों  ate  महिलाओं  की  शोभा  बढ़ा  रहा  है  ।  आदरणीय  महोदय  सेकड़ों  वर्षों
 से  तामिलनाडु  से

 जाने  वाले  भारतीय  मजदूर  हीरे  की  खानों  में  काम  कर  रहें  हैं  ।  निःसंदेह  वे  मजदूर  बोलचाल

 वाली  ऐसी  तमिल  भाषा  का  प्रयोग  करते  हैं  जिस  पर  अफ्रीकी  भाषाओं  का  प्रभाव  है  लेकिन  गाज

 भी  उनके  नाम  तमिल  भाषा  के  हैं  ।  वे  वहां  अपने  परिवारों  के  साथ  पीढ़ियों  से  रह  रहे  F  ।  हालांकि

 हीरों  के  प्रकाश  ने  व्यापारियों  तथा  उद्योगपतियों  के  जीवन  को  चमका  दिया  है  ।  परन्तु  इन  चोरों

 की  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  जीवन  में  अभी  तक  उनका  ware  नहीं  भाया  है  ॥

 भारत  में  कच्चे  हीरों  का  आयात  किया  जाता  है  ।  यहां  उनको  तराश  कर  उन  पर  पोलिश  को

 जाती  है  तथा  यह  रत्न  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  arf  देशों  को  निर्यात  किए  जाते  हैं  तथा

 बहुत  ऊंचे  दामों  पर  सारे  संसार  के  देशों  में  वैसे  जाते  हैं  ।  सुरत  में  हीरे  के  तरासने  का  बड़े

 रि  है जोरो ंy  ह
 ।  जनता  शासन  में  तमिलनाडु  के  तत्कालीन  राज्यपाल  श्री  प्रभुदास  पटवारी  अपने  क

 नजदीकी  रिश्तेदारों  को  गुजरात  से  मद्रास  ले  गए  कौर  उन्होंने  तिरूचरापत्ली के  हीरा
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 तरीकों  की  विशेषज्ञ  सेवाओं  का  उपयोग  किया  ।  उन्होंने  होने के  र  में  टनों
 रुपया अए  =)  ठें

 ed
 नू  ५१ परिपूर्ण  है  कि  तमिल  मूल  के  भारतीय  श्रमिक  eat  के  गहन  गत  में  पड़े  हुए wae

 जिस  हीरे  को  वो  पृथ्वी  से  निकालते  हैं  उससे  उन  के  जीवन  में  चमक  नहं  शाई
 क  भारत
 c 4  y क  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  अफ्रीकी  विकास  निधि  की  सहायता  से  श्रमिकों  के

 जीवन
 स्तर  में  सुधार  किया  जाए  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  इन  अफ्रीकी  देशों  जिनकी  संख्या  पहले  से  अ  fre  है  के  za
 ey औद्योगिक  विकास  के  लिए  एशियाई  विकास  बैक  के  समान  ही  अलग  से  एक  ay  fra

 विकास  बेक  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ॥

 +  वा  यता
 समाप्त इन  दादों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  ट्  और  अपना  भाषण

 करता  द  र

 aaa  भगवान  देव  उपाध्यक्ष  वित्त  मंत्री  महोदय द्वारा  जो  अफ्रीक

 विकास  निधि  198  पेश  किया  गया  मैं  उसका  ह्दय  से  स्वागत  करता
 हूं

 ।
 सदियों

 से  गुलाम  अफ्रीकन  देश  की  मुक्ति  के  लिए  भारत  के  नेताओं  श्री  महात्मा गांधी व  श्री  जवाहर

 लाल  नेहरू  ने  योगदान  दिया  है  are  सके  बाद  इत  समय  अफ्रीकन  देशों  की  प्रजा  की  खरहा  ली

 के  लिए ह  मारी  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  जिस  सहानुभूति  से  कदम  उठा  रही  सारे

 .  संसार ने  उसकी  प्रिया  की  है  ।  इसका  इतिहास  हमारे  प्रो ०  लगा  यहां  पर  सदन  में  प्रस्तुत '
 किया है  ।

 |  काफी  उस  गुलाम  देश  के  विकास  के  ही  सम्बन्ध  में  बल्कि  वहां  के  अशिक्षित

 छात्रों  को  भी  इस  देश  में  बुला  कर  भारत  में  उनको  शिक्षा  दी  गई  भोर  आज  हम  इस  बात  को  गव

 के  साथ  we  सकते  हैं  ।  कई  डेप्यूटेशन्स  कुछ  समय  पच  हमारी  प्रघन  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 से  मिलने  गाए  उनसे  हमें  भी  मिलने  का  मौका  मिला  ।  उसमें  वहाँ  के  मंत्रिमंडल  के  वहुत  से

 ब्यक्ति  थे  ।  उन्होंने  हमें  बताया  कि  हम  यहां  से  तैयार  शिक्षा  प्राप्त  अफ्रीका  में  गए

 हैं
 तथा  इस  समय  हम  मंत्रिमंडल में  ही  नहीं

 अपितु
 बड़े-बड़े  पदों  पर  वहां  विराजमान  है  |

 विरोधी  दल  के  सदस्य  ने  ait  शंका  खड़ी  की  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  एक-दो  बातें  कहना

 चाहता  ह  डे  कि  पू  विवाद  का
 प्रभुत्व

 बढ़  जाएगा  और  मुझे  लगता  है  fe  इसको  ये  yo  गए  हैं  भर

 ये  मिग  घटकर  नहीं  आए  हैं  और  उसको इ  न्होंने  देखा  नही ंहै  ।  इसलिए  यह  शंका इ  न्होंने  खड़ी

 दी  att  यह  कहा  कि  अपने  देश  के  लोगों  की  तरफ  पहले  ध्यान  देना  चाहिए  ये  शायद  इस

 बात
 को  जानते  नही ंहैं  कि  अफ्रीका  के  अन्दर  qa  भारतीय  व्यक्तियों  की  संख्या  बहुत  बड़ी  है  और

 वे  अफ्रीका
 के  विकास

 3  लिए  पुरा  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 ै

 जो  मूल  भारतीय  व्यक्ति  वहाँ  रहते हैं

 हैं और  वे  काफी  समय  से  वहां  रह  रहे  हैं  यदि  हम  उन  के  प्रति
 Pe oarrrsrhy aergyfa

 व्यक्त

 ि  कक और  सद  कार 5 करते  तो  वहां  की  जो  सरकार  ह  और  वहां  जो  प्रवासी  भारती  प  रहते
 —  ऊपर  बड़ा  अच्छा  प्रभाव  पड़ता  है  ।  वहां  पर  जो  मूल  भारतीय  बैठे  दए

 उनकी  अरति |  aa  थ भीर  विकास  इससे  जुड़ जुड़ा  हुआ  थ
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 लगा  1  की  सरकार  का  मी  उल्लेख  किया  गया  ।  ईदी  प्रवीन  के  विभाग  में  एक  शता  |

 भाई  att  उस  ने  विकास  का  काम  बिल्कुल  नष्ट-भ्रष्ट  कर  दिया  ।  वहां  के  विकास  के  ae
 परवासी  भारतीय  व्यवसायों  का  बहुत  बड़ा  हाथ  है  और  सत्र  से  बड़ी  बात  य  कि  वहां  की  प्रज
 ने  इस  ra  को  महसूस  किया  है  कि  भारतीयों  के  साथ  कोई  अलगतावाद  की  बात  रख  कर  हम

 तो  हमारे  देश  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।  उन्होंने  इस  को  महसुस  किया  इसका  इतिहास

 हमारे  सामने  है  ।  इसलिए  इस  बात  को  सोचना  कि  अफ्रीकन  लोगों  की  चिन्ता  करने  से  पहले  हमें
 अपने  यहां  के  लोगों  की  चिन्ता  करनी  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  वहां  भी  मूल  भारतीय  ही  बैठे

 जिनकी  चिन्ता  भी  हमारी  सरकार  को  करनी  पड़ती  वहां  के  लोग  और  मूल  भारतीय

 व्यक्तियों  के  बीच  प्रेम  और  सहकार  उन  का  भी  भला  इस  दृष्टि  से  कई  योजनाओं  को  ले

 के  चलना  पड़ता है  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  यह  विधेयक  हमारी  सरकार  ने  पेश  किया

 उन  लोगों  के  wie  जो  सहानुभूति  रखी  उन  लोगों  की  भलाई  के  लिए  जो  कदम  उठाया  जा  रहा
 वह  एक  सराहनीय  कदम  है  ।  श्राज  वहां  पर  अनेक  प्रकार  की  शक्तियाँ  सामाज्यवाद  का  पंजा

 फलाने  की  जो  कोशिश  कर  रही  उसको  रोकने  के  लिए  और  वहां  को  प्रजा  को  प्रगति  के

 यह  डेवलपमेंट  फंड  बहुत  जरूरी  है  |  प

 अन्त
 में  मैं  यही  कहना  चाहता  हं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  विधेयक  पेश  किया

 उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।

 कौर  उन  लोगों  के  लिए  जितना  भी  हम  काम  कर  सकते  वह  दिल  खोल  कर  करें  ।  इन
 दादों  के  साथ  मैं  अपनी  ब!त  समाप्त  करता  हूँ  और  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता द्

 ot  रीत लाल  प्रसाद  वर्मा  उपाध्यक्ष  मैं  इस  —  का  सेन

 करता

 जबकि  सारी  दुनिया  बहुत  नज़दीक  हो  गई  है  भर  वसुधा  कुटुम्ब  कम  की  भावना  पनप  रही
 तो  छोटे-छोटे  देशों  को  fete  हो  और  खास  कर  अफ्रीका  जो  वह  तो  एक  महादेश  जिसमें

 40  राष्ट्र  अन्तर्निहित हैं  और  वह  ara  कल  भी  पिछड़ा  हुआ  है  ।  वहां  का  aifaa  वैज्ञानिक  कौर

 औद्योगिक  दृष्टिकोण  से  वह  अभी  तक  पिछड़ा  हुआ  है  और  सभी  विकसित  देशों  ने  उस  का  शोषण

 किया  है  ।  बहुत  से  विकसित  देशों  ने  उस  को  अपना  उपनिवेश  बत  रखा  था  ।  इसका  सर्वांगीण

 विकास  बिना  एक  निश्चित  निधि  के  नहीं  हो  सकता  ऐसी  परिस्थिति  में  जबकि  भारत  एक

 विकासशील  देश  है  और  वहां  भी  जो  स्थिति  उसके
 अनुसार

 भारत  सरकार  की  सहानुभूति  ओर

 संवेदना  मगर  अफ्रीका  महादेश  के  वासियों  के  साथ  हुई  तो  यह  एक  अच्छी  बात  कही  जा  सकती

 है  ।  11  मई  को  जो  एक  करार  हुआ  उसके  अनुसार  उस के  अनुच्छेद  6,  7,  8  मौर  9  के

 अंतगर्त  जो  निधि  को  संग्रह  करने  की  विधि  उसके  अधीन  3  किस्तों  में  60  लाख  रुपये  के

 बराबर  3  ag  में  भारत  चुकाएगा  ।  जिन  देशों  ने  अभी  तक  इस  में  हिस्सा  लिया  भाग  लिया

 इन  में  विकसित  देश  और  छोटे-छोटे  विकासशील  देश  हैं  ।  जितने  देशों  का  नाम  करारनामे  में

 वे  सब  भी  चाहते  होंगे  कि  उस  देश  की  भलाई  के  लिए  amar  में  जो  अभो  तक  रंगभेद  &  नीति

 श्वेत-अश्वेत  का  जो  सवाल  aga  दिनों  से  चलता  भा  रहा  महात्मा  गांधी  जब  उस  समय

 से  वह  चलता  ar  रहा  है  वह  खत्म  हो  ।  उत  समय  महात्मा  गांघी  जी  ने  अफ्रीका  जाकर  ब्लैक

 गा  के  साथ  संवेदना  ओर  सहानुभुति  प्रकट  की  थी  |
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 *  और  उसके  लिए  मी  लड़ाई  करने  का  सुझाव  fear  था  ।  आज  दुनियां  के  जो  पांच-सात  बढ़े

 S27  उनमें  भारत  का  भी  TH  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  इसलिए  फीका  के  इन  40  पिछड़े  देशों  के

 विकास  के  लिए  भारत  जो  भाग  ले  रहा  है  और  फ़ीकी  विकास  विधि  में  जो  अपना  अ  मदान  देने

 के  लिए  ag  बिल  लाया  यह  एक  सराहनीय  कौर  प्रशंसनीय  कदम  है  ।

 इस  निधि  के  द्वारा  भारत  का  अफ्रीकी  देशों  के  साथ  एक  अच्छा  सम्बन्ध  स्थापित  होगा
 क्योंकि  ats  साफ  गवर्नेस  का  भारत  भी  एक  सदस्य  होगा  |  इस  तरह  से भफ़ीका  के  सारे  अविकसित

 देशों  के  लिए  भारत  की  टेक्नोलोजी  का  प्रयोग  हो  सकेगा  और  यहां  के  डाक्टरों  को

 ज़ो  कि  हमारे  यहां  सरपलस  उनको  उन  देशों  की  सेवा  में  लगाया  जा  सकेगा  ।  हमारे  देश  में  जो

 बहुत  से  वैज्ञानिक  हैं  उनको  भी  वहाँ  सेवा  करने  का  अवसर  मिल  सकता  हैं  और  वे  उन  देशों  का

 वकास  कर  सकते  हैं  ।

 साथ  ही  साथ  भारत  में  ऐसी  सोफिस्टीकेटिड  इन्डस्ट्रीज  हैं  जिनका  तयार  इंजीनियरी

 गुड्स  मी  अफ्रीकी  देशों  को  निर्यात  किया  जा  सकता  है  ।  उससे  मी  उन  देशों  को  मदद  पहुंच  सकती

 है  और  साथ  ही  साथ  हम  अपनी  इण्डस्ट्री  का  भी  डवलपमेंट  कर  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  भी  यह
 बिल  सराहनीय  है  ।

 समुचय  में  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  इस  निधि  में  जितने  देश  भाये  हैं  उनमें  रूस  और

 चीन  जसे  ददा  नहीं  आए  हैं  ।  ये  दोनों  देश  साम्राज्यवाद  के  विरोधी  देश  माने  जाते  हैं  ।  उनको  तो

 इसमें  अवश्य  भाग  लेना  चाहिए  था  ।  उनके  भाग  लेने  से  अफ्रीका  में  पू  जीवादी  देशों  का  शोषण

 करने  का  जो  अल्जीरिया  मोटिव  रहता  है  उसका  fade  fear  जा  सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 भारत  इस  दिदा  में  प्रयास  करेगा  ताकि  वहां  के  देशों  का  कोई  शोषण  नहीं  किया  जा  सके  और

 वहां  के  व्लेक  लोगों  का  निरन्तर  विकास  हो  सके  ।

 अफ्रीका  के  लोग  भी  fara  समुदाय  का  अग  बन  कर  इस  निधि  से  आगे  बढ़  सकेगी  |  सरा

 संसार  और  उसके  लोग  आजकल  नजदीक  भा  रहे  हैं  और  एक  विश्व  परिवार  जैसा  बन  रहा  है  |

 mala  के  लोग  भी  उस  विश्व  परिवार  के  सदस्य  होंगे  और  अपना  समानान्तर  विकास  कर  सकेंगे

 इस  निधि  से  अगर  ऐसी  ated  पूरी  होती  हैं  और  अफ्रीका  के  लोगों  का  विकास  होता  है  तो  मैं

 इस  विधेयक  का  समधन  करता  ||

 श्री  टी०  HTTo  शमिता  आदरणीय  यह  महत्वपूर्ण  विधेयक

 हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तावित  किया  गया हैं  ।  इस  विधेयक  की  मुख्य  बातों

 क  लाया का  उल्लेख  करते  हुए  उन्होंने  उन  लक्ष्यों  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  जिनके  कारण  यह  विधेय
 गया है  गौर  उन्होंने  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  भी  पुरी  तरह  स्पष्ट  कर  दिया है  ।  तथा  हमारे  वरिष्ठ

 cree
 प्रो०  रंगा  ने  उनका  समुचित  समधन  किया  है  ।

 आदरणीय  यह  एक  श्रन्तरराष्ट्रीय  दायित्व  है
 रे  विचार

 से
 इस  प्रकार  के

 र =  सच  रन् frat  कदम  का  विरोध  करने  से
 पहले

 दो  बा  ा  पड़ता  है  ।  प  g tise  भी  मुझ  इस  संबंध

 ee  हरि ना  '  a
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 बसे  पहले  तो  ag  कि  11-5-81 | बों १ भारत  इस  अफ्रीकी  विकास  नीति  का  सदस्य  बन
 गया  ह |  उस  समय  संसद्‌  का  सत्र  चल  रहा  था  ।  यह  अधिक  उचित  होता  कि  संसद्‌  को  भी
 विश्वास  में  लिया  जाता  है  ate  सभा  को  यह  बताने  के  लिए  वक्तव्य  दिया  जाता  कि  भारत  इस
 निधि  का  सदस्य  बन  गया  है  ।  लेकिन  भारत  सरकार  ने  संसद्‌  की  पूर्वे  स्वीकृति  के  बिना

 इस  करार  को  कर  लिया  है  भर  aa  भारत  सरकार  ने  इस  निधि  के  लिए  आवश्यक  वित्त  क
 व्यवस्था  के  लिए  संसद्‌  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखा  आदरणीय  क्या  मैं  वित्त

 मंत्री
 जी

 से  कुछ  प्रदान  कर  सकता  हूं  ताकि  वे  हमें  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  एवं  कारणों  के  वार ेi नें  दस तरह  सन्तुष्ट  कर  सकें  |

 देश को कोई  भी  जन  साधारण  पहला  प्रश्न  पुछ  सकता  यह  कि  जब  हमारे  देश
 at  विकास  करना  है  और  उसमें  उससे  बहुत  सी  कठिनाईयां  ar  रही  है  तो

 अफ़रीका
 तथा  aa

 कई  देशों  की  सहायता  करने  का  क्या  शय  हे  तथा  इसका  क्या  औचित्य

 दूसरे  क्या  यह  हमारे  लिए  लाभकर  होगा ?
 ै  lice

 कौन  से  देश  इस  निधि  के  सदस्य  बन  चुके  हैं  ताकि  हमें  यह  पता  चल र सके  कि  कौन  इमादा
 मित्र  हैं  और  कौन  इसमें  हमारा  सहयोग  करता  है  ।  यदि  हमें  यह  पता  हो  तो  बेहतर  होगा  कि

 कौन  हमारे  साथ  सहयोग  कर  रहे  हैं  ।  कर

 मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  इस  निधि  का  सदस्य  बन  कर  हमें  केवल  अफ्रीकी  देशों  की  सजदा यता
 करने  का  श्रवसर  मिलेगा  बल्कि  साथ  ही  हम  इन  देशों  के  साथ  अपने  व्यापार  तथा  उद्योग  और

 2
 तकनीकी  जानकारी  में  भी  हिस्सा  बंटा  सकते हैं  ।

 परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  बर्मा  तथा  कुछ  दक्षिण  पूर्वी  देशों  का  सम्बन्ध

 इस  बारे  में  उनके  साथ  हमारे  सम्बन्ध  सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  हमारे  देश  के  कई  व्यक्ति  वहां

 व्यापार  तथा  बागान  कार्य  के  लिए  गए  कौर  उनमें  से  अनेक  को  लूट  लिया  गया  ।  कई  व्यक्तियों

 का  सब  कुछ  लूट  लिया  गया  कौर  वे  उन  दिनों  में  कंगाल  बन  कर  वापस  लौटे  ।  हाल  ही  के  दिनों

 में  हम  देखते  हैं  कि  श्रीलंका  में  हमारे  लोगों  को  बहुत  सी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 इसलिए  हम  इस  बारे  में  बहुत  अधिक  चिन्तित  हैं  ।  ब्रिटेन  में  भी  हमारे  लोग  स्थायी  रूप  से

 बस  गए  हैं  ।  किन्तु  aa  हमें  कोई  समझौता  करने  अथवा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  तथा  अन्य  देशों  के  पास

 जाने  के  लिए  दौ  बार  सोचना  होगा  ।  इसलिए  हमें  सावधान  रहना  जब  कभी  कोई

 कठिनाई  होती है  या  संकट  श्र  ज्ञाता  है  तो  हमें  अपने  आपको  अलग  करना  पड़ता  हे  तथा  वापस

 a  जाना  पड़ता  है  ।  यह  उचित  अगर  हमें  इस  निधि  में  संचालन  की  अच्छी  जानकारी  हो  ।

 जसा  कि  बताया  जा  चुका  यह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  बाध्यता  है  तथा  हमें  आपस  में  मिलना

 है  ।  इसका  हमारी  संस्कृति  की  संतुष्टि  के  लिए  भी  उपयोग  किया  जाता  है  ।  जब  हम  खाना  खा

 रहे  हों  और  कोई  भूखा  व्यतीत  हमारे  पास  भा  जाए  तो  कम  भोजन  होते  हुए  भी  हमें  उस  भोजन
 ow!  ज को  उस  व्यक्ति  को  देना  चाहिए  जो  हमसे  अधिक  भूखा  हैं  ।  इस  यह  विधेयक  भी  wart हमारा

 संस्कृति  को  ध्यान  में  रख  कर  तैयार  किया  गया  किन्तु  मैं  इस  बात  के  प्रति  सचेत  करना
 cae  dete

 चाहता  एक  कोई  करार  अथवा  व्यापार  समझौता  करने  में  हमें  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए
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 बहुत  सावघान  रहना  चाहिए  कि  हमारे  देश  के  हितों  पर

 ati
 ल —  त  कुछ  मध्य  पूर्व

 के  देशों
 में  हमारे  कई  लोग  हालांकि  सरकारी  एजेंसी  के  ||  ए  nee  tee

 भव  लेकर  भारत  में  वापस  आना  होगा  |  At  विचार  से  भारत  सरकार  को  इस  सम्बन्ध में  बहुत
 raat  रहना  चाहिए  कि  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  जाएਂ  ।  इसी  बात  को  देखते  मैं  इस

 विधेयक  का  पूरी  तरह  से  समान  करता  हूं  ।

 अब  मैं  एक  दो  जो  पहले  ही  परिचालित  किए  जा  चुके  के  बारे  में  कुछ  शब्द

 कहना  चाहुंगा  ।  एक  संशोधन  इस  प्रकार  है

 ॥
 करार  के  अनुच्छेद  6,  7,  8,  9,  13  ae  16  के  ada  तथा  (

 के
 अनुसार  निधि  में  किए  गए  भुगताने  के  बारे  में  संसद्‌  में  रिपोर्ट प्रस्तुत  की

 जाएगी  क  foo  कहें

 जब  हम  निधि  स्वीकृत  करते  हैं  तो  यह  उचित  ही  है  कि  हमें  निधि  के  संचालन  के  बारे  में

 जा  >
 सूचना  अथवा  रिपोर्टें  दी  जानी  चाहिए  ।  निधि  के  संचालन  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट

 मेरा  दूसरा  संशोधन  उन  देशों  के  साथ  आयात  तथा  निर्यात  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  विधेयक

 के  उपबन्ध में  की  गई  व्यवस्था के  बारे  में  है  ।  कई  मामलों  में  इसे  कर  से  छुट  होती है  ।  यदि
 व्यापार  सामान्य  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  तो  छूट  देने  का  sea  नहीं  उठता  ।  यदि  आप

 व्यावहारिक  रूप  में  व्यापार  करना  चाहते  हैं  तो  मेरे  विचार  से  वहां  छूट  नहीं  दी  जाएगी  |

 हि  अन्तत  जब  निधि  संचालित  की  जाए  तो  संसद  को  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  इस  बारे  में  एक  वार्षिक  रिपोर्टे  दी  जाए  कि  निधि  का  संचालन  कसे  हुआ  हमें
 कितना  लाभ  मिला  लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  को  कितना  लाभ  हुआ  है  तथा  अन्य  देशों  ने  कितनी

 सहायता  दी  है  ।  यह  रिपोर्ट  यह  समझने  के  लिए  उपयोगी  होगी  कि  निधि  का  उपयोग  कैसे  किया

 गयाहै

 मैंने  मात्र  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  लेकिन  मैं  इस  पर  बल  नहीं  देना  चाहता  ।

 ी  पी०  के०  कोरिया  इस  उपाय  का  स्वागत  करते  हुए  मुझे  अधिक  प्रसन्नता

 हो  रही  है  ।  यह  उपाय  हमारे  देश  की  परम्परा  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  है  ।  जेसा  कि  प्रो ०

 रंगा  ने  उल्लेख  किया  जब  हम  ब्रिटिश  साम्रज्यवादियों  के  विरुद्ध  अपनी  स्वाधीनता  के  लिए

 लड़  रहे  थे  तो  उस  समय  भी  हमने  भूमिका  और  अन्य  श्रोपतिवेशिक  देशों  के  लोगों  को  नहीं  भुलाया  |

 हमने  उन  संघर्षों  को  अपना  प्रभावशाली  नैतिक  और  राजनैतिक  समर्थन  दिया  ।  इस  इस

 मच्छी  परम्परा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अब  भारत  ने  इस  अफ्रीकी  विकास  निधि  के  सम्बन्ध  में  एक

 समझा  पत ता  किया  है  और  वह  इस  निधि  का  एक  सदस्य  बन  गधा  है  ।  मैं  इससे  बहुत  प्रसन्न  हूं  ।

 घर  प्रचुर

 लग

 का
 एक a

 समृद्ध  महाद्वीप  जहां
 खनिज  तथा

 अन्य  संसर
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 wey  र  ६:६5  |  तथा  देश  नहीं है  लना जिसका  इतना  si  frat  गया  इस  शोषण  के

 परिणामस्वरूप  यहां  के  अघिकांश  लोग  अकिंचन  हो  गए  हैं  ।  क

 जहां  तक  मुझे  जानकारी  अफ्रीका  में  काम  करने  योग्य  45%  व्यक्ति  बेरोजग  र हैं

 वहां  10  करोड़  लोग  ya  से  पीड़ित  हैं  ।  भारतीय  वृद्धि  अर्थात्‌  कुल  देशीय  उत्पादन  की  सामान्य  दर

 5%  से  अधिक  नहीं  है  ।  अफ्रीकी  देशों  का  औद्योगिक  उत्पादन  विश्व  के  औद्योगिक  उत्पादन  का
 केवल  0.6%  है  ।  इस  प्रकार  हम  अदाजा  लगा  सकते  हैं  कि  भूतपूर्व  औपनिवेशिक  ताकतों  ने  इस

 समृद्ध  महाद्वीप  का  कितना  शोषण  किया  |  राजनैतिक  स्वाधीनता  प्राप्त  करने  के  परिचित  राज  भी

 गधघिकांश  अफ्रीकी  देशों  का  भूतपूर्व  औपनिवेशिक  ताकतों  द्वारा  बहुराष्ट्रीय  निगमों  और  अन्य

 संस्थाओं  के  माध्यम  से  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  प्राकृतिक  संसाधनों  के  शोषण  के  परिणामस्वरूप

 उनका  लाभ  आज  भी  अफ्रीकी  देशों  के  लोगों  को  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इसलिए  यह  अच्छी  बात  है
 कि  भारत  सरकार  इस  निधि  में  सम्मिलित  हुई  है  और  अफ्रीकी  देशों  के  विकास  के  लिए  यथासंभव

 वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  हमें  ध्यान  व्यापार  सम्बन्ध  सुदृढ़  करने  होंगे  ।  भारत

 अफ्रीकी  देशों  में  भी  व्यापार  सम्बन्धी  को  बढ़ाने
 तथा

 विभिन्न  परियोजनाओं  के  रूप  में  सहायता
 देने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ।  यह  अच्छी  बात  है  |  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  हमार ेव्य।पार  सम्बन्धों  को  सुदृढ़  करने  तथा  ite  अपनी  तकनीकी  विशेषज्ञता  प्रदान  करने

 के  अलावा  विश्व  में  विकसित  मौर  विकासशील  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों  में  इस  समय

 विद्यमान  असमानता  के  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  विचार  करें  तथा  इस  संदर्भ  में  एक  नयी  अन्तर्राष्ट्रीय
 ममालिक  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  महत्व  और  अविलंबनीयता  पर  विचार  करें  ताकि  विकसित  देश

 व्यापार  में  असमानता  तथा  मुद्रा  सम्बन्धी  शर्तों  आदि  के  रूप  में  विकासशील  देशों  का  आसानी  से

 शोषण  न  कर  सकें  ।  इसलिए  अफ्रीकी  देशों  के  साथ-साथ  हमें  एक  नयी  अन्तर्राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था

 स्थापित  करने  के  लिए  अपने  dag  को  बल  देने  का  प्रयास  करना  चाहिए  |

 ऋण  देने  वाली  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थान  हैं  ।  चाहे  वहू  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अथवा  विश्व

 बक  अधिकांश  संस्थाओं  पर  पश्चिमी  देशों  का  नियंत्रण  है  ।  वे  विकासशील  देशों  को  सहायता
 देने  के  लिए  भागे  नहीं  आते  वे  केवल  ऐसी  शर्तों  पर  ऋण  तथा  अन्य  सहायता  देते  हैं  जो  हाल  ही
 में  स्वाधीन  हुए  तथा  विकासशील  देशों  की  आत्मनिर्भरता  तथा  भारिक  विकास  के  लिए  सहायक

 सिद्ध  नहीं  होती  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  विभिन्‍न  क
 में  जहां  विकासशील  देश  भाग  ले  क्षेत्रीय  विकास  निधि  स्थापित  करने  को  सम्भावना  की  जांच

 करें  ।  इस  निधि  में  पश्चिमी  देशों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  विकासशील  देशों  को

 एक  करार  करना  चाहिए  ताकि  वे  अपने  संसाधनों  को  एकत्र  करके  उन  देशों  की  सहायता  कर  सक

 जिन्हें  भुगतान  शेष  की  स्थिति  में  कुछ  कठिनाई  होती  है  ।

 विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  में  तीसरी  दुनिया  के  देशों  में  4-5  क्षेत्रीय  विकास  निधियां  कार्य
 कर  रही  हैं  ।  अरब  देशों  में  कुछ  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  दक्षिण  पूर्वी  एशियाई  राष्ट्रों
 के  संघ  ने  भी  कुछ  व्यवस्था  की  है  ।  इसके  अलावा  लेटिन--अमरीकी  देशों  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  व्यवस्था  की  है  ।  इसी  भारत  को
 तीसरी

 दुनिया  की  विकास  निधि  स्थापित  करने  के

 अन्तिम  sea  के  साथ
 थ  ऐसी  क्षेत्रीय  निधि  सधा  करने  की  सम्भावना

 ok  जानकारी  का  पता  लगाना  चाहिए  t
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 T  विश्व व  बैक  और  aq B  संस स्थान  विकास

 दों  RY
 रहत अन्त  राष्ट्रीय  मुद्र

 नहीं  कर रही  इसलिए  क्षेत्रीय  विकास  निधियों  के  माध्यम  से  विकासशील  zag

 इसलिए
 तीसरी  दुनिया  के  देशों  को  एक  समानांतर  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  निधिਂ  are स्थापना  करनी

 हुए  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  |  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री

 महोदय  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  फिर  इस  विधेयक  का  समधन

 करता  हुं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास
 see (eartgr)

 उपाध्यक्ष  मैं  भ  हिरन  डेवलपमेंट  फंड

 1981  का  समन  करता  हूं  ।  जिस  प्रकार  से  महात्मा  गांधी  ने  अफ्रीकन  कंट्रीस  को  अपने

 पांव  पर  खड़ा  करना  और  नर रा । कोलो  ferret  रूल  से  छुटकारा  दिलाने  के  लिए  कायंवाही  की  थी  उसी

 प्रकार  से  राज  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  इन  पिछड़े  हुए  देशों  के  सम्बन्ध  उनके  डेवलपमेंट  के  संबंध

 में  इस  प्रकार  से  फंड्स  क्रिएट  कर  के  और  उसमें  qifefate  कर  के  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  डवलप

 करने  की  व्यवस्था  कर  रही  हैं  अफ्रीका  के  देशों  की  जितनी  ज्यादा  मदद  उतना  ही  अच्छा

 है  ।  मैं  इस  बिल  को  लाने  के  लिए  माननीय  वित्त  मंत्री  को  धन्यवाद  दिए  बिना  नहीं  रह  सकता

 इस  कानून  को  लागु  करने  से  अफ्रीकन  कन्ट्रीज  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  निश्चित  रूप  से  हम

 एक  दूसरे  की  व्यवस्थाओं  को  समझेगे  गौर  हम  एक  दूसरे  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सहयोग  देकर

 तीसरी  दुनिया  के  डेवलपिंग  कन्ट्रीज  को  अधिक  से  अधिक  भागे  बढ़ाने  में  अपना  योगदान  करेंगे  ।

 सभी  एक  माननीय  मित्र  ने  यह  सुझाव  दिया है  कि  एक  as  acs  डेवेलपमेंट  फंड  बनाया
 जाए  ।  यह  सुझाव  वाकई  बहुत  अच्छा  है  ।  जिस  प्रकार  अफ्रीकन  कन् ट्रीज  के  सम्बन्ध  में  यह
 डेवेलपमेंट  फंड  क्रीएट  किया  गया  उसी  प्रकार  यदि  तीसरी  दुनिया  के  देशों  को  डेवलप  करने  के

 लिए  एक  फंड  क्रीएट  किया  तो  वे  एक  दूसरे  के  साथ  ज्यादा  से  ज्यादा  सहयोग  कर  सकेंगे

 कौर  उनका  वापस  में  बहुत  ज्यादा  तालमेल  हो  सकेगा  |

 इस  बिल  की  art  5  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है

 परन्तु  करार  के  अनुच्छेद  49  की  किसी  भी  बात  का  यह  मथ  नहीं  लगाया  जाएगा
 कि  सीमाशुल्क  से  युक्त  माल  का  भारत  में  भायात  करने  का  वहां  उसके
 पदचातवर्ती  विक्रय  पर  किसी  निबंधन  के  निधि  को  देती  है  1.0

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  डेवेलपमेंट  फंड  का  कोई  कमंघारी

 या  पदाधिकारी  इस  व्यवस्था  का  दुरुपयोग  तो  नहीं  करेगा  ।  लोक  जिस  प्रकार  कस्टम्ज  ड्युटी  या

 अन्य  प्रकार  की  बचत  करने  की  कोशिश  करते  क्या  जी  कुछ  सामान  यहाँ  उसके  सम्बन्ध

 में  भी  उसी  प्रकार  की  स्थिति  तो  पैदा  नहीं  होगी  ?  इस  सम्बन्ध  में  खास  तौर  से  चौकसी  करने  की

 मावर
 यकता  है  ,  ताकि  ऐसी  कोई  गड़वड़ी  न  कौर  लोग-बाग  इस  व्यवस्था  का  तरीके  से

 ्  s  ्
 उपयोग

 न  जिससे  हमारे देश  को  नुकसान  हो  |

 इस  बिल  के  शिड्यूल  में  आफ
 दि

 द  एग्रीमेंट  विच  दाल  हेव  Gy ATT  Ah  लाਂ  दिए

 गए  हैं  ।  उसमें  चैप्टर
 43  लीगल  प्रासेस  के  बारे  में  है  यह  कहा

 सता
 पा
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 उस  दशा  के  सिवाए  जिसमें  की  अनुच्छेद  8  के  अनुसार  उधार  प्राप्त
 को  उस  शक्ति  के  प्रयोग  करने  या  उसके  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  होती  किसी  भी  प्रकार

 की  विधिक  आदेदिका  से  उन्मुक्ति  प्राप्त  होगी  ।  इन  दशाओं  में  सक्षम  अधिकारिता  वाले
 न्यायालय  की  विधि  के  विरुद्ध  के  राज्य  क्षेत्र  में  को  जा  तकती  है  जिसमें
 निधि  का  कार्यालय  है  या  जिसमें  fafa  ने  आदेशिका  की  तामील  या  आदेशिका  को  सूचना
 को  ग्रहण  करने  के  लिए  कोई  अभिकर्ता  नियुक्त  किया  हो  या  वाद  लाने  के  लिए  अन्यथा
 करार  किया

 संवाल  यह  है  कि  यदि  किसी  ऐन्ट्री  में  कोई  आपत्ति  खड़ी  की  जाती  है  और  लीगल  एक्शन  के  संबंध
 में  कोई  व्यवस्था  करनी  तो  वह  व्यवस्था  किस  स्थान  पर  होगी  ।  इस  फंड  का  यहां  भी  आफिस
 या  एजेंट  होगा  ।  हमारे  देश  झर  किसी  अन्य  देश  के  बीच  में  जो  लीगल  एक्शन  क्या  वह
 इस  ऐन्ट्री  में  या  जिसने  पेसा  लिया  या  अनुपालन  नहीं  कर  रहा  उस  कम्पनी  में

 होगा  ?  इस  बारे  में  कुछ  न  कुछ  स्पष्टीकरण  होना  यह  जानकारी  हो  सके  कि
 लीगल  एक्शन  किस  स्थान  पर  हो  सकेगा  और  यह  व्यवस्था  किस  प्रकार  से  होगी  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  बाय-लॉज  वाद  में  बनाए  जाएंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  बह  इस  बारे  में  विशेष  रूप  से  ध्यान  रखें  कि  इस  फंड  के  सम्बन्ध  में  जो

 या  डिसूपट  तो  कौन  सा  sect  किस  स्थान  पर  किस  weet  के  खिलाफ  एक्शन  ले

 बाय-लाज  में  इसकी  क्लीयर-कट  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |

 चेप्टर  43  के  सैक्शन  चार  में  कहा  गया  है  —

 इस  करार  के  किन्हीं  उपबन्धों  के  आधार  पर  निधि  को  विधिक  आदेशिका  से

 उन्मुक्ति  प्राप्त  नहीं  वह  निधि  ale  उसको  सम्पति  और  जहां  कहीं  भी  स्थित

 गौर  चाहे  क्सी  भी  व्यक्ति  द्वारा  धारित  निधि  के  विरुद्ध  अन्तिम  निर्णय  के

 परिदान  के  पूर्व  सभी  प्रकार  से  अधिग्रहण  कुर्की या  निष्पादन  से  उन्मुक्त  रहेंगी  || ह

 मापने  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  तो  की  है  कि  उस  फण्ड  के  ऊपर  उनको  प्रापर्टी  के  ऊपर  था  किलो

 wey  चीज  पर  अटैचमेंट  नहीं  हो  सकेगा  ।  मगर  उस  फण्ड  के  खिलाफ  जो  लीगल  एक्शन

 उसके  बाद  उसकी  पूर्ति  करने  के  लिए  या  उसका  भुगतान  कराने  की  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 इस  व्यवस्था  के  बारे  में  निश्चित  तरीके  से  कोई  न  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |  यदि  लीगल  ऐक्शन
 र की के  दौरान  इम्यून  कर  उस  प्रापर्टी  पर  लोगल  एक्शन  समाप्त  हो  तो  किस  प्रकट

 इसके  सम्बन्ध  में  बाय-लॉज  में  प्रबन्ध  होना  चाहिए  |  यह  जो  प्रबन्ध

 निश्चित  तरीके व्यवस्था  के  लिए  नहीं  बनाया  गया  इसलिए  इस  सम्बन्ध
 में  मी  बाय-लॉज  में

 2 से  कोई  न  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |

 ्  इसी  तरक
 से  ग

 मोतियों  से  उन्मुक्ति

 ह  _  निधि  की  सम्पत्ति  और  जहां  कहीं  भी  स्थित
 और

 चाहे ा  wiv

 दारा
 पारित  हों

 कार्यपालिक

 था  विधायी  कार्रवाई  द्वारा  किए  जातें या  पुरोबन्ध से  उन्मुक्ति  प्राप्त
 होगी

 !
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 —————  ee  हि

 af  आप  ने  इसको  इम्यून  कर  मगर  र  इसमें भी  इस  प्रकार की  व्यवस्था  नहीं की  डिक्री

 हो  जाने  के
 बाद

 उस  मापी  के  खिलाफ ककना नरन
 उस  फंड  के  खिलाफ  क्या  व्यवस्था की  जाएगी ?  इस

 में  किसी  प्रकारका  प्रावधान  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध में  भी
 में  कोई  न  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  ts

 इसी  प्रकार

 आस्तियों  के  निबंन्घनों  से  मुक्ति

 ." .  इस  करार  के  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  निधि  की  सभी  सम्पत्ति  भौर  अन्य a

 किसी  वित्तीय  विनियमों  या  किसी  भी  प्रकर  के  अधिस्थगनों  से  वहां  तक  मुक्त  रहेंगी

 जहां तक  निधि  के  प्रयोजन  और  कृत्यों  को  प्रभावी  करने  के  लिए  आवश्यक  हों  ।
 इसमें  फण्ड  को

 ज्यादा  &
 ज्यादा  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  व्यवस्था  उचित  है  ।  इस  को  दैनिक  व्यवस्था

 की

 के  लिए  विशेषाधिकार

 प्रत्येक  भाग  लेने  वाला  राज्य  निधि  की  शासकीय  संसुचनाओं  के  प्रति  ऐसे  व्यवहार

 जो  वा ह
 अन्य  अन्तर  शुक्रिय  वित्तीय  संस्थाओं  की  शासकीय  सं सूचनाओं  के  प्रति  करता  है  ।”

 att  यह  व्यवस्था  जिस  प्रकार  इन्टरनेदानल  फाइनेशियल  इन्स्टीचूदान  को  दी  उसी
 _

 प्रकार

 व्यवस्था  इ धसको  भी  दी  है  ।  इसको  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  यह  भी  एक  अच्छा  कदम  है  ।.  जिसकी

 तारीफ  फिए  बिना  मैं  नहीं  रह  सकता हूं  ।

 कौर  कार्मिकों  की  उन्मुक्तियां  और  विशेषाधिकार

 fafa  के  लिए  मिशन  कार्य  करने  वाले  सभी  गवर्नरों  और  निदेशकों  और
 उनके  भ

 सभापति  गौर  कार्मिकों  aed

 (i)  अपनी  पदीय  हैसियत  से  किए  गए  कायों  के  बारे  में  विधिक

 उन्मुक्ति  प्राप्त  होगी ।”  iz

 यह  तो  आपने  दे  मगर  पर्सनल  कैपेसिटी  में  किस  प्रकार  की  व्यवस्था  की
 है  ह  च  aay

 में  कार्यवाही  करके  किस  प्रकार  की  व्यवस्था  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  कोई  न
 कोई  व्यवस्था आवश्यकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आपके  नाम  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  फिर  भी  भाप  सं

 सुझाव दे  रहे  हैं  ।

 ait  शिर घारो  लाल  व्यास  भमैंडमैंट्स  की  जरूरत  नहीं  है  ।  सुभाव  दे  रहा  यदि  ठ  क
 -.  तो  वे  मान  लेंगे  ॥

 +  Bh:  द  जबकि  वे  स्थानीय न  न  हों

 ...
 ही  अपेक्षाओं  और  राय  3  न्घा पों

 गए
 गत

 उन्मुक्ति

 के  नहीं  दो  जाएगी  जो  सम्बन्धित  साग  लेने  बाले
 राज्य

 को  दी
 जाती  हैਂ

 अ
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 सरया ———  —

 इसमें मी  उनकी  बहुत  भारी  फैसिलिटी  दी  ह्म

 भी  एक  काबिले  अच्छा  कदम है  ।

 सके  सम्बन्ध

 काए  के
 न

 _  यात्रा  सुविधाओं  के  बारे  में  भी  कम  अनुकूल  व्यवहार  नहीं  किया  जाएगा  जो
 सम्बन्धित  भाग  होने  वाले  राज्य  के  पदचारियों  और  उसी  तुल्य

 पंक्ति
 वाले  किसी  wea  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  के

 पदचारियों  और a  चारियों  के  साथ  fear  जाता  जिसका
 वह

 सदस्य  ह =  ee

 .  आपने  इस  सम्बन्ध  को  भी  उसी  प्रकार  का  ट्रीटमेंट  दिया  जेसा  कि  अन्य  दुनिया  के  reife

 इन्ही  AW नत  में  प्रावधान  कर  रखा है  ।  यह  Al  एक  स्वागत  योग्य  कदम  जिसका  मैं
 saat  | करत  ह  a  ह

 बन  . -
 मैं  एक  बात  निवेदन  करना  चाहता  49  ¥—

 fer

 (3)  पैरा  1  द्वारा  जो  छूट  दी  गई  उसके  अधीन  आयात  की  गई  वस्तुओं  को
 मात्र  लेने  वालें  ऐसे  राज्य  के  जिसमें  छूट  की  मंजूरी  दी  गई  राज्य  क्षेत्र  में  बेची  नहीं

 = सिवाए  उन  दशाओं  के  अधीन  जो  माग  लेने  वाले  राज्य  द्वारा  तय  की  जाए  ह

 यहां  पर  किसी  व्यक्ति  द्वारा  लाए  गए  सामान  को  बेचने  का  प्रावधान  नहीं  है  ।  लेकिन  यदि  कोई
 आदमी  सामान  लाने  के  बाद  उसका  मिस-यूज  उसको  बेच  तो  उसके  खिलाफ  क्या

 करेंगे  ?  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  तरीके  से  कोई  न  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |

 आजकल  स्मगलिंग  या  अन्य  प्रकार  के  बहुत  सारे  काम  aga  से  लोग  आफिशियल  कैपेसिटी

 में  करते  इन  के  बारे  में  भी  कोई  व्यवस्था  कर  दें  ।  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  एक्शन  इसके
 बारे  में  कोई  प्रावधान  आपने  इसमें  नहीं  किया  है  ।  इस  बारे  में  कोई  a  कोई  व्यवस्था  निश्चित

 तरीके  से  होनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  जो  कुछ  सुभाव  मैंने  दिए  मैं  समझता  हूं  कि  उनको  अगर

 उचित  तो  स्वीकार  करें  ।  अफ्रीकन  काबिज  के  डेवलपमेंट  के  सम्बन्ध  में  जो  फण्ड  में

 ने  मेम्बरशिप  ली  वह  बहुत  स्वागत  योग्य  है  और  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था
 थ  acs  कंट्रीस  के  सम्बन्ध  में  भी  होनी  चाहिए  भर  उनके

 लिए
 भी  एक  डवलपमेंट  फण्ड  कायम

 होना  जिससे  इन  कन् ट्रीज  से  हमारे  जो  सम्बन्ध  वे  सुधरें  और  आज  की  दुनिया  में
 जितनी

 ज्यादा  ताकत  हम  इनके  जरिए  प्राप्त  कर  सकते  वह  हमें  प्राप्त  करनी  चाहिए  भोर  इन

 aes  कन् ट्रीज  को  ऊंचा  उठाने  में  हम  जितना  सहयोग  कर  सकते  उतना  करें  ।  फ्

 इतना  कह  कर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।  फ्

 थी  ज्गपालसिह  :  उपाध्यक्ष  अफ्रीका  डवलपमेंट  फंड  के  सम्बन्ध मैं  जो

 और  गलत  इसका  स्वागत यहां  बिल  लाया  गया  इलाज  बाय-क्लॉज  पर  मैं  नहीं  जाना  चाहूंगा

 हो  करूंगा  क्योंकि  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर
 श्री  बैंक टार मन

 जी  ने  "se wuEN ate Tan-w-AT  की  इस  भाषा  .  के

 तौर  क्योंकि म तामो-त्सा-तुंग  भी  भोजक नाय  भोजक का  कौर  लैटिन  अमेरिका  को  दुनिया  का  देहात
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 नाता

 हा  करते  जिस  तरीके  से  इस  फण्ड  का  सदस्य  बनने  की  कोशिश  की  उसका  मैं  थोड़ा-सा

 विरोध  करता  हूं  ।  इसलिए  विरोध  करता  हूं  कि  जिन  मुल्कों  के  साथ॑  मिलकर  के  वेंकटरमन  जी

 ने  या  हमारी  सरकार  ने  इस  फंड  को  बनाया  जिसमें  yo  एस०  vo,  यू  जापान  जो

 दुनिया  के  इम्पीरियलिस्ट  कन् ट्रीज  हैं  और  जो  दुनिया  को  चूस-चूस  कर  सारी  दुनिया  की  इकोनामी

 पर  डोमीनेट  कर  रहे  वह  सही  बात  नहीं  है  ।  हमारी  सरकार  और  बेकटारमन  जी  दुनिया  के

 अन्दर  जैसा  सोशलिज्म  का  नारा  लगा  रहे  उस  सोशलिज्म  को  इस्टाबिलिदा  करने  के  लिए  वहां

 एजुकेशन  के  मामले  मेडिकल  में  और  दूसरी  चीज़ों  के  बारे  में  कुछ  करना  चाहते  अगर  वे

 सोशलिस्ट  फार्सेज  के  साथ  इस  फण्ड  को  तो  मैं  समझता  कि  वे  एक  अच्छा  काम  करते

 लेकिन  राज  जिन  फार्सेज  के  साथ  मिलकर  वेंकटरमन  जी  और  हमारी  सरकार  ने  इस  को

 मैं  इसकी  भाइडियोलोजी  का  तो  विरोध  नहीं  लेकिन  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  जो

 बड़े  मुल्क  जो  इम्पीरियलिस्ट  मुल्क  हैं  जैसे  यू०  Yo एस०  जो  पूरी

 दुनिया  की  इकोनामी  को  डोमिनेट
 किए  हुए  उनके  साथ  मिल  कर  हिन्दुस्तान  इस  he  को  बना

 रहा  तो  जिस  तरीके  की  सपोर्ट  वक टार मन  जी  उन  देशों  की  करना  चाहते  वह  शायद  न

 हो  जाए  कौर  मैं  ऐसा  समानता  हूं  कि  जो  बड़े  मुल्क  इस  फंड  के  सदस्य  उनके  द्वारा  हम  डोमेन

 होंगे  ।  इसलिए  मैं  सुझाव  के  तोर  पर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  वार  हम  मेम्बर  बन  चुके हैं
 ag  बात  तो  हो  चुकी  लेकिन  भविष्य  में  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  इम्पीरियलिस्ट  फोर्सेज  का  जो

 थर्ड  रहा  इकोनामिक  ate  के  द्वारा  या  बेक  साइड  के  वे  हमेशा  अन्दर-डवलपर

 कन् ट्रीज  का  शोषण  करते  रहे  हैं  और  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  भविष्य  में  चल  कर  हमारा  जो  यह  फण्ड

 जो  इम्पीरियलिस्ट  फोर्सेज  जो  बड़े-बड़े  मुल्क  | < ह  वे  अफ्रीकन  कन् ट्रीज  का  दोषी  न  करें  ।  इस
 के  प्रेसर  में  वें  दूसरे  एग्रीमेंट  न  जिनसे  रफीकन  कन् ट्रीज  का  इकोनामिक  एक् सप्लाय टेशन  हो
 या  दूसरे  तरीके  बैक  साइड  से  वे  कोई  ऐसी  एक्टीविटीज  न  करें  चाहे  वे  किसी  भी  तरीके  की

 इस  सब  पर  सरकार  को  नज़र  रखनी  1947  से  पहले  हमारा  मलक  भी
 लिस्टों  का  शिकार  रहा  है  भर  डेवलपमेंट  के  नाम  पर  अंग्रेज  इस  मलक  के  इन्दर  सैकड़ों  वर्षों  तक

 राज  करते  रहे  हैं  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  ये  बड़ी  ताकतें  डेवलपमेंट  के  नाम  पर  दौबारा  अपनी

 तानाशाही  अफ्रीका  के  मुल्कों  के  अन्दर  कायम  करें  ।  इसका  हमें  कटु  aqua  है  और  खास  तौर  से
 भूमिका  के  जहां  पर  गांधी  जी  ने  अपने  राजनीतिक  जीवन  का  बलिदान  दिया  ।  अफ्रीका
 के  डेवलपमेंट  के  लिए  भर  साम्राज्यवादी  मुल्कों  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिए  उन्होंने  काम  किया  ।
 बेक टार मन  जी  को  इस  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  कि  हमारी  सरकार  सोशलिज्म  की  वाकायदा

 हामी  इसलिए  सोशेलिज्म  को  इस्टाबिलिश  करने  के  लिए  अगर  वे  उचित  कदम  नहीं  उठायेंगे
 न  केवल  अफ़रीका  के  अन्दर  बल्कि  अपने  मुल्क-के  अन्दर  तो  स्थिति  सुधरेगी  नहीं  ।  जो
 पूंजीवादी  ताकतें  या  साम्राज्यवादी  डवलपमेंट  के  नाम  पर  अफ्रीका  में  अपनी  तानाशाही
 लाना  चाहती  उनसे  उन  अफ्रीकन  कन् ट्रीज  को  शिकार  होने  से  यह  मैं  कहना

 इन  दादों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  उपाध्यक्ष  श्राप  से  भी

 उम्मीद  करता  हूं  कि  भाप  भी  यह  कहें  कि  जो  एशियन  भोर  लेटिन  अमेरिका  के  कन् ट्रीज
 के  उनके  डवलपमेंट  के  लिए  जो  स्कीम  जो  सोशलिस्ट  कौर  डेमोक्रेटिक

 कन् ट्रीज
 या

 संज
 उनके  साथ  मिल  कर  इस  फण्ड  को  बनाने  का  कष्ट  करें  ताकि  भविष्य में  किसी  भी
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 हलवा  शबद

 wet  डैवलप्ड  ऐन्ट्री  को  इकोनोमिक  फ्रीडम  या  दूसरी  फ्रीडम  के  लिए  कोई
 weer

 पेदा  हि
 दहो कोई  साम्राज्यवादी  ताकत  कोई  खतरा  पैदा  न  कर  सके  |

 ga  क
 मैं  इतना  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  लेकिन  प्रो०  रंगाजी  ने  कहा  है  कि  चीन  भर  रूस  इस  फंड  कोष

 के  अभी  तक  सदस्य  नहीं  बने  उन्होंने  समाजवादी  देशों  के  लिए  कहा  है  ।  परन्तु
 उन्होंने

 अनुरोध  किया  है  कि  उन  देशों  को  भी  इसका  सदस्य  बनना  चाहिए  |

 शी  TSAIST  फेलो रो  )  उपाध्यक्ष  हाल  ही  में  कानकुन  सम्मेलन

 हमारी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपने  मुख्य  भाषण  में  बल पृ वक  इस  विषय  को  सामने  रखा  है  कि

 नए  अन्तर्राष्ट्रीय  मालिक  व्यवस्था  मौर  भाषिक  युक्तिसंगत  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यवस्था  के  लिए  हमारी
 मांग  और  हमारी  लड़ाई  न  केवल  हमारे  हित  के  लिए  नहीं  हमारे  हित  में  बल्कि

 विशेषकर  सभी  विकासशील  देशों  के  हित  में  है  ।  विकासशील  देशों  में  बहुत  से  अन्य  देश  ऐसे  हैं

 जिनकी  आधिक  स्थिति  दुर्भाग्य  से  हमसे  भी  बदतर है  ।  अत  उन्होंने  इस  देश  का  रूप  न  केवल  अपने

 देश  के  हित  के  संरक्षक  के  रूप  में  बल्कि  विश्व  के  सभी  विकासशील  देशों  के  लिए  एक  अधिक

 युक्तिसंगत  आधिक  ufos  युक्तिसंगत  भर  निष्पक्ष  व्यवहार  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  एक

 संरक्षक  अथवा  प्रवक्ता  भय वा  निरीक्षक  के  रूप  में  रखा  है  ।  यह  मानना  पड़ेगा  कि  यदि  हम  और

 अधिक  युक्तिसंगत  अन्तर्राष्ट्रीय  भारतीय  व्यवस्था  लाना  चाहते  हैं  तो  म्रन्तर्राष्टीय  वित्तीय  संस्थाओं

 का  पुनर्गठन  किया  जाना  चाहिये  ताकि  उन  पर  कुछ  विकसित  देशों  का  नियंत्रण  न  रहे  कौर  इस

 प्रकार  संसार  का  विकास  कुछ  विकसित  देशों  के  नियंत्रण  में  न  हो  ।  इस  प्रकार  अ्रचिक  संख्या  में

 विकासशील  देशों  के  लिये  आवाज  उठाई  जानी  चाहिए  जिनका  विश्व  में  बड़ा  भाग  है  ।

 इस  dad  अधिक  डेवलेपमेंट  फंड  जेसी  अंतर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संगठनों  भर

 संस्थाओं  का  पुनर्गठन  का  वास्तव  में  स्वागत है  ।  वे  विकासशील  देशों  के  एक  बड़े  भाग  को

 देखभाल  कर  रहे  हैं  और  aa  इन  स्वतंत्र  विकासशील  देशों  की  बात  सुनी  जा  सकेगी  ।  इस  समय

 वे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैक  जैसे  संगठनों  में  शामिल  हैं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  दक्षिण  अफ्रीका  में  अब  लड़ाई  राजनैतिक  स्वतंत्रता  के  लिए  नहीं

 दक्षिण  अफ्रीका  में  हर  जगह  राजनैतिक  स्वतंत्रता  लगभग  प्राप्त  की  जा  चुकी  है  भोर  अव

 सघन  दूसरे  कदम  के  लिए  है  ।  यह  कदम  भी  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इसके  बिना  स्वतन्त्रता  भूषण  है  ।

 यह  गॉथिक  स्वतन्त्रता  है  ।  मैंने  कहा  है  कि  अफ्रीका  लगभग  स्वतन्त्र  है  ।  मैने  शब्द  का

 प्रयोग  सोच  समझकर  किया  है  क्योंकि  मैं  इस  अवसर  पर  सदन  का  ध्यान  इस  वात  की  ओर

 भक्षित  करना  चाहता  था  कि  दक्षिण  अफ़रीका  में  क्या  हो  रहा  अधिकांश  जनसंख्या  वाले

 लोग  ant  तक  औपनिवेशिक  शासन  के  अधीन  है  और  एक  मनमाने  औपनिवेशिक  अभियान  के

 अधीन  हैं  जो  वादीया  अफ्रीका  द्वारा  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  मापदंडों  और  संयुक्त  राष्ट्र  के  संकल्पों  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  के  निर्णय  का  उल्लंघन  करके  संचार  माध्यमों  पर  चलाया  जा  रहा  है  ।

 दुर्भाग्यवश  दक्षिण  अफ्रीका  का  अल्पसंख्यक  जातिवादी  शासन  ही  इस  हमले  में  अकेला  नहीं है
 दस  पश्चिम  के  पूंजीवादी  जिनका  अपना  हित  और  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  जो  श्र  पनी  क
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 _

 को  भी  प्रभावित  कर  सकते  चाहे  यह  अमरीका  की  सरकार  है  या  ,  फ्रांस या  पश्चिम

 जमाने  की  सरकार  जिन  देशों  में  ये  बहु-राष्ट्रीय  निगम  केन्द्रित  का  कक  Ne one mca @  क

 सरकार
 को की  सहायता  से  ये  निगम  नियन्त्रण  कर  लेते  हैं  |  _ ला  ज
 इस  समय  अमरीका  की  क्या  नीति  है  ?

 राष्ट्रपति  बनने  के  श्री  रीगन  ने  खुले  तोर  से  कहा  था  कि  श्रम
 var

 को
 उद

 देश  को  नहीं  छोड़ना  चाहिए  जो  उनके  साथ  प्रत्येक  लड़ाई  में  जो  उन्
 न्होंने

 साथ  a

 हैਂ  ate  देश  जो  स्वतन्त्र  विश्व  को  युद्ध  की  दुष्टि  से  जरूरी

 इसलिए  दुर्भाग्य  से  वर्तमान  अमरीकी  प्रशासन  दक्षिण  अफ्रीकी  अल्पसंख्यकों  और  ‘iatiend

 ufararé  शासन  को  इस  प्रकार  स्वतन्त्र  विद्वत  में  उन्हें  विडम्बना  के  रूप  में  लेता  है  ।

 मैं  सदन  का  ध्यान  दक्षिण  अफ्रीका  द्वारा  केवल  उस  क्षेत्र  के  एक  देश  को  तबाह  करने  के

 प्रयास  की  भोर  दिलाऊंगा  भर  यह  राष्ट  उन  देशों  के  लिए  आदा  की  किरण  के  समान  है  ।  यह

 ae  अंगोला  न्

 अंगोला  एक  ऐसा  देश  है  जो  प्राकृति  खनिज  सम्पदा  भर  इस  तरह  के  अन्य

 संसाधनों  से  सम्पन्न है  ।  वहां  संचार  का  भी  जाल  बिछा  हुआ  है  ।  यह  देश  उस  क्षेत्र  के  देशों  के

 लिए  वास्तव  में  ही  आशा  की  किरण  है  क्योंकि  यह  देश  यह  दिखाता  है  कि  अफ्रीकी  देश  अपने  पैरों

 पर  खड़े  हो  सकते  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  और  दक्षिण  अफ्रीका  या  उस  क्षेत्र  के  श्वेत

 अवलम्ब  साम्राज्य  पर  fate  रहे  बिना  अपना  काम  चला  सकते  हैं  ।

 दक्षिण  भूमिका  क्या  कर  रहा  है  ?  वह  अंगोला  पर  धाबा  बोल  देता  है  ।  वह  अंगोला  पर

 धावा  बोलता  रहा  है  ।  अंगोला  पर  आक्रमण  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  के  सामने  हो  रहा  इस

 हमले  का  स्पष्ट  उद्देश्य  डा०  जोनस  सविम्बी  की  कठपुतली  सरकार  को  सहारा  देना  है  ।  अंगोला  में

 उसे  समर्थन  नहीं  मिला  है  ।  वह  यू०  एन०  आई०  टी०  ए०  लोगों  के  समुह  द्वारा  वित्तीय

 गौर  सैनिक  रूप  से  समर्थित  ae  हर  प्रकार  से  पाश्चात्य  पूंजीवादी  स्वार्थों  से  समाप्त  जनजातीय

 नेता  हैं  ।  वह  वहां  घुसपैठ  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  और  पश्चिमी  सत्ता  का  श्वेत  प्रयास  बनाने  और

 पश्चिमी  सत्ता  को  वहां  जारी  रखने  का  प्रयास  कर  रहा  है  |

 मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  हाल  ही  में  अंगोला  के  विदेशी  मंत्री  ने  एक  ब्यान  दिया  है  कि
 दक्षिण  amar  द्वारा  किए  गए  सतत  मगाक्रमण  को  देखते  हुए--मैं  उस  व्यान  को  कहता  हूं

 केवल  अपने  सोवियत  और  क्यूबा  मित्रों  पर  ही  fade  नहीं  रहेंगे  और  उन्हीं  से  हो
 सहायता  नहीं  बल्कि  हम  विश्व  भर  के  अपने  मित्रों  का  समर्थन  लेंगे  ।”  मैं  भारत  सरकार  पर

 इस  बात  के  लिए  बल  दूंगा  कि  वह  अंगोला  के  लोगों  और  सरकार  की  न  केवल  वित्तीय  रूप  से
 सहायता  करे  बल्कि  यदि  आवश्यकता  पड़े  तो  सैनिक  सहायता  भी  दे  ।

 a
 मैं  सरकार  की  प्रयसा  करता  हूं  कि  उसने  एक  करोड़  डालर  की  राशि  जोकि  बहुत

 राशि है  दी  शै NOUS
 sia  ie  ।  इस

 agraar # far | OF SAIV a
 इस  देश  में  कोई

 भी
 व्यक्ति  वित्त  मंत्री  से  इसके लिए

 वहू  हमा
 पनामा

 नहीं करेगा
 |  हैं  हमारा  समर्थन  है  भर ८  मारे  प्रशासन  के  पात्र  हैं  घन्यवाद  ।

 क
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 i  ot ग्न  बावजूद नान  | क oto  उपाध्यक्ष  मैं  बहुत  प्रसन्न  हूं  कि  इस  बात  के

 किक  में  विभिन्‍न  राय  परन्तु  अफ्रीकी  विकास  कोष  और  सदस्य  के  रूप  में  इसमें  सामित

 होने
 के

 सम्बन्ध  में
 सदन

 पूर्ण
 एक

 मत  है
 ।

 र
 मेरे  माननीय  सिर  प्रो०  रंगा  द्वारा  दिए  गए  बहुत  प्रभावपूर्ण  भाषण  से  मु  बहुत  सहायता

 ली  है  ।  उन्होंने  उन  घटनाओं  के  बारे  में  अपनी  निजी  जानकारी  दी  जो  लगभग  मघ  शताब्दी

 पूर्व  हुई  थीं  जब  हमने  श्रमिक  में  आजादी  के  आन्दोलन  को  तेज  किया  था  ।  जव  से  भारत  ने

 संयुक्त  राष्ट्रसंघ  में  भाग  लेना  शुरू  उसने  हमेशा  अफ्रीकी  स्वतन्त्रता  से  मामले  का  समर्थन

 किया  है  और  यह  कोशिश  की  है  कि  अफ्रीका  में  उपनिवेशवादी  प्रशासन  उखाड़  फेका  जाए  और

 उनको  स्वतन्त्रता  मिले  ।

 फ़ीकी  विकास  बक  भफ़ीकी  राष्ट्रों  के  विकास  की  प्रक्रिया  के  लिए  एक  दूसरा  कदम  है  ।

 राजनैतिक  स्वतन्त्रता  का  तब  तक  कोई  ad  नहीं  जब  तक  कि  श्रमिक  विकास  att  समाज

 कल्याण  इसके  साथ-साथ  न  हों  ।  इस  सामाजिक  ate  आधिक  विकास  को  प्राप्त  करने  के  लिए  बहुत

 बड़ी  मात्रा  में  पंजी  निवेश  अनिवार्य  है  ।  विकासशील  देशों  एक  चीज  जो  बहुत  दल  वह
 पंजी  ।  वे  जितना  फालतू  भी  कमाएं  ag  aa,  जीवन  के  निम्न  स्तर  के  उपयोग  में  चला

 जाता  है  ।  वहां  फलत  पूंजी  बहुत  कम  सुलभ  होती  है  जिसका  विकास  के  लिए  फिर  से  निवेश

 किया  जाए  ।  यह  भलियां  है  कि  यदि  विकासशील  देशों  को  प्रगति  करनी  है  कौर  भागे  बढ़ना  है

 जो  उन्हें  अन्य  देशों  की  फालतू  पूंजी  सहायता  के  रूप  में  मिलनी  चाहिए  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  उन

 बड़े  देशों  जिनके  बारे  में  हम  यह  कहते  हैं  कि  उन्होंने  इन  देशों  का  शोषण  अथवा

 अपना  उपनिवेश  एशियाई  विकास  कोष  अथवा  भरोसा  विकास  कोष  जेसे  कोषों  में  भाग

 लिया  जाना  अतीत  में  दिए  गए  शोषण  का  पश्चाताप  उन्होंने  जो  इन  देशों  की  अर्थव्यवस्था  को

 तहस-नहस  किया  उसे  aa  ठीक  कर  रहे  एक  तरह  से  यह  कार्यो  अबर  कर  रहे  विश्व मत
 इतना  जागरूक  हो  गया  है  कि  यदि  वे  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  उन्हें  विश्व  मत  की  नाराजी  का  सामना

 करना  पड़ेगा  ।  जब  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  ऐसा  कहा  कि  हम  भी  शोषण कर्ता  दल  का  हिस्सा
 बन  गए  मैं  बलपूर्वक  यह  कहना  चाहता  था  फि  अफ्रीकी  विकास  बैंक  के  माध्यम  से  शोषण  की

 कोई  गुजारा  नहीं  है  कौर  इससे  अफ्रीका  के  लोगों  को  विकसित  देशों  में  सुलभ  साधनों  का  आपने

 गाधी  विकास  के  लिए  प्रयोग  करने  से  प्रगति  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 अफ्रीकी  विकास  कोष  और  बैंक  द्वारा  इस  वात  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  अंश दाता  देशों

 का  जो  गैर-अफ्रीकी  हैं  उनको  बैंक  के  मामलों  में  अधिक  प्रभुत्व  न  रहे  ।  वास्तव  में  इसका  संविधान

 इस  प्रकार  बनाया  गया  है  कि  गैर-अफ्रीकी  देशों  का  अफ्रीकी  विकास  बेक  के  मतदान  के  अधिकार

 में  334  प्रतिशत  से  अधिक  भाग  न  रहे  ।  अफ्रीकी  देशों  ने  यह  भी  सुनिश्चित  किया  है  उनका  भाग

 66-2/3  प्रतिष्ठित  रहे  ।  अफ्रीकी  देशों  का  स्वयं  इस  कोष  में  50  प्रतिशत  घन  पर  अधिकार
 yarr
 as

 ।

 द

 किसी  के  लिए  भी  शोषण  करने  का  अवसर  बिल्कुल  नहीं
 जहां  तक  भारत  का

 सलूक है
 ,  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  होती  है  कि  अफ्रीकी  विकास  बैंक  में  शामिल  हम  केवल

 पाशुक अफ़ी की  भोग  की  सहायता  जो  हमने  बहुत  पहले  शुरू  की  है  की  प्रक्रिया  को  बढ़ावा  दे  रहे  हैं  ।  हम

 बहुत  से  अफ्रीकी  देवों  को  सरकारी  स्तर  पर  सहायता  देते  रहे  हैं  और  हम  बहु  त  से  दे  at
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 NS  SD  तारा
 वाणिज्यिक  सहायता  भी  दे  रहे  हैं  वास्तव  में  तेजी  जाम्बिया तथा
 भी  कुछ  ऐसे  देश  हैं  जिनके  साथ  प्रौद्योगिकी  कौ  तकनीकी  सहायता  के  रूप   ्में  भारिक
 विकास  के  मामले  में  भारत  का  स्थगित  अदायगी  के  आधार  पर  पूंजीगत  माल  की  सप्लाई  आदि
 के  माध्यम  से  अच्छा  सहयोग  काय  हो  रहा  है  ।  हम  तो  इस  दिदा  में  केवल  एक  भर
 कदम  आगे  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  हमें  शीघ्र  नई  afar  व्यवस्था  स्थापना  के  लिए  कारंवाई  करनी

 चाहिए  ।  मेरे  मित्र  श्री  फेली रो  ने  बहुत  स्पष्ट  दाब्दों  में  कहा  है  कि-प्रधान  मन्त्री  ने  कानून  सम्मेलन

 में  नई  milan  व्यवस्था  की  स्थापना  की  पैरवी  करते  हुए  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  की  भोर  मैं  एवं

 के  साथ  यह  कहूंगा  कि  यदि  प्रधान  मन्त्री  से  कम  महत्वपूर्ण  किसी  व्यक्ति  ने  यह  बात  कहीं  होती
 तो  इस  बात  को  इतना  बल  नवदीं  मिलता  |

 बहुत  ही  कम  मुद्दे  उठाए  गए  ।  उनमें  से  एक  अफ्रीका  के  साथ  व्यापार  को  विकसित  करने

 के  बारे  में  था  व्यापार  को  विकसित  करने  के  लिए  पहली  ad  यह  है  कि  वे  वस्तुओं  का  उत्पादन

 करे  तथा  यह  वस्तु मों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  वास्तव  में  सहायता  करती  है  ।  हम  भरी की
 देशों  कौर  भारत  के  बीच  व्यापार  में  वस्तुओं  के  विनिमय  के  लिए  इच्छुक  हम  इसमें  बहुत
 रुचि  ले  रहे  हैं  ।

 हमने
 amar  देशों  के  साथ  बहुत  से  संयुक्त  आयोगों  की  स्थापना  की  है  जो

 ब्यापार  को  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 मुझे  आशंका  कि  मेरे  आदरणीय  मित्र  श्री  ब्यास  ने  विधेयक  को  सम्पूर्ण  सकीम  को  गलत
 समझा  है  ।  विधेयक  का  वास्तविक  उद्देश्य  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  को  देशीय

 अदालतों  में  होने  वाली  मुकदमेबाजी  से  उन्मुक्ति  प्रदान  करना  उन्हें  देशीय  संस्थानों  और

 प्राधिकारियों  द्वारा  कर  लगाए  जाने  से  भी  छूट  प्राप्त  है  ।  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  हमने  इस
 प्रकार  के  अधिकार  संयुक्त  राष्ट्र  को  दिए  हमने  इस  प्रकार  के  अधिकार  एशियाई  विकास  बेक
 को  दिए  हमने  इस  प्रकार  के  अधिकार  विश्व  बैक  तथा  इसकी  सम्बन्ध  संस्था  भअन्तर्राष्टीय

 मुद्रा  कोष  को  भी  दिए  गए  हैं  ।  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  मौर  उन  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  पर  किसी
 को  अभियोग  चलाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  दूसरी  कौर  इन  अन्तर्राज्यीय  संस्थाओं  के  पास  स्वयं
 बातचीत  के  द्वारा  अपने  यहां  के  कानूनों  के  अनुसार  अपने  अधिकारों  का  प्रयोग  करने  की  प्रकिया

 है  ।  इस  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जिसके  लिए  हमारी  सरकार  को  कोई  उप-नियम  अथवा
 इस  प्रकार  की  कोई  अन्य  चीज़  बनाने  की  आवश्यकता  हो  ।

 एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  में  से  एक  सुझाव  यह  है  कि  अफ्रीकी
 विकास

 बेक  की  रिपोर्टे  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाए  ।  ह्

 यह  हमारा  बेक  नहीं  है  ।  हम  तो  केवल  कोष  के  स्रोतों  को  अभिदान  दे  रहे  हैं  ।

 यह  कोष  अफ्रीकियों  द्वारा  प्रशासित  है  तथा  वे  लोग  इसकी  रिपोर्ट  कोष  प्राधिकारियों  को  प्रस्तुत
 करेंगे  ।  इसे  इस  संसद  के  पटल  पर

 रखने
 का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  हमारी  इस

 गा मत  में  का  जिम्मेदारी  नही ंहै  इस  निधि  के  प्र
 =

 ग  के  मामले  में  हमें  कुछ  नहीं  कहना  होता  है  ।
 ee
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 ह
 -walan,  मैं  सदन  को  उसके  द्वारा  दिए  गए  सहयोग  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूँ

 श्री  पी०  के०  कोबियन  :  तीसरे  विश्व  के  देशों  को  क्षेत्रीय  विकास  कोष  का  क्या
 हुआ

 श्री  alto  बेंकटारमन  :  मेरा  विचार  है  कि  मैंने  एक  प्रकार  से  इसका  उत्तर  दे  दिया है
 मैंने  कहा  है  कि  केवल  वही  देश  इस  प्रकार  का  कोष  बना  सकते  हैं  जिनके  पास  फालतू  पूंजी  है  ।

 विकासशील  देश  जिनके  पास  फालतू  पूंजी  नहीं  है  -  इस  प्रकार  के  कोष  का  निर्माण  किस  प्रकार
 कर  सकते हैं  ।  यह  तो  ऐसे  होगा  कि  भिखारी  एक  दूसरे  की  मदद  के  लिए  निगम  की  स्थापना  कर
 हे  हस  लोगों  की  आवश्यकता  है  ।  जिनके  पास  पूंजी  अधिशेष है  वे  इस  कोष  में  आएं  ।  यही

 बात  मैंने  कही  ।  मैंने  इसे  अधिक  शब्दों  में  नहीं  कहा  लेकिन  eon  मुझे  यह  कहने  के  लिए  कहा  ।

 पाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 अफ्रीकी  विकास  निधि  करार  को  क्रियान्वित  करने  भर  उससे  संबन्धित

 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हम  खण्ड-वार  विचार करते  हैं
 ।

 प्रश्न  यह  है  :

 ग्रीक
 खण्ड  2  विधेयक  का  मंग  बनेਂ

 at प्रस्ताव
 कृत  हुआ

 खण्ड  2  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  दाना  कया  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  टी०  आर०  मरना  मैं  प्रस्तुत  नहीं  कर
 रहा  हूं

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  पह  है

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 द  ब  6.0 2.0  श्री  टी०  आर०  दिखता  का  संशोधन  है  ।

 श्री  टी०  ate  दामन ना :  मैं  प्रस्तुत नहीं  कर  रहा  हूं
 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  परुलेकर  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  यह  है  :--.

 खण्ड  5  वि  लनेਂ
 al  *

 [  q  प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खण्ड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 r~

 में  जोड़  दिया  गया

 पाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  में  श्री  शमन्नता एक एक  संशोधन  है  ।  वह  बाहर  चले  गए

 भत  प्रश्न यह  है  :--

 श्प्कि  खण्ड
 प  a

 a  अंग  बनेਂ

 ा
 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 खण्ड  7  घिघेयक  में  जोड़ tg  दिया  गया

 अनुसूची  को  विधेयक  में
 जोड़

 feat  गया

 खण्ड  1,  अधिनियमन  aa  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 श्री  गार०  वेंकटरामन  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ
 :--

 विधेयक  पारित  किया  जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान  यह  है

 :--

 श्ग्कि  विधेयक  arf  जाएਂ

 +
 ताव  स्वीकृत  हुआ

 a

 बागान  श्रम  विधायक

 श्रम
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  gard  सिन

 थ
 मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 नियम बागान  श्रम
 झ ्र  fe  1951  में  कौर  ames  करने  वाले  विधेयक

 र  ा  विचार र  किया

 बागान  श्रम  अधिनियम में  मजदूरों  के
 क  त्याग

 क
 oy  ea  तथा  यह  बागानों  में  काम  करने  की

 graf  का
 नि नियमत

 करता  है  ।  यह  स्वास्थ्य और  काम  के  घंटे
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 अवकाश
 न्  बोर  इता  ०  शरीफ  बतन

 म

 eta
 .

 ह  बागान  श्रम  1973  राज्य  सभा  में  1973  में  पुरःस्थ afte  feat  जगा

 था  यह  विधेयक  संसद्‌  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  था  समिति  ने  अपनी
 1975  प्रस्तुत  की  थी  ।

 _  इस  संशोधन  विधेयक  के  मुख्य  उद्देश्य  बड़ी  संस्था  में  है  ।  कामगरों  को  कल्याण  व्यवस्थाओं
 का

 लाभ  प
 बागानों  के  अनिवार्य  पंजीकरण  की  व्यवस्था  तथा  वयस्कों  और

 बच्चों  के  लिये
 सप्ताह  में  काम  के  घण्टे  कम  करना  इस  विधेयक  में  पहली  बार  यह  व्यवस्था  है  यदि

 मालिक  द्वारा  उपलब्ध  कराए  गए  मकान  के  गिर  जाने  के  परिणामस्वरूप  किसी  मजदूर
 ल परिवार के  किसी  भी  सदस्य  की  मृत्यु  हो  जाती है  अथवा  चोट  लगती  है  तो  उसे  मु

 sie
 जाएगा

 |
 थ

 (at  चिन्तामणि  पाणिप्रही  पीठासीन

 यह  अधिनियम  अपने  विंमान  रूप  रबड  और  सिनको ना  के  उन  बागानों ह

 लाग  होता  है  जो  10-117  हेक्टेयर  agar  उससे  बड़े  हैं  तथा  जिनमें  30  से  अधिक  ब्यक्ति

 कार्य कन  करते  हैं  ।  संशोधन  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  यह  अधिनियम  उन  वागानों  पर  भी  लागू  हो
 जो  5  हेक्टेयर  के  हैं  ate  जिनमें  15  श्रद्वा  अधिक  व्यक्ति  कार्य  करते  हैं  ।  750  रुपए  मासिक

 वेतन  पाने  वाले  क्राम गर ों  को  भी  उसी  प्रकार  माना  जाएगा  जेसा  आजकल  300  रुपए  पाने  वालों

 को  माना  जाता  है  ।  बागान  मालिकों  को  न  केवल  बागन  में  रह  रहे  मजदूरों  कौर  उनके  परिवारों

 के  लिए  श्रीवास  की  व्यवस्था  करनी  होगी  बल्कि  उनके  लिए  भी  आवास  की  व्यवस्था  करनी  होगी
 जो  बाहर  रहते  हैं  किन्तु  जिन्होंने  बागान  में  लगातार  6  मास  तक  सेवा  की  है  लिखित  रूप

 में  बागान  के  अन्दर  रहने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।  वयस्कों  के  लिए  काम  के  54  घंटे  प्रति

 सप्ताह से  घटाकर  48  घण्टे  प्रति  सप्ताह  तथा  किशोरों  और  बच्चों  के  लिए  40  से  घटाकर

 27  घंटे  प्रति  सप्ताह  किए  जाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  विधेयक  में  पहली  निर्यात  समय  के

 पश्चात्‌  काम  करने  के  लिए  सर्वोपरि  मजदूरी  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  विधेयक  में  न्यायालयों  से

 ag  समय  निर्धारित  करने  की  अपेक्षा  की  गई  है  जिसके  अन्दर  मालिकों  को  कानून  और  नियमों  से

 संबंधित  कमियों  को  दूर  करत  के  लिए  कहा  जाए  ।  अधिनियम  में  किए  गए  उपबन्धों  को  प्रभावीਂ

 रूप  से  कार्यान्वित  करने  की  दृष्टि  से  विधेयक  में  इस  वात  की  व्यवस्था  की  गई  है  कि  अदालत  के

 इन  maa  का  पालन  न  करते  के  मामलों  में  6  मास  तक  के  लिए  अनिवार्य  कारावास  तथा

 300  रुपए  प्रतिदिन  तक  का  जुर्माना  किया  जायेगा  ।

 सरकार  ने  संसद्‌  की  संयुक्त  समिति  की  केवल  एक  अर्थात्  सेट्रोनेला
 a

 रयल  सस जड़ी  कोका  अथवा

 नई  मदों के  बागानों  को  भी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लाया  को  छोड़  कर  शेष सब
 को  स्वीकार  कर  गया

 है
 लामन  ब

 बागानों  के  संबंध  में  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  a
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 उन्हीं  बागानों  के  मामले  में  स्वीकारें  किया  है  जो  केरल  और  तमिलनाड़ु  राज्यों  में  स्थित

 है  तथा  काफी  as  ate  भलीभांति  सीमांकित  है  ।  अन्य  बागानों  को  अधिनियम  के  अंतगर्त  इनकी

 अलग-अलग  स्थिति  तथा  कार्यान्वयन  में  होने  वाली  समस्याओं  के  कारण  नहीं  गया ।
 real  द्वारा  कामगरों  के  दिए  गए  मकान  के  गिर  जाने  के  परिणामस्वरूप  मृत्यु  हो  जाने  ध्रुवा

 चोट  लगने  की  स्थिति  में  मुआवजे  की  अदायगी  से  संबंधित  समिति  की  सिफारि दा  में  सरकार  ने

 सुधार  किया  है  ।  समिति  ने  कुल  eater  विधेयक  में  बताई  गई  10,000  रु०  कौर  14,000  रु०

 14,000  रू०  गौर  20,000  रु० की  राशि  के  स्थान  पर  मृत्यु  होने  और  चोट  लगने  पर  क्रिया

 तक  की  क्षति  पूति  राशि  दिए  जाने  की  सिफारिश  की  है  ।  क्योंकि  न  तो  संशोधन  विधेयक  में  और

 न  संयुक्त  समिति  ने  ही  श्रमिकों  को  देय  क्षतिपूर्ति  की  राशि  को  मासिक  वेतन  सम्बद्ध  किया  ओर

 नहीं  उन्होंने  पूर्णतया  पंगु  हो  जाने  भर  थोड़े  बहुत  समय  के  लिये  पंगु  हो  जाने  के  लिए  पृथक-पंथिक

 व्यवस्था  ही  की  थी  इसलिए  सरकार  ने  कमंकार  प्रतिकर  अधिनियम  1923  के  उपबन्धों  के

 भ्रनुसोर  प्रतिकर  का  भुगतान  करने  के  लिए  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  का  निश्चय  किया है
 अर्थात  मृत्यु  होने  पर  24,000  रुपए  तक  कौर  पंगु  हो  जाते  के  लिये  33,600  रु०  की  राशि

 दी  जाएगी  |

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  बागान  मजदूरों  के  कल्याण  संबंधी  ag  संशोधन  विधेयक  पिछले
 8  वर्षों  से  विचाराधीन  पड़ा  है  ।  यह  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  3-9-1981  को  पारित  किया
 था  ।  इस  प्रस्तावित  विधान  द्वारा  मजदूरों  की  एक  बड़ी  संख्या  को  मिलने  वाले

 अर्ति
 तिक्त सभा

 लाभों और
 कल्याणकारी  उपायों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  यह  भाशा  करता  हूँ  कि  यह  सभ

 सभा
 इस

 विधेयक
 को  राज्यसभा  के  समान  स्वेसम्मति  से  पास  करेगी  ।

 थ

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  पेदा  किया  गया  भ

 बागान  श्रम  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  पर
 राज्यसभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाए  1”

 wt  aaa  पाठक  महोदय  यह  विधेयक  यद्यपि  व्यापक  नहीं  यह  देर
 |  |  से  कौर  अधूरे  मन  से  फिर  भी  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हुं  क्योंकि  इसका

 उद्देश्य  मुल्य
 अधिनियम

 की  कुछ  कमियों  को  दूर  करता  है  ।  |

 यह  खेद  की  बात  है  कि  सरक।र  को  इस  बारे  में  सोचने  में  वर्ष  का  समय  लगा  और

 ag  विधेयक  सभा  के  समय  3  1981  को  संयुक्त  सीमति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होन ेमे
 के  पश्चात

 लाया  गया  |

 ब्रिटिश  और  भारतीय  बागान-मालिकों  द्वारा  वर्षों  तक  वेरहमी  से  शोषण  far
 बागान  श्रमिकों  द्वारा  अत्याधिक  खुन  पसीना  बहाए  जाने  तथा  वर्षों  तक  ded  किये  जाने  के  बाद

 r बागान  श्रमिकों  के  लिए  195)  में  बागान  श्रम  अघिनियम  बनाया  जो  कि  उनकी  सेवा

 wat  को  नियमित faa  करने  तथा  उन्हें  कुछ  सुविधाएं  उपलब्ध  कराए  जाने  के  बारे  में  पहला
 विधान था  ।
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 इससे  पहले  कोई  कानून  नहीं  उन्हें  जीवन  की  aaa  ज़रूरतें  जैसे  पीने
 का  आवास  और  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  नियम  भोर  विनियम  नहीं

 है  ।  बागान  मजदूरों  के  जीवन  को  चलाने  ax  उनकी  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  कोई  लिखित  कानून न
 होने  से  ब्रिटिश  और  भारतीय  बागान  मालिक  उनके  साथ  मनमाना  व्यवहार  करते  थे  उन्हं  किसी
 भी  प्रकार  की  नागरिक  मजदूर  संघ  feat  प्राप्त  नवदीं  थे  तथा  वे  बागान  से  बाहर
 के  लोगों  से  मिलजुल  नहीं  सकते  थे  बागान  मजदूरों  के  सम्बन्धी  बागान  क्षेत्रों  में  भाकर

 रिश्तेदारों  से  मिल  नहीं  सकते  थे  ।  बागान  मालिकों  द्वारा  आतंक  का  फलाया  गया  था  |

 अपनी  स्टेट्स  में  वे  ही  सर्वोपरि  थे  ।  +
 ड

 ः

 दुर्भाग्य  से  यह  खेदजनक  बात  €वतंत्रता  के  बाद  भर  यहां  तक  कि  1951  के
 बागान  श्रम  जारी  रही  ।  अधिनियम  के  बनने  के  पश्चात्‌  भी  जारी  रही  ।  बागान  मालिकों  के

 पर  ag  गधघिनियम  लागू  नहीं  किया  गया  तथा  काफी  समय  तक  इसे  स्थगित  रखा  गया  ।  इस
 अधिनियम  के  कल्याण  के  उपायों  के  विरोध  में  बागान  मालिकों  ने  1952  में  चाय  उद्योग  में  संकट
 का  शोर  मचाया  भर  उन्होंने  श्रमिकों  के  वेतन  में  कटौती  रियायती-राशन  के  मुल्य  में

 वृद्धि
 कर  दी  और  कार्यो-मार  में  वृद्धि  कर  दी  तथा  कुछ  चाय  बागानों  को  बंद  कर  दिया  ॥  द  =

 जैसे  ही  बागान  मालिकों  ने  अपना  अपेक्षित  लक्ष्य  प्राप्त  किया  और  सरकार  से  कि
 ज्यादा  रियायतें  प्राप्त  श्रमिकों  को  उनके  न्यायसंगत  अधिकारों  और  उनके  द्वारा  मेहनत  से  प्राप्त
 की  गई  उपलब्धियों  से  उन्हें  वंचित  कर  दिया  ।  चाय  उद्योग  में  1954  में  और  इसके  पश्चात्‌
 अभूतपूर्व  तेजी  आई  ।  घरेलू  कौर  विदेशी  मंडियों  मूल्यों  में  भारी  उछाल  भाया  ।  लाभ  और

 लाभांश  प्रतिशत  में  अत्यघिक  वृद्धि  हुई  ।  इस  प्रकार  एक  बार  फिर  बागान  मालिकों  ने  श्रमिकों
 कामत  पर  भारी  मुनाफा  कमाया  |  है  इरेश

 इस  प्रकार  वे  वर्षों  तक  करोड़ों  रुपये  प्राप्त  करते  रहे  लेकिन  उन्होंने  कभी  भी

 श्रमिकों  के  कल्याण  और  चाय  उद्योग  के  विकास  के  लि  ए  मुनाफे  की  राशि
 लगाने

 की  पर

 थ नहीं  की

 इस  पृष्ट  भूमि  में  पश्चिम  बंगाल  के  दार्जिलिंग  और  जलपाईगुड़ी  जिले  के  a

 बागान  श्रमिकों  ने  बागान  श्रम  अधिनियम  लागू  भविष्य  निधि  योजना  शुरू  बोनस  दिए

 जाने  तथा  मुल्यों  में  कटौती  को  बहाल  करने  के  लिए  1955  में  अपना  पहला  संयुक्त  संघर्ष

 area  किया  तथा  ऐतिहासिक  हड़ताल  की  जो  15  दिन  चली  ।  पुलिस  गोली  चलाई

 गई  और  इसमें  50  मासूम  चाय  बागान  श्रमिक  मारे  गए  ।  गोली-बारी  में  मारे  गए  श्रमिकों  को

 मजदूर  बग  ने  शहीदों  की  safe  दी  ।  इसी  प्रकार  त्रिवेन्द्रम  और  अन्य  स्थानों  पर

 बागान  मजदूरों  ने  उपरोक्त  मांगों  के  समर्थन  में  अलग-गलत  तरह  से  आन्दोलन  किए  ।

 यह  सब  होने  के  पश्चात्‌  ही  1956  में  सरकार  ने  बागान  श्रम  अधिनियम  के

 कुछ  उपबन्धों  को  लागू  किए  जाने  के  लिए  अधिसूचना  जारी  की  लेकिन  तब  भी  बहुत  से  उपबन्ध

 लागू  नहीं  किए  गए
 ।  इस  प्रकार  रबड़  ओर  अनप

 बागानों
 में  मजदूरों

 ने  इस
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 —

 अधिनियम  के  सभी  कल्याणकारी  उपायों  को  लागू  करने  तथा  इसकी  कमियों  को  दूर  करने
 के

 लिए  अपना  आन्दोलन  जारी  रखा  ।  श्राखिरक:'र,  सरकार  ने  6  1973  को  राज्य  सभा
 t बागान  श्रम  संशोधन  विधेयक  स्थापित  किया  ।  इसलिए  ag  विधेयक  संयुक्त

 भेजा  गया  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  भेज  दी  है  ।  मैंने  पहले  ही  इसके  बारे  में  बताया  माननीय  मंत्री

 ने  भी  इसके  बारे  में  कहा  है  इसलिए  मुझ  अब  इसे  दोहराने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  लेकिन

 सरकार  इस  अघिनियम  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  को  कमियों  विशेषरूप  से  संश्ञोघन  विधेयक  में

 चिकित्सा  सुविधा  को  सही  करने  में  सफल  रही  है  ।  प्रमुख  अधिनियम  की  का

 लाभ  उठाते  हुए  यह  कि  चाय  बाजार  और  अन्य  बागानों  के  प्रबन्धकों  ने  श्रमिकों  को  चिकित्सा

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  की  उन  की  जिम्मेदारी  को  पूरी  तरह  टाल  fear

 भाप  को  यह  जान  कर  हैरानीं  होगी  कि  इस  समय  भी  बागान  क्षेत्रों  में  दूखर्ती  .  इलाकों

 में  श्रमिकों  को  कोई  सुविधाएं  नहीं  दी  जाती  ।  मजदूर  संघ  ast  होने  के  कारण  हमें  यह  ad

 मालूम  हैं  ।  ये  मेनेजमेंट  केवल  श्रमिकों  को  घोखा  देते  कुछ  बोतलों  में  ये  लाल  रंग  का

 सखा  कुछ  में  सादा  कुछ  ऐरो  भादि  रखते  हैं  और  सोचते  हैं  कि  इन  से  सभी  ah

 ठीक  हो  जाएंगी  ।  यह  हम  देखत ेहैं  बौर  इस  प्रकार  की  बात  अभी  हो  रही  है  ।:  ig  ae

 ्  ठ  1९ मै  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  चिकित्सा  सुविधाओं  से  संबंघित  उपबन्ध  अधिक

 किए  जाएं  लेकिन  TA  यह  कहते  हुए  दु:ख  हो  रहा  है
 कि

 इस  संशोधन  विधेयक  में  इस  प्रकार
 का

 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ।

 इसी  प्रक। र  GA  यह  देखकर  भी  दुख  em  है  कि  प्लांटेशन  श्रमिकों  के  लिए  8  प्रतिदिन

 लाग ‘srr पक्के  घर  बनाए  खाने  संबंधी  उपबन्ध  कि  अधिनियम  में  दिया  गया  भी  पुरी  तरह

 नहीं  किया  गया  ।  बागान  श्रम  अधिनियम  1951  में  बनाया  गया  30  वर्ष
 चुके  है  और  यहां  तक  कि  मजदूर  के  50  प्रतिशत  मकान  मी  पाठक  नहीं  दिए  गए  ।  हम  यह  देखते

 हैं  कि  विभिन्‍न  प्लॉटेदानों  और  चाय  उद्योग  में  श्रमिक  कच्ची  झोंपड़ियों  में  रहते  हैं  और  इसीलिए
 समिति  को  कुछ  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  टिप्पणियां  देते  हुए  खेद  हुआ  ।  उन्होंने  जो  कुछ  ं  यहां
 उद्घृत  करता  हूं  ।

 ने  बागान  क्षेत्र  में  अपने  दौरे  के  दौरान  यह  भी  देखा  कि  बहुत  से  बागानों में
 न्युनतम  भावश्यक  सुविधाएं  जेसे  स्वच्छ  पीने  का  प्रशिक्षित  डाक्टरों  और  दवा > की  व्यवस्था  भी  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  चाहे  नियोजक  द्वारा  ये  सुविधाएं  अधिनियम  &  अधीन
 उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  थी  शह  ह  ४  2

 इसके  अलावा  आवास  के  बारे  में  उन्होंने  जो  कुछ  कहां  है  मैं  संयुक्त
 faded  में से  उद्घृत  करता  हूँ  र  करार

 श्रम  1951  को  घारा  15  में  दिए  गए  उपबन्ध  के  अनुसार

 oe caren  में  रह  रहे  प्रत्येक  श्रमिक  और  उसके  परिवार
 के  लिए  नियोजक  को  '  आवास

 उपबन्ध  कराना
 होता

 है
 ।  इन  मकानों  को

 बनाने
 के  लिए  सरकार  ऋण  भोर  राज
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 1903  (at)  बागान  श्रम  विधेयक

 rd
 ''  ..  सहायता भी  उपलब्ध  कराती  है  किर  प्लंटिशनों  में  मकान  बनाने  की दिशा में  बहुत

 ही  गप्तंतोषजनक  रूप से  प्रगति  हुई  भोर  सच्चाई  यह  है  कि  मकान  बनाने की  दर  में  :
 धीरे-धीरे  कमी  आई  है  ।  नियोजकों  पर  मुकदमा  चलाए  जाने  से  मी  स्थिति  में  सुघार  नहीं
 हुआ  क्योंकि  मकान  बनाने  की  जिम्मेदारी  उठाने  के  लिए  वह  अधिक  उत्सुक  नहीं  है  1”

 यह  बहुत  ही  खेदजनक  बात  है  ।  यह  मैं  नहीं  कह  यह  स्वयं  संयुक्त  समिति  कह
 रही है  ।

 ५

 जब  इन  चाय  बागानों  के  मैंनेजमेंट  और  मालिकों  को  यह  पता  चला  कि  .  संयुक्त  समिति
 बागान  श्रमिकों  को  और  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सिफारिश  करने  वाली

 जब  उन्हें  यह  पता  चला  कि  संयुक्त  समिति  विभिन्‍न  स्थानों  का  दौरा  कर  रही
 >  तो  उन्हे =.

 अपने  स्टेट्स  को  विभाजित  करना  ge  कर  दिया  जिससे  कि  अधिनियम  में  दी  गई  उनकी

 जिम्मेदारियों  को  ag  टाल  सकें  ।  उस  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रख  उन्होंने  स्टेट्स  को  छोटा  बनाने
 के  लिए  करना  आरम्भ  कर  दिया  ताकि  उन्हें  इन  सब  उपबन्धों  को  लागू  नहीं  करना

 पड़े  ।
 ल

 '
 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  इस  क्षेत्र  ha  किए  जाने  के  लिए  सरकार  ने  सी

 की  हैं  ।  यह  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  वे  विभाजित  करते  जाएंगे  ।  इसे  कम  करके

 2.5  एकड़  किए  जाने  के  लिये  मैंने  संशोधन  दिया  मु  आशा  हैं  माननीय  मंत्री  मेरा  *

 संशोधन  स्वीकार  क्योंकि  यह  तो  इस  दिशा  में  एक  सुधार  ही  आखिरकार  यह  एक
 वेल्फेयर  स्टेट  है  ।  श्रमिकों  को  कल्याण  के  उपाय  और  सुविधाएं  उपलब्ध  कराये  जानें  चाहिए  ।.

 मैं  अवस्य  ही  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  को
 कोई  विशेष  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिए  ।  श्रमिकों  की  संख्या  4  अथवा  5  अथवा  6  अथवा  7

 कुछ  भी  हो  सकती  लेकिन  वे  कठिन  परिश्रम  कर  रहे  नियोजकों  को  लाभ  देने  के  लिए

 कड़ी  मेहनत  कर  रहे  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  सरकार  इस  बारे  में  मेरा

 संशोधन
 स्वीकार  करें  ।

 aaa  यह  पता  कि  ये  नियोजक  वर्षों  से  afasi  के  खुन  पसीने  से  भा  री

 मुनाफा  कमा  रहे  हैं  ।  उन्होंने  यह  पैसा  इस  उद्योग  के  उत्थान  और  विकास  के
 -

 लिए  नहीं  लगाया  ।  उन्होंने  अन्य  जगहों  पर  निधियां  लगाईਂ  रि प्लांटेशन  कार्यक्रम  को  पूरा  करने
 में  वे असफल  रहे  हैं  ।  aa  आप  देखेंगे  fH  80,  90  कौर  100  साल  पुराने  चाय  के  पेड़

 इसीलिए  ज्यादातर  चाय  बागान  कमजोर  पड़  गए  हैं  चाहें  घरेलू  भर  विदेशी  मंडियों  में

 भारतीय  काफी  और  अन्य  वस्तुओं  की  मांगों  में  कमी  नहीं  आई  ।  लालची  मैनेजमेंट  पैसा

 बटोर  रहा  है  ake  इसे  अन्य  जगहों  पर  लगा  रहा  है  तथा  श्रमिकों  भर  उद्योग  को  उन्हें  मिलने

 वाले  हक  से  वंचित  कर  रहा  यह  बहुत  ही  खेदजनक  बात  है  |

 ये  बेइमान  इतने  बड़े  उद्योग  को  नुकसान  पहुंचा  रहे  जिसमें कि
 20  लाख  से

 भी  बधिक  श्रमिक  अपनी  रोजी-रोटी  कमा  रहे  हैं  और

 की  हमारे
 देश के  लिए  500  करोड़  रुपए
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 बागान श्रम  विधेयक  29  01

 वरगाम

 की  अत्यावश्यक  विदेशी  मुद्रा  हर  साल  उपलब्ध  करा  रहा
 ap

 | ९.  शुल्कों  और  wikne,  इससे

 सरकारी  राजकोष  में  अन्य  करोड़ों  रुपए  भाएंगे  ।  लेकिन वे  श्रमिकों  की  अत्यावश्यक  जरूरतें  भी

 उपलब्ध  नहीं  करा  रहे  तथा  दण्ड  के  अभाव  में  कानून  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  देश  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रमिकों  के  हित
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  उद्योग  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  विशाल  बागान  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  जाए  ।

 इसके  सम्पूर्ण  राष्ट्रीयकरण  होने  मैं  मांग  करता  हूँ  कि  इस  समय  कम  से  कम  कुछ
 बांड  भर  अन्यों  जेसे  बड़े  व्यापारियों  के  एकाधिकार  में  चल  रहे  चाय  ब्यापार  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाना  चाहिए  कौर  छोटे  उत्पादकों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 हम  इस  समस्या  पर  उचित  समय  विचार  करेंगे  ।  मैं  स्वयं  को  बागान  श्रम  अधिनियम

 के  संशोधन  से  सम्बन्धित  मामलों  तक  ही  सीमित  रखता  हूं  ॥  प

 यद्यपि  मैंने  18  संशोधन  दिए  तथापि  मैं  यहां  सभी  संशोधनों  पर
 विस्तार

 से  नहीं
 ra  यह बोलूंगा  ।  मैं  केवल  कुछेक  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  ही  जोर  दूंगा  ।  मैं  मंत्री म  ए

 पुरजोर  atta  करता हूँ  कि  वे  हमारे  श्रमिक  at  की  उपेक्षित  श्रेणी  के  बड़े  हित  में  क्  वीकार
 रने  को  कृपा  कर  |

 aa  मैं  अपने  संशोधनों  पर  जाता

 मधघिनियम  को  लागू  करने  का  सम्बन्ध  मैंने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  इसके  क्षेत्र  को

 घटाकर  5  अथवा  अधिक  श्रमिकों  के  साथ  2.5  हैक्टेयर  कर  दिया  है  ।

 मैं  चाहता  हूँ  कि  अघिनियम  के  अधिकार  क्षेत्र  को  अन्य  बागानों  में  भी  बढ़ा  दिया  जाना

 चाहिए  भोर  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  संशोधन  हे  ।  अन्तर्राज्यीय  श्रम  संगठन  द्वारा  की  गई
 बागान  की  परिभाषा  में--कोई  भी  काय  जिसमें  नियमित  रूप  से  भाड़े  के  श्रमिकों  को  रोज़गार

 दिया  जाता  चाहे  वह  उष्णकटिबन्धीय  agar  अघं-उष्णकटिबन्धीय  क्षेत्र  में  स्थित  हो  ओर  जो

 वाणिज्यिक  उपज

 अनानास  आदि  से  सम्बन्धित  शामिल  है  ।  इसमें  मुख्यतः  मेरे  द्वारा  दिए  गए  संशोधन  को  बल

 मिलता  है  ।

 मेरा  विचार  1,500  रुपये  मूल  शुल्क
 चाय  भारी  जैसी  ara

 fears
 को  छोड़  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  इस  प्रस्ताव  के  अंतगर्त  लाने  का  है  ।

 मैं  बाशा  करता  हूँ  कि  बढ़ते  हुए  मूल्यों  और  संशोधित  वेतनमानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 सरकार  को  इसे  स्वीकार  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।
 wet

 शिशु  सदनों  की  व्यवस्था के  बारे  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  कार्य  करने  वाली  महिलाओं  की

 ड  संख्या  कुछ  भी  यह  व्यवस्था  वहां  होनी  ही  चाहिए  ।  50  महिलाओं  के  स्थान  मैं  प्रस्ताव

 करता हूं  कि  यदि  वहां
 5  महिलाएं  भी  भद  ese

 े  अर  हैं  ad  करता  है  तों  वहां  दि
 सदन की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  ्
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 श्रम  (seven)  विधेयक "  मी

 पती
 मैं  मकान  के  गिरने  से  घायल  होने  अथवा  मृत्यु  होने  के  लिए  afagia  के  बारे  में

 कुछ  कहूंगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  मैंने  अपना  संशोधन  दिया  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  ढुवारा

 दिए  गए  संशोधन  में  जो  उपबन्ध  वह  वहां  नहीं  होना  क्योंकि  जब  मकान  का

 मुख्यतया  अथवा  उसमें  रहने  वाले  की  ही  गलती  से  अथवा  प्राकृतिक  विपदा  से  सम्बन्धित

 नहीं  और  यदि  ये  शब्द  रखे  जाते  हैं  तो  नियोक्ता  सारहीन  कारण  देंगे  तथा  यह  कहेंगे  कि

 ही  यह  किया  है  अथवा  वे  सफाई  देंगे  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता हूं  कि  इसे

 हटा  दें  ताकि  पीड़ित  श्रमिकों  को  क्षतिपूर्ति  मिल  सके  ।

 क्षतिपूर्ति  का  दावा  करने  का  समय  छः  महीने  दिया  गया  है  ।  जब  हमारे  माननीय  मंत्री  जी

 यह  कह  ही  चके  हैं  कि  वे  कमंकार  प्रतिकर  अधिनियम  में  निर्घारित  पद्धति  का  अनुसरण
 मैंने  पाया  है  कि  दावा  करने  का  समय  एक  वर्ष  है  और  यह  गया  है  कि  यदि  कामगार
 एक  ad  में  अपना  दावा  दाखिल  नहीं  कर  सकता/सकती  है  तो  उसे  एक  का  समय  और  fear

 गया  है  ।  इसलिए  जब  हम  घन  राशि  att  अन्य  सब  बातों  के  लिए  उस  पद्धति  का  अनुसरण कर

 रहे  तो  हम  wale  के  लिए  उस  उपबन्ध  को  स्वीकार  कयों  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  आधा

 हूं  कि  मन्दी  महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे  तथा  इसे  स्वीकार  करेंगे  |
 द हँ

 wh
 इन  शब्दों  के  साथ  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  वी०-के०  नायर  हमारे  देश  में  जनता  के  उपेक्षित  at  से  सम्बन्धित

 चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  अवसर  देने  पर  मैं  आपका  धन्यवाद  करता .  भारत  में  लगभग

 124  लाख  एकड़  में  बागान  हैं  जिनमें  इलायची  और  कॉफी  आदि  इसी  फसलें  होती

 हैं  ।  संशोधन  विधेयक  में  इन  उपबन्धों  का  स्वागत  करते  इन  पद-दलित  लोगों
 के

 रि  ए  माननीय
 सदस्यों  की  गहरी  सहानुभूति  को  मैं  केवल  संकेत  के  रूप  में  ही  लेता हूं

 |  मुझे  विश्वास  है  कि  आने

 बाले  दिनों  में  वह  और  सहानुभूति  प्रकट  करते  हुए  जो  कुछ  रह  गया  होगा  उसे  पूरा  करने  के

 =
 संशोधन  करने  हेतु  एक  व्यापक

 विधेयक  लाएंगी  ।

 अपने  ही  अनुभव  मैं  कुछ  मुद्दों  पर  विचार  कां  सुझाव  दूंगा  |  ् जि

 मूल  बागान  श्रम  जैसा  कि  यह  सर्वप्रथम  बनाया  गया  कुछ  वैचारिक

 कमियों  से  ग्रस्त  है  ।  कमी  यह  है  कि  अधिकतम  25  एकड़  भूमि  और  30  श्रमिक  वाले  बागानों
 को  एक  यूनिट  माना  गया  है  ।  किसी  यूनिट  का  क्षेत्र  उसमें  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  से  सम्बन्धित

 होना  चाहिए  ।  यदि  एक  कामगार  100  एकड़  के  बागाने  में  काम  करता  है  और  दूसरा  2  एकड़
 के  बागान  में  तो  उनके  बीच  में  क्या  अन्तर  हुआ  ।  दोनों  ही  समान  परिस्थितियों  में  काम  कर

 रहे  जहां  तक  उत्पादन  का  सम्बन्ध  यह  भी  उसी  वाजार  में  बेचा  जाता  जहां  तक

 कराधान .  का  सम्बन्ध  यह  भी  शामिल  है ।  यहीं  स्थिति  रियायतों  के  माम
 ले
 जार  से उत्पादन  कौर  उत्पादक  को  समान  व्यवहार  मिलता  है  चाहे  यह  सर्कार  सेहाँ  या  बा

 कार्य  कर aa  कामगार  को  ही  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  क्योंकि  वह  थोड़े  एकड़  वाले  बागान  में

 रहा
 है

 ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  बागान  चार  दीवारी  ge  पेरा  नहीं  जाता  है  ।  इसके  मकार  का

 कोई  निर्धारण
 नही ंहै

 ।  इसे  टुकड़ों  में  कभी  भी  काटा  जा  सकता  है  ।  100  एकड़ के  एक  बागान
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 इसके  मालिक की  मर्जी  से  10  टुकड़ों  में  काटा र  ता  ह  qa  द  बर्ने

 बसे
 a4

 कन भ्रांतियो ंमें  बॉट  सकता है  ।  इसकी  कृत्रिम  बिक्री  मी मो  हो  सकती है  ।  विंमान  विधेयक  से  भी

 व्यवस्था  है  |

 यदि  एक  बागान  पंजीकृत  हो  जाता  है  तो  इसके  कर्मचारी  इस  विधेयक  के  अधीन  कुछ
 लाभ  के  हकदार  हो  जाते  हैं  ।  किन्तु  एक  पंजीकृत  बागान  का  पंजीकरण  निरस्त  भी  हो  सकता है
 यदि  पंजीकरण  प्राधिकारी  संतुष्ट  हों  कि  पंजीकरण  की  शर्तें  लागू  नहीं  होती  ।  इसका  ad  क्या

 हमा  ।  जिस  बागान  का  पंजीकरण  निरस्त  कर  दिया  जाता  है  उस  बागान  में  कार्य  करने  वाले

 कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  लाभों  का  क्या  होगा  ?  मान  लो  कि  वास्तविक  विभाजन  अथक

 afar  विभाजन  के  एक  यूनिट  को  3-4  यूनिटों  में  बांट  दिया  जाए  ate  ये  यूनिटें

 गर-पंजीकृत  हो  जायें  ।  कामगारों  के  लाभों  क्या  ?  क्या  उन्हें  उनके  घरों  से  निकाल

 दिया  जाएगा  भौर  कानून  के  अनुसार  दिए  गए  सभी  लाभों  से  विमुक्त  कर  दिया  जाएगा  पंजीकृत
 बागानों  द्वारा  नियुक्त  कामगारों  को  ओवरटाइम  भी  दिया  जाता  है  ।  कानून  में  इसकी  व्यवस्था

 जब  वे  गर-पंजीकृत  हो  जाते  बागान  मालिक  इस  कानूनी  बन्धन  से  मुक्त  हो  जाते

 कामगारों  को  कोई  संरक्षण  नहीं  है  और  पंजीकरण  के  निरस्त  होने  अथवा  यूनिटों  के  गेर-पंजीकरण

 हो  जाने  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं  है  ।

 केरल  जब  इस  कुव्यवस्था  की  भोर  सरकार  के  ध्यान  में  न्होंने
 नियम  में  यह  व्यवस्था  की  कि  किसी  निर्धारित  तारीख  के  बाद  पंजीकरण  निरस्त  होने  अथवा

 किसी  बागान  के  बंटवारा  होने  पर  यह  उपबन्ध  लागू  नहीं  माना  जाएगा  कौर  इसके  परिणामस्वरूप

 तब
 से  कामगार  ATA  लाम  उठा  रहे  हैं  ।  किसी  यूनिट  का  पंजीकरण  निरस्त

 के  बाद
 waar  श्राकार  के  छोटे  होने  से  बागान  की  afcarar  से

 बाहर
 हो  जाने  पर  भी  क

 साम  मित  पट  हैं॥

 30  कामगारों  मौर  25  एकड़  की  यह  समता  केवल  चाय  के  मामलों  में  ही  चल  सकती
 है  जबकि  रबड़  के  मामले  में  30  कामगार  लगाने  के  लिए  150  एकड़  भूमि  इलायची  के

 लिए  लगभग  40  एकड़  भोर  कॉफी  के  लिए  लगभग  75  एकड़  |

 यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  qa  विधेयक  का  प्रारूप  बनाते  जो  लोग  जिम्मेदार  पे

 उन्होंने  केवल  असम  कौर  बंगाल  के  बागानों  की  परिस्थितियों  को  ही  ध्यान  में  रखा  उन्होंने
 केरल  जसे  राज्य  में  एक  सामान्य  बागान  में  विद्यमान  परिस्थितियों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 जहां  विभिन्‍न  प्रकार  की  अन्य  फसलें  उगाई  जाती  हैं  ।  हमारे  यहां  रबड़  बहुतायत  में  है  ।  लगभग

 90%  रबड़  का  उत्पादन  केरल  में  होता  है  ।  कौर  हम  75%  इलायची  का  उत्पादन  करते  हैं  ।  हम
 +  उगाते  हैं  बौर  लगभग  70,000  एकड़  में  इन  सभी  प्रकार  की  फसलों  के  बागान  हैं  ।  केरल

 meet  परिस्थितियां  विद्यमान  है  ।  मूल  विधेयक  का  प्रारूप  तयार  करने  वालों  ने  इन  कारणों

 कलार  ध्यान  नहीं  दिया  है  कौर  हम  अन्न  भी  बोला  उठाये  हुए  हैं  ।
 अधिनियम

 की  इन  कमियों
 साज ़गर

 i को  ax  किया  जाना  चाहिए  ।
 &

 258

 _,



 ade,  1903  (ar%)  बागान  श्रम
 विधेयक

 =
 दन  फसलों  के  उगाने  वाले  हजारों  यूनिटों  के  सम्पूर्ण  बागान  उद्योग में  अब  भी  12  लाख
 से  अधिक  कामगार  कार्यरत  हैं  ।  इनमें  से  30%,  भी  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  नहीं
 इसका  अधिकार  क्षेत्र  कितना  ही  अनेकार्थक  क्यों  न  हो  ।  mea

 यदि  बागान  की  परिभाषा  में  रबड़  अथवा  इलायची  को  भी  बागानों  के  रूप  में  शामिल
 करना  ह  तो  इनके  यूनिट  इतने  बड़े  होने  कि  उनकी  चाय  उगाने  वाले  यूनिट  से  कोई  तुलना
 ही  नहीं  की  जा  सके  ॥

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  सुभाव  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  हो  म
 कि  एकड़ों  और  कामगारों  के  बीच  कोई  परस्पर  सम्बन्ध  नहीं  होना  चाहिए  ।  उसमें  सुधार  किय
 जाना  चाहिए  ।  तेज  हवासों  के  कारण  पेड़  गिर  सकते  ate  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण
 मकान  भी  गिर  सकते  हैं  ।  किन्तु  क्या  छोटे  बागानों  में  काम  करने  वाले  लोगों  पर  यह  विपदाएं
 नहीं  आतीं  ?  उनके  लिए  पक्के  मकान  होने  चाहिए  ताकि  वे  गिर  नहीं  सकें  ।  यह  एक  व्यापक
 विपदा  नहीं  जैसे  सांप  काटना  आदि  ।  इनके  लिए  भी  उपबन्ध  होना

 किन्तु
 कामगारों  के  साथ  घटने  वाली  बहुत  सी  ऐसी  ही  घटनाओं  में  से  एक  है  ।

 qa  अधिनियम  में  एक  बागान  के  भीतर  स्वर्ग  बनाने  की  है  ।  चिकित्सा
 पीने  का  मनोज जन  शिशुसदन  आदि  जैसी

 प्रत्येक  सुविधा  की  व्यवस्था  थी  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अपने  उत्तरदायित्वों
 को  बागान  मालिकों  पर  लादकर  स्वयं  बच  निकलने  का  प्रयास  कर  रही  थी  ।  किन्तु  उनकी

 प्रतिक्रिया  क्या  थी  ?  उन्होंने  इस  कानून  को  क्रियान्वित  करने  और  ये  सुविधाएं  देने  से  इनकार  कर

 दिया  ।  राज्य  केवल  कर  एकत्र  करने  में  ही  दिलचस्पी  रखता  कराधान  की  दरों  में  वृद्धि  के

 परिणामस्वरूप  बागान  मालिकों  से  काफी  मात्रा  में  कर  एकत्र  किया  जाता है  ।  यदि  बागान  मालिक

 सुविधाएं  देने  पर  पैसा  ad  करें  कौर  यदि  परिस्थितियों  में  सुधार  भ  जाए  तब  कराधान  के  लिए

 अधिक  गुंजाइश  नहीं  रहती  ।  सरकार  द्वारा  इतने  अधिक  कर  एकत्र  किए  जाते  किन्तु  उसने

 कामगारों  को  क्या  दिया  ?  कुछ  कोई  अस्पताल  कोई  स्कूल  यहां  तक  कि  बिजली

 का  प्रकाश  भी  नहीं  ।  राज्य  ने  यह  कहकर  कि  यह  कार्य  बागान  मालिकों  का  स्वयं  को  इस

 उत्तरदायित्व  से  मुक्त  कर  लिया  ।  यह  उत्तरदायित्व  बागान  मालिकों  पर  क्यों  थोपा

 राज्य  को  विद्यालय  भर  अस्पताल  खोलने  तथा  अन्य  नागरिक  जिन  सुविधाओं
 के

 ~
 at  का  नागरिक वे  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेदारी  निभानी है

 ।  बागान  मजदूरों  को  दूसरे
 की  पैदा  कर  रहे क्यों  समझा  जाता  है  ।  वे  करोड़ों  रुपये  मूल्य  की  इलायची  और  को

 मजदूर  की  उपेक्षा  करके  राज्य  को  कर  क्यों  एकत्रित  करना  चाहिए  ?

 किम कार्यान्वयन  असम्भव  है  ।  पूरे  राज्य  में  हमारे  पास  आधे  दर्जन  निरीक्षक  हों

 कहां  जाता  ales  चाह हरता  है  ?  वह  कसे  जाता  है  ?  उसे  कोई  सुविधा  उपलब्ध  नहीं
 ह

 जा  इ
 दकन  नहीं  है  ।  व्यवहार  यह  एक  आडम्बर पूर्ण  विधान  है  |

 के  लिए
 कि  स

 से  कितने 12  ag  स्थिति  अघिनियम  में  हम  यह  उप
 न्य  a  गे  ।  ब

 vu 8  प्रतिशत
 लोगों

 को  आवास
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 बागान

 श्रम  विधेयक

 नमा
 12  वर्ष  बीत  चुके  हैं  ?  बागान  मालिक  कहते  हैं  कि  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  उनके  पास  पता

 नही ंहै  ।  जब  बजट  में  पैसे  का  प्रावधान  किया  जाता  है  तो  वे  कहते  हैं  कि  सीमेंट  उपलब्ध  नहीं  है

 अथवा  निरीक्षक  द्वारा  जो  योजना  उपलब्ध  कराई  जानी है  वह  अभी  तैयार  नहीं  है  ।  ये  सभी  बहाने

 किए  जाते  हैं  ।  और  योजना  बनाने  में  भी  विलम्ब  किया  जाता  है  ।  एक  ही  आवास  योजना

 को  बनाने  में  अनेक  ad  लग  जाते  हैं  ।  अतः  हमें  इस  आशा  इस  सपनों  की  दुनिया  में  नहीं  रखा

 जाना  चाहिए  कि  इस  विधान  के  पारित  हो  जाने  मात्र  से  स्थिति  सुधर  जाएगी

 मैं  आपको  के  परिणामस्वरूप  होने  वाले  एक  खतरे  के  बारे  में  बताऊंगा  ।  बिना  कोई

 खच  किए  बागान  मालिक  कहेंगे  कि  हमने  मकान  कौर  जल  उपलब्ध  करा  दिए  हैं  ।  इत

 विधान  के  किसी  भी  उद्देश्य  को  कार्यान्वित  किए  बिना  वे  उन  सभी  लाभों  का  दावा  करेंगे  जो  उन्हें

 देय  वे  एक  मो  पैसा  खर्च  किए  बिना  इसे  उत्पादन  लागत  में  जोड़  देंगे  ।  मत  यह  विधान

 पादन  लागत  बढ़ाने  ऑ्रौर  करों  से  बचने  में  बागान  मालिकों  की  ही  सहायता  करता  साथ  ही

 अपने  सामाजिक  दायित्वों  से  बचने  में  भी  यह  उनकी  सहायता  करता  है  |

 दि  साथ  इस  विधान  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्षेत्रफल  सम्बन्धी  कोई  सीमा  नहीं  होनी
 चाहिए  ।  दुकानों  और  प्रतिष्ठानों  के  मामले  इस  विधान  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 ंड या  सम्बन्धी  कोई  सीमा  नहीं  है  ।  इश्क़  रबड़  और  इलायची  उत्पादक

 एककों  में  लगे  हुए  मजदूरों  को  पीने  के  पानी  जैसी  न्युनतम  सुविधाएं  मिलनी  चाहिएं  ।  मान  लीजिए

 एक  बागान  केवल  दस  एकड़  का  तव  भी  मजदूरों  को  लगातार  कई  घण्टों  तक  घर  में  काम

 करना  पड़ता  है  ।  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 केरल  राज्य  सरकार  ने  मजदूरों  के  कल्याण  तथा  सुविधाश्रों  के  प्रश्न  की  जांच  करने  के

 लिए  एक  समिति  गठित  की  थी  भोर  उसने  अपनी  रिपोर्टे  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  जब  श्री  रविन्द्र  वर्मा

 श्रम  मंत्री  थे  तो  मैंने  उनसे  अनुरोध  किया  था  कि  वे  उस  रिपोर्ट  का  अध्ययन  करें  तथा  एक  आदर्श

 विधान  प्रस्तुत  करें  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  अतः  अब  भी  इस  विधेयक  जो  लगभग  पारित
 fear  जाने  वाला  को  अपना  पूरा  समर्थन  देते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  से  अपील  करूंगा  कि  इस

 उद्योग  में  लगे  गरीब  और  पिछड़े  हुए  लोगों  के  फट्टों  का  निवारण  करने  के  विचार  से  इस  पूरण
 की  एक  बार  फिर  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  आइए  हम  उनकी  सहायता  करने  का  कोई  रास्ता

 ढढ ॥ |

 मजदूरों  के  कल्याण  का  प्रश्न  पुर्णतः  निरीक्षकों  पर  नहीं  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।  आखिर

 रबड़  चाय  काफी  इलायची  बोर्ड  जसे  वस्तु  as  विद्यमान  हैं  ।  वे  इन  वस्तुओं  के

 उत्पादन  पर  उपकर  वसूल  करते हैं  ।  इनसे  सम्बन्धित  अधिनियमों  में  यह  उपबन्ध  है  कि  उन

 समितियों  में  एक  मजदूर  प्रतिनिधि  शामिल  होगा  ।  यद्यपि  श्रम  कल्याण  इन
 जोडों  के  il के  क्षेत्राधिकार  में  है  तथापि  इस  भोर  गम्भीरता  से  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा

 मामलों  में  छात्रों  को  कुछ  छात्रवृत्ति  दे  देते  हैं  ।  यदि  भावुक  तो  सरकार  पक  Ss

 बढ़ानी  लेकिन  बोर्डों  को  कहा  ati  चाहिए
 कि

 श्रम  कल्याण  कार्यकलापों
 ं को अ्रधिक

 गम्भी  रता  तथा
 ईमानदारी

 से  करें  ।
 था  न्  +
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 बागान  मालिकों  चाहे  बे  छोटे  ही  किसी  न  किसी  दिन  जोश  के  पास
 भाना

 क्योंकि  बोर्ड  उन्हें  रियायती  दरों  पर  कीट  नाशक  दवाइयों  आदि  की  सप्लाई  जेसी

 प्रदान  करता  है  ।  जहां  तक  काफी  बोर्ड  का  सम्बन्ध  यह  विपणन  काय  की  देखरेख  भी  करता

 बोर्डे  का  कार्य  सभी  जगह  है  ।  श्रम  कल्याण  उपायों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  बोडो  का

 भी  सहयोग  लिया  जाना  चाहिए  बजाए  इसके  कि  उन्हें  निरीक्षकों  पर  छोड़ा  जाए  |

 को  कल्याण  कायें  देखने  कौ  जिम्मेदारी  दी  जानी  चाहिए ।.

 पिछले  दिनों  मैंने  रबड़  बोर्ड  की  एक  बैठक  में  भाग  लिया  था  और
 वहां

 मैंने  एक  सूझ aa
 दिया  था  ।  अस्पताल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बागान  मालिकों  पर  निर्भर  रहने  की  ais waz

 ae  उस  क्षेत्र  में  दो  अथवा  तीन  अस्पताल  बनाएं  जहां  रबड़  बागवानी  के  कर्मचारियों को
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  उपचार  प्रदान  किया  जा  सकता  वे  आवासीय  कालोनियों  तथा

 अस्पतालों  का  निर्माण  कर  सकते हैं  ।  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  बोर्डों  को  इसमें  द्रुमिल  किया  जाना

 चाहिए  ।  बोर्डों  को  इस  कायें  में  शामिल  फिया  उपकर  की  दर  बढ़ाई  जाए  ।  पर्याप्त
 घन ह

 आबंटित  किया  जाए  ॥

 मकानों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  अधिनियम  में  एक  उपबन्ध  है  कि
 यदि  नियोक्ता  मकानों  का  निर्माण  करने  में  असफल  रहता  है  तो  सरकार  स्वयं  मकान  बनाएगी

 और
 उन  पर  हुए  खर्च  को  नियोक्ता ग्र ों  से  बकाया  राजस्व  के  रूप  में  वसूल  करेगी  ।  वे  इसे  गम्भीरता से
 कार्यान्वित  क्यों  नहीं  करते  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  भूमि  का  अधिग्रहण  मकान  बनाए

 a गौर  उसकी  लागत  नियोक्ताओं  से  वसूल  करे  ।

 मैं  इस  विधेयक  की  सिफारिश  करता  हूं  साथ  मैं  माननीय  श्रम  मंत्री  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  ag  मजदूरों  के  इस  चिर  उपेक्षित  वर्ग  को  बेहतर  सुविधाएं  देने  के  लिये  और

 व्यापक विधेयक  लाने  का  प्रयत्न  करें  ।  ै

 शी  ईरा  सोहन  :  माननीय  सभापति  हमारे  माननीय  श्रम  मंत्री ने
 जो  बागवानी  श्रम  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  वह  पूर्ण  सदन  द्वारा  Ader

 से
 प्र  फंसा का

 पात्र  है  और  मैं  डी०  एम०  Ho  की  भर  से  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  बागवानी  शम

 मधघिनियम  1951  में  पारित  किया  गया  था  और  30  वर्ष  के  पश्चात्‌  इस  मूल  अधिनियम  का  इस
 विधेयक  के  माध्यम  से  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मैं  इस  विधेयक  का  तहे  दिल  से  समधन

 करता  हूं  ।  मैं  संक्षेप  में  यह  बताऊंगा  कि  बागवानी  मजदूरों  की  असंख्य  समस्याएं  क्या  हैं  और  उन्हें
 इस  संशोधनकारी  जिसे  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  के  माध्यम

 » से  किस  प्रकार  सुलझाने  का  प्रयास  है  |

 aa  10  हैक्टेयर  क्षेत्रफल  वाली  बागवानी  ही  पंजीकृत  की  जानी  होती  लेकिन

 [1 ह: |  c  टियर  क्षेत्रफल  वाली  बागवानी  भी  पंजीकृत  की  जा  सकती  है  ।  पंजीकार
 राज्य  सरकार

 ड् SS  —_—<$2<$$—$_—$  —_$$—_—__——
 a  a  आमन cee

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रजी अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 द्वारा  नियुक्त  किया  जाना  है  ।  इसी  एक  आयुक्त  होगा  जो  यह  पता  लगायेगा  कि  बागवानी

 मजदूरों  के  मकानों  को  भारी  वर्षा  अथवा
 पहाड़ी

 क्षेत्रों  में  बादल  फटने  के  कारण  क्षति

 पहुंची है  और  ऐसी  क्षति  के  लिये  उन्हें  दिये  जाने  वाले  मुआवजे  की  राशि  की  सिफारिश  करेगा  |

 आयुक्त  भी  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया  जाना  है  ।  वे  प्रशंसनीय  उद्देश्य  जो
 लाखों  बागवानी  मजदूरों  के  हितों  की  देखरेख  के  लिये  हैं  ।  यहां  उपस्थित  हम  सभी  इन  मजदूरों  की

 कठिनाइयों  से  परिचित  हैं  ।

 मैंने  शहर  कोयम्बटूर  के  निकट  उधगमण्डलम  और  क्त्र  ys तथा  तमिल  नाडु  में

 मुख़तार  कोली  कुम बुके  भोर  अन्नामलाई  हिल्स  जहां
 रबड  आदि  के  बागान  में  लाखों  बागान-मजदूरों  के  कष्टों  के  बारे  में  आपको

 अवगत  कराना  चाहता  इन  मजदूरों  के  खून  भोर  पसीने  से  सरकारी  खजाने  में  करोड़ों  रुपया

 विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  भाता  है  जिसकी  सहायता  से  समुचे  राष्ट्र  में  औद्योगीकरण  को  ला

 विडम्बना  यह  है  कि  मजदूर  आदिम  परिस्थितियों  में  रह  रहे  हैं  कौर  उन्हें  प्रतिकूल  मौसम  का

 सामना  करना  पड़ता  है  तथा  बागान  मालिक  उन  पर  मनमाना  व्यवहार  करते  हैं  ।  उनकी  बस्तियों

 के  आस-पास  शिक्षा  जन  स्वास्थ्य  आधारभूत  न्युनतम  सफाई  सुविधाओं  की

 कमी  है  ।  जत्र  भरपूर  बरसात  के  मौसम  से  भूस्खलन  होता  है  तो  कई-कई  दिनों  तक  वे  अलग-प्लग

 रहते  हैं  और  देश  के  बाकी  भागों  से  उनका  कोई  भी  arts  नहीं  रह  जाता  |  मुझे  वास्तव  में  खुशी
 है  कि  इस  विधान  के  द्वारा  इन  अभागे  लोगों  को  उनके  मुसीबत  के  दिनों  में  सहायता  देने  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  लेकिन  यहां  इस  विधेयक  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  का  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  |

 तय  सरकारों  को  वागवानी  मजदूरों  की  वास्तविक  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का  एक  भारी  काय

 सौंपा  गया है  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  वर्तमान  तमिलनाडू  सरकार  के  हाथों  इस  विधेयक  की  क्या

 दुर्गति  जहां  से  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  at  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  अपने  राजनीतिक

 भाकाओं  द्वारा  निरन्तर  और  श्रसह्म  उत्पीड़ित  किये  जाने  के  कारण  त्यागपत्र  दे  दिया  है  और

 विदेशों  को  चले  गये  हैं  ।

 तिरुचेंदुर  में  हिन्दू  घामिक  एवम्‌  धर्मार्थ  स्थायी  निधि  विभाग  के  एक  अधिकारी  की  हत्या
 कर  दी  गई  थी  और  इस  मामले  को  पुलिस  ने  आत्महत्या  का  मामला  करार  देकर  समाप्त  कर

 दिया  था  ।  लेकिन  निरन्तर  जन  श्रात्दोलन  ने  राज्य  सरकार  को  पाल  आयोग  गठित  करने  के  लिये

 बाध्य  कर  दिया  ।  जबकि  सरकार  पाल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  निष्क्रिय  बैठी  एक  साधन  सम्मान

 विरोधी  नेता  ने  इस  रिपोर्ट  को  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  करवा  दिया  ।  तब  राज्य  सरकार  का

 कोप  श्री  सतशिवम  नामक  अधिकारी  पर  जिसे  अभी  पिछने  ही  सप्ताह  निराधार  संदेह  पर

 पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किया  गया  ate  तंग  किया  गया  ।  एक  लोकप्रिय  तमिल  cha  पत्र

 मुरासौली  के  सह  श्री  सेल्वम  तथा  विपक्षी  ने  व्यक्तिगत  सहायक  के  रूप  में  काय  कर

 रहे  एक
 सरकारी  कर्मचारी  श्री  शान मुगम  को  कतिपय  निराधार  आरोपों  के  कारण  गिरफ्तार  किया

 गया है  न  को ।  आज  पुलिस ने  मद्रास  में  श्री  मुरासौली  संसद्‌  सदस्य  के  म

 जबरन ow  aha  ली 2  राजनैतिक  नद  में  चूर  और  शक्ति  सम्पन्नता  के  कारण  घमण्डी  =

 जो  हत्यारों  को  शरण  देने  से  भी  नहीं  को
 बागवानी

 म
 नहरों  कल्याण

 के
 क  फण

 लिये  इस  विधेयक  को  कार्यान्वित  करने  की  शक्ति  दी  जा  रही  है  ।

 |.  ज
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 क  अ  पत्ति  महोदय  :  इसका  इस  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।
 hing =  न

 ott  ईदा  मोहन  :  इसका  इस  विधेयक  a  हर  प्रकार  का  सम्बन्ध  है  विधेयक
 के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार को  इन  सांविधिक  उपबन्धों  जो  बागवान

 हितों  की  रक्षा  के  लिये  बनाये  गये  के  कार्यान्वयन  की  शक्ति  दे  रही  है  ।
 गी

 मजदूरों
 के

 मैं  इन  बातों  पर  इसलिये  जोर  दे  रहा  हूं  ताकि  यह  समझा  सकूं  कि  यह  एक  ul
 आवश्यकता  हो  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  तरह  के  कल्याणकारी  उपाय  पर  प्रभावकारी  सुरक्षा
 गौर  ग्र विलम्ब  क्रियान्वयन  को  सुनिश्चित  बनाने  के  लिये  कई  संगठन  विशेषकर  इसलिये
 कि  इस  तरह  की  जिम्मेदारी  तमिलनाडु  जसी  निर्देश  राज्य  सरकार  को  सौंपी  जा  रही  है  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  इस  बात  की  है  कि  बागान  कमंकारी  उपकर  को

 बागान  मालिकों  से  एकत्र  fear  जाये  ताकि  इन  लोगों  को  जीवनयापन  की  न्युनतम  gaya

 सुविधाएं  देने  के  लिये  आवश्यक  घन  मिल  सके  ।  वागान  कर्मचारियों  के  कल्याण  के  लिये  एक

 सामूहिक  बीमा  योजना  भी  चलाई  जानी  चाहिये  ।  नई  दिल्ली  में  संसद  सदस्यों  के  मकानों  के  लिये

 एक  सामूहिक  बीमा  योजना  बनाई  गई  है  ।  बागान  कर्मचारियों  के  हितलाभ  के  लिये  भी  ऐसी  एक

 योजना  तैयार  की  जानी  चाहिये  और  उसे  चलाया  जाना  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 श्रम  मंत्री  इस  में  आवश्यक  पहल  करेंगे  |  डी०  एम०  Fo  पार्टी  की  तरफ  से  मैं  इस  प्रशंसनीय

 विधान
 का  पूर्णतः  समर्थन  करता  हूं

 श्री  गिरधारो  लाल  व्यास  सभापति  प्लाटेंशन  लेकर  (fete
 1981  का  मैं  सेन  करता  हूं  मगर  इसमें  जो  सेक्शन  उनमें  कुछ  सैक्शन ों  के  बारे  में  जो

 +.
 उसके  बारे  में  मैं  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  |

 फ्लरीफिफेशन
 की  आवश्यकता

 ह
 एक  तो  सैक्शन  जिसमें  यह  दिया  हुआ  है  :--

 बागानों  जो  बागान  श्रम  198  के  प्रारम्भ  पर

 विद्यमान  प्रत्येक  नियोजक  ऐसे  प्रारम्भ  के  साठ  दिन  की  अवधि  के  भीतर  भर  किसी

 अन्य  ऐसे  बागान  जो  ऐसे  प्रारम्भ  के  पश्चात्‌  अस्तित्व  में  प्रत्येक  नियोजक  ऐसे

 बागान  के  अस्तित्व  में  आने  के  साठ  दिन  at  अवधि  के  भीतर
 जगती

 को
 ह ,

 ऐसे  बागान  के
 रजिस्ट्रीकरण

 के  लिए  आवेदन  करेगा  | ह

 =
 .

 i उसके  बाद  mi fasiy

 इन  को  उपरोक्त  अवधि  के  पश्चात्‌
 रजिस्ट्री  कर्ता  अधिकारी  ऐसे  किसी  आवे

 भी  ग्रहण  कर  सकेगा  यदि  उसका  समाधान  हो  जाता  है  कि  ऐसी  अ  भि
 के

 भीतर

 आवेदन  करने  से  पर्याप्त  कारण  से  निवारित  था  ।

 द्  ्  नत  र  ने सेस री  है  ।  अगर  वह  नहीं
 इसमें एक  तो  यह  कि  रजिस्ट्रेशन  6  महीने  के  अन्दर-अ

 ा ता  है  बाद  में  आपने  प्रोटीनों  में  यह  व्यवस्था  कर  दी  है  कि  कि  सी  प्रकार  को  गलती  से

 गह  रह
 गया  है  तो  उसका  टाइम  एक्सचेंज  किया  ज

 पकता  सर

 आल  दमें
 बह
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 बागान  श्रम  (aaea)  विधेय  23  198 1
 बदल

 a
 गण  ण

 प्रोविजो दे  दिया  तो  एल  यर  जान  एव  करेगा  hore  ह
 गहरे

 का  समय  बहुत

 है
 ।  अगर  कोई  6  महीने  के  अन्दर  अपना  रजिस्ट्रेशन  नहीं  कराता है  तो  उसके  खिलाफ

 तल  एक्शन  होना  चाहिए  ।  जुर्माना  नहीं  उसके  खिलाफ  सजा  का  प्रावधान  हा  चाहिए |
 a  स  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तो  ऐसे  कानूनों  की  पालना  लोग  नहीं  करेंगे  ।  लए

 व्यवस्था  श्रावक  है  ।

 भागे  आपने  इस  बिल  की  eats  की  सब  इलाज  (5)  में  लिखा

 इस  घारा  के  अधीन  किसी  बागान  के  रजिस्ट्रीकरण  के  पश्चात्‌  ऐसे  बागान

 के  स्वामित्व  या  प्रबन्ध  में  या  क्षेत्रफल  के  विस्तार  में  उसके  बारे  अन्य  विहित
 विशिष्टियों  में  कोई  afxada  होता  वहां  ऐसे  परिवर्तन  के  सम्बन्ध  में  fa  पटियां z
 नियोजक  द्वारा  रजिस्ट्रीकरण  अधिकारी  को  ऐसे  परिवर्तन  के  तीस  दिन  के  भीतर ऐसे  प्ररूप

 में  जो  विहित  किया  सुचित  की  जाएगी  |

 aa  इसमें  क्या  व्यवस्था  है  कि  मान  लीजिए  प्लांटेशन  के  सम्बन्ध  में  इतने  एकड़  जमीन

 रखने  का  जो  नियम  है  अगर  उसमें  से  वह  जमीन  बेच  देता  है  भर  कानून  से  बचने  के  लिए  बेच

 देता  है  ध्रौर  उसकी  वह  रजिस्ट्रेशन  अथारिटी  को  सूचना  नहीं  देता  है  तो  उसके  लिए  कया

 प्रावधान  है
 ?  वह  भी  इस  कानून  की  अवहेलना  करता  है  कौर  वह  व्यक्ति  भी  कानूनी  तरीके  से

 अपराधी  है  और  उसे  अपराधी  मान  कर  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  इस  बिल  में  इस  प्रकार  का  प्राव

 नहीं  किया  गया  है  |  इसकी  भी  व्यवस्था  इस  बिल  में  की  जानी  चाहिए  ।  जो  भी  प्लांटेशन  मालिक
 कानून  से  बचने  की  कोशिश  उसके  खिलाफ  कोई  न  कोई  सख्त  कानूनी  व्यवस्था  करना  तांत
 आवश्यक  है  |

 शा क  ee +

 में  यह इसी  प्रकार  इस
 अमेंड़ मेंट

 बिल  सेक्शन  ओर  पुराने  tae  की  सेक्शन  12  र्म
 लिखा

 qa  अधिनियम  की  घारा  12  ः

 (i)  उपधारा  (1)  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उपधारा  रखी  a

 nt

 i

 sae  (i)  ta  प्रत्येक  बागान  जिसमें  पचास  या  इससे  अघिक  स्त्री  कम

 अन्तर्गत  किसी  ठेकेदार  द्वारा  नियोजित  स्त्री  कमंकार  भी  नियोजित  है  या  पूर्ववर्ती

 बारह  मास  में  किसी  दिन  नियोजित  थीं  या  जहां  स्त्री  कलाकारों  के  अंतगर्त  किसी
 ठेकेदार  द्वारा  नियोजित  स्त्री  कमंकार  भी  बालकों  की  संख्या  बीस  या  इससे  अधिक  है

 वहां  ऐसे  स्त्री  कलाकारों  के  बालकों  के  उपयोग  के  लिए  उपयु  क्त  कमरे  नियोजक  द्वारा

 उपबन्धित  किए  जायेंगे  भोर  बनाए  रखे  जायेंगे  ।

 ag  भापने  इसमें  प्रावधान  किया  लेकिन  इसकी  अवहेलना  करने  वाले  के  खिलाफ  क्या  कायें वाही
 की  जाएगी  |  इसकी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  प्लांटेशन  जंगलों  में  होता  है

 ai
 भोर  वहां  पर

 मेंट  का  कोई  अधिकारी  नहीं  इसलिए  इन  बातों
 की  पालना  नहीं  होती  है  1-

 लेबर-डीपीटी x  लना  at ay  |  है
 द्

 ल  व्यवस्था  की  जानी  जिससे  इसकी  पा
 लना  ह  छोड़े बच्चे  औरतों  के  साथ

 ~
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 भाते  उनके  लिए  केवल  कमरे  व्यवस्था  '  इसमें  की  गई  है  ।  ag  कमरा  भी  नहीं
 बर

 जाएगा  |  मेरा  कहना  तो  ag  है  कि  वहां  पर  बच्चों  के  लिए  नहलाने-घी

 पिलाने  और  wea  दूसरी  आवश्यक  चीजों  की  व्यवस्था  भी  होनी  ये  व्यवस्थाएं  नितांत
 मावइयक  हैं  ।  बच्चों  की  देखभाल  के  लिए  एक  भादमी  भी  होना  चाहिए  ।  यह  बहुत  ही  महत  त्व

 मसला  है  ।  वेस्ट  बंगाल  गवर्नमेंट  तो  सब  तबाह  मौर  बरबाद  कर  रही  है  ।  ये  तो
 हमारी

 सरकार  पालन-पोषण  करती  है  बरना  आपकी  तरफ  से  तोਂ

 हाउसिंग  फेसिलिटीज़  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  वहां  पर  छोटे-छोटे  चट ों पड  बना  देंगे  ।

 क्या  इनसे  बरसात  भर  सर्दी  से  मजदूर  अपनी  रक्षा  कर  सकेंगे  ?  इसलिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 मजदूरों  के  लिए  मकानों  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |

 हाउस  कोलैप्स  के  अन्दर  जो  आदमी  मर  जाता  है  या  हाथ-पाँव  ze  जाते  हैं  तो  कं पं सेशन

 के  लिए  इसमें  कहा  है  ।  कितना  कं पं सेशन  मरने  वाले  को  ale  कितना  हाथ-पेर  टूटने  पर  दिया

 जाएगा  कौर  कंपंसेदन  देने  की  व्यवस्था  होगी  ?  क्या  कं पं सेशन  लेने  के  लिए  दावा  करना

 पड़ेगा  या  आपका  अधिकारी  उस  सम्बन्ध  में  कोई  एक्शन  लेगा  ?  इस  प्रकार  की  व्यवस्थाएं  नितांत

 आवश्यक  हैं  ।  यदि  प्रोसीजर  लम्बा-चौड़ा  कर  दिया  तो  उसके  फैसले  में  ही  साल  भर  लग  जाएगा
 भोर  एक  मजदूर  इतनी  लम्बी  पैरवी  नहीं  कर  सकता  |  इसलिए  सरकारी  अधिकारी  के  द्वारा

 कं पं सेशन  की  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था  की  ज्ञानी  चाहिए  जब  जाकर  माकूल  तरीके  से  मजदूरों  का  भला

 हो  सकता  है  ।

 में  आपने  चीफ  कमिशनर  को  कंप से दान  का  फैसला  करने  अधिकार  दिया  है
 भौर  उसके  बाद  अपील  हाई-कोर्ट  में  रखी  भ्रमर  एंप्लॉयर  के  खिलाफ  फैसला  होता  है  तो  वह
 तो  हाई-कोट  में  जा  सकता  लेकिन  यदि  मजदूर  के  खिलाफ  फैसला  होता  है  तो  उसके  लिए
 बड़ा  मुश्किल  होगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके  लिए  कोई  लोकल  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  को  ag  अधिकार  होना  ताकि  मजदूर  कम  पैसे  में  सारी  व्यवस्था

 सके  ।  यह  आवश्यक  है

 व्यक्ति  का  घाना  के  अधीन  प्रतिकर  का  दावा  करने  का
 तत्समय  प्रवृत्त  किसी  अन्य  विधि  के  भ्र घिन  संदेय  प्रतिकर  को  वसूल  करने  के  ऐसे  व्यक्ति
 के  अधिकार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  विना  किन्तु  कोई  भी  व्यक्ति  गृह  के  उसी  ag
 जाने  की  बाबत  एक  से  श्रमिक  बार  प्रतिकर  का  दावा  करने  का  हकदार  नहीं  होगा  (1

 यदि  एक  घर  से  दो  आदमी  मर  जाएं  तो  उनका  डिपैंडैंस  उन  दोनों  के  लिए  क्लेम  नहीं  कर  सकता
 यह  आपने  पाबंदी  लगा  दी  है  कि  वह  दो  के  लिए  कं पं सेशन  नहीं  मांग  सकता  ।  इसी  प्रकार  यदि  दो

 शक्तियों  के  हाथ-पर  टूट  जाते  तब  भी  उनका  डिपैंडैंस  कंपंसेशन  ब्लेम  नवदीं  कर  सकता  ।  इस

 ise

 में  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  कानून  के  शिकंजे  में  गरीब  आदमी  न  पिस  जाए  ॥

 इसी  प्रकार  इसमें  वेलफेयर  एक्टीविटीज  के  बारे  में  किसी  प्रकार  का  कोई
 प्रावधान  नहीं

 .  किया  गया  है  ।  मैडिकल  भारी  का
 किसी  प्रकार  का

 कोई  प्रावधान  नहीं  ह  ये  सब  व्यवस्थायें  की  जानी  चाहिये  ।  ~~
 | द  ह
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 इसी  प्रकार  से  प्राविडेंट  फण्ड  भर  ई०  एस०  आई०  की  भी  व्यवस्था  होनी  जो

 बड़े  प्लांटेशन  हैं  वहाँ  पर  ये  व्यवस्थाये  होनी  चाहिये  ।  इन  दोनों  कमों  में  आपके  महकमें  में  ढील

 t  रही  है  ।  बड़े-बड़े  एंप्लायर  प्रावीडेंट  फण्ड  का  पैसा  खा  कर  बडे  ज़ोर  आपका  डिपार्टमेंट  कोई

 गयंवाह्दी  नहीं  कर  रहा  है  |  मेवाड़  टेक्सटाइल  मिल  का  एंप्लायर  20  लाख  रुपये  खा  कर  बेठा है
 लेकिन  आपका  विभाग  चुपचाप  है  ।  ई०  एस०  भाई०  साढ़े  तीन  लाख  रुपये  ale  खाये  बेठा  है  मौर

 माज  मजदूरों  को  दवाई  नहीं  मिल  रही  है  ।  ई  का्य॑वाह्दी  नहीं  हो  रही  है  ।  इससे  ज्यादा  और

 क्या  weary  हो  सकता  है  ।  मेवाड़  टेक्सटाइल  मिल  के  एंप्लायर  सम्पत  मल  तोड़ा  20  लाख  रुपये

 प्रावीडेंट  फण्ड  के  भोर  साढ़े  लाख  रुपये  ई०  एस०  भाई०  के  मजदूरों  को  नहीं  दे  रहे  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।  मजदूर  पिस  रहा  है  इसलिये  इसको  भी  देखा  जाये  ।

 मिनिमम  वेज  जो  भापने  सोप  स्टोन  वकार  के  लिये  निर्धारित  की  है  वह  बहुत  कम  है  ।  उसके

 थारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  उसका  रिविजन  होना  चाहिये  ।  महंगाई  भत्ता  आप  उनको  देते  नहीं है
 16-65  में  उनका  गुजारा  नहीं  होता  है  ।  उसके  रिविजन  की  आवश्यकता  है  ।  इस  भोर  मैं  आपका

 ध्यान  मार्जित  करता  हूं  और  निवेदन  करता  हूं  कि  इसका  आप  रिविजन  कराये  ॥
 ह

 श  मैं  मापकों  धन्यवाद  देता  हूं  गौर  इस  विल  का  समान  करता हूं  ।

 के०  go  राजन  मुझे  यह  कहते  हुये  दुख  होता  है  कि  यह  विधेयक  देर

 से  लगाया  गया  है  ।  यदि  आप  मूल  afafaaa  को  देखें  तो  यह  1951 क का  है  और  उसको  ate  वर्ष

 बाद  ये  विधेयक  लाया  गया  है  ।  यह  विधेयक  1974  में  प्रस्तुत  करिया  गया  था  और  उसके  बाद  वह
 णा  क

 एक  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  गया  जिसने  दो  वर्ष  बाद  1975  में  अपना
 wine

 faq दया  |

 झा धिक ag  बाद  यह  विधेयक
 स
 सभा  के  सामने  लाया  गया  इस  बीच  बहुत  कुछ  हो  चुका है  भी

 स्थिति  बदल गई  है'**
 क  ्

 a  रास  दुलारी  सिन्हा  देर  शायद  दुरस्त  शायद  |

 i  श्री  Fo  Yo  राजन  ह  इस  बीच  काफी  परिवर्तन  हो  चूके  हैं  यदि  उनका  ध्यान  इसमें  वहीं

 रखा  गया  है  ।  यह  बात  है  जो  मैं  कहना  चाहता  ्य  वास्तव  में  श्रीमान  समय  1  गया  है  जबकि

 बागान  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  वस्तुत  विधेयक  लायां  जाए  t

 इस  पर  भी  जो  कुछ  इस  विधेयक  में  शामिल  fear  गया  है  उसका  स्वागत  है  गौर  कुछ

 बातें  इसमें  ऐसी  हैं  जिनका  मैं  स्वागत  कर  सकता  हं  एक  बात  का  सम्ब्रन्घ  काम  के  घंटों  से  है  ।

 wee  64  से  घटा  कर  48  कर  दिया  गया  है  ।  कम मं कारों  को  कमंकार  प्रतिकर  अधिनियम  के

 उपबन्धों  लाभ  भी  दिया  गया  है  ।

 +
 इस  मामले  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहुंगा  |  बागान  उद्योग  के  स्थान  की

 उद्योग  थलग-अलग  जगहों  में  फैला  हुआ  है  ।  और  मैं  कहूंगा  कि  यह  उद्योग  से  क्ष ेजान
 हाँ

 जहां  कठिनाइयां  हैं  ।  महिलाएं  इस  उद्योग  में
 कायें  रत

 हैं  ।

 ह  reer atafza  व
 यह बहू नियम  के  दि

 उद्योग  HAT  हुआ  है  ।
 इस  तरद्  इसे  अधिनियम  के
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 की  समस्या  है  ।  इसमें  बहुत  नाई  होगी  ।  इग  का  जैसा  विशेष  ढांचा  है  भर  जिस  तरह  वह
 अवास्थित  है  उसके  कारण  इन  चीजों  को  लागू  करने  वाली  मशीनी  और  अधिकारीगण  अपना  काम

 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यह  वास्तव  में  एक  बड़ी  समस्या  भाप  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  के

 कार्यकरण  की  देखिये  वास्तव  में  उद्योग  में  इस  अधिनियम  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।

 अधिकांश  पुरुष  मोर  महिला  कर्मकारों  के  वेतन  भिन्न  हैं  ।  इस  तरह  क्रियान्वयन  भोर  अन्य  बातों
 की  समस्या  है  ।

 प्रवर  समिति  को  इन  सब  पहलुओं  पर  विचार  करने  की  क्षमता  प्राप्त  नहीं  थी  फिर  भी

 उसने  इन  सदस्यों  पर  ध्यान  और  उन्होंने  कुछ  सामान्य  बातें  कही  हैं  ।  क्रियान्वयन  के
 थि

 सम्ब्रन्घ  में  उनका  कहना  है  ° eal

 के  सामने  साक्ष्य  के  दौरान  बागान  में  काम  करने  वाले  कयेंका रों  के  sf  तु

 निधियों  ने  बताया  कि  बागान  श्रम  1951  में  जो  उपबन्ध  विशेष  रूप  से

 ०

 ऐसे  उपबन्धਂ  हैं  जिनमें  कमंकारों  के  हितलाभ  के  लिए  विभिन्न  उपाय  करने  की  व्यवस्था

 की  गई  उनका  क्रियान्वयन  बिल्कुल  भी  संतोषजनक  नहीं  रहा  है  ।  उनका  दावा  था

 कि  उन  उपबन्धों  के  परिपालन  की  बजाय  उनका  उल्लंघन  अधिक  हुआ  है  ।  राज्य  सरकारों

 के  जिन  पदाधिकारियों  को  इस  अधिनियम  के  उपबन्ध  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई

 उन्होंने  भी  इस  बात  को  माना  कि  निरीक्षण  कर्मचारियों  परिवहन-सुविषध्रों  कौ

 कमी  के  कारण  वे  अपने  alan  क्षेत्र  के  अन्तगंत  भाने  वाले  बागान  का  निरीक्षण  अपेक्षित

 सीमा  तक  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  बागान  क्षेत्रों  के  दौरे  के  समय  भी  समिति  ने  देखा  कि  कई

 बागान  में  शुद्ध  पेय  शौचालय  ate  मूत्रालय  और  योग्य  चिकित्सक  तथा  दवाइयों  के

 उपबन्ध  जैसी  न्युनतम  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  की  हालांकि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  यह

 अपेक्षा  की  गईं  है  कि  नियोक्ता  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करेंगे ।”

 ag  विचार  उन्होंने  व्यक्त  किया  है  ।  समिति  ने  पूरे  देश  का  दौरा  किया  भर  साक्ष्य  एकत्र
 किये  ।  कल्याणकारी  उपाय  जो  भी  है  उन  पर  किस  तरह  मालूम  हो  रहा  इस  बारे  में  संयुक्त  प्रवर
 समिति  के  ये  विचार  हैं  —

 aa  जहां  तक  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  लिए  सजा  देने  उपबन्धों  का  सम्बन्ध

 यह  बात  समिति  के  सामने  भाई  कि  सजाएਂ  अपर्याप्त  हैं  और  समिति  के  सामने  प्रार्थना  की  गई  fi i के

 जब  तक  अधिनियम  में  न्यूनतम  सजा  विहित  नहीं  की  जाती  तब  तक  ऐसी  सजा  का  निवारक  प्रभाव

 नहीं  होगा  ।  समिति  ने  इस  बारे  में  कहा  है  —

 इस  विचार  से  सहमत  है  भौर  केन्द्रीय  सरकार  से  सिफारिश  करती  हैकि
 बाजार  श्रम  1951  की  धारा  36  के  वर्तमान  उपबन्धों  में  इस  आशय का

 थ  संशोधन  किया  जाए  कि  बागान  श्रम  1951  के  उपबन्धों  तथा  उसके  अधीन

 बनाए  गए  नियमों  का  उल्लंघन  होने  पर  सक्षम  न्यायालय  द्वारा  जो
 प्रथम  श्रेणी  मजिस्ट्रेट

 -
 से  नीचे के  दर्ज  का  न  हो  प्रबंधकों  को  कारावास  नाप

 =

 ग

 ऐसी  सजा

 दी
 जाएगी  नो

 3  महीने

 से  कम  नहीं  होनी  चाहिए  ।'  =

 267



 1981 अखिल  भारतीय  सेवाएं  संशोधन  1981  के  बारे  में  प्रस्ताव  23  दिसम्बर

 लाए  ा

 मैं  इसका  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा  हूं  ।  आवास  के  सम्बन्ध  में  देखिए  क्या  हो  रहा  है  ।  हम

 मकान  बनाने  के  लिए  इतनी  सहायता  देने  और  इतना  अधिक  ऋण  देत ेहैं  परन्तु  आप  देखें  कि

 बागानों  में  मावा  निर्माण  का  काम  कहां  तक  संतोषजनक  हैं  ।  बेहतर  यह  होगा कि  निर्माण  का

 सारा  कार्यक्रम  राज्य  सरकार  को  सौंप  दिया  जाए  मौर  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  यह  काम करे  और
 |  क

 धनराशि  बागान  के  लोगों  से  वसूल  कर  ली  जाए
 rece

 सभापति  महोदय  :  पांच  बज  गए  हैं  ।  भाप  काम  जारी  रखेंगे  ?

 थ्री  के०  Yo  राजन  मैं  कल  जारी  रखूंगा  ।  हि

 गह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य
 watt

 शी  पी  ०  वेंकट
 :  श्री

 5  बज  गए  हैं  और  aa  मेरी  बात  पर  विचार  होगा  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  बागान  श्रम  संबंधी

 इस  विधेयक  पर  आज  ही  विचार  पुरा  कर  लें  ।

 सभापति  महोदय  कस े?  द्र

 क  श्री  पी०  विकट  सुनाया :  इसके  बाद  आघ-घ्रंटे  की  च raf है
 है  ।

 की  चर्चा  के  वाद

 इस  i
 ae  को  ले  लिया  जाए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  नहीं  सीमा  नू  ०

 श्री  te  वेंकटसुब्बया  श्रीमान्‌  समय  कम  है  भर  विचारणीय  विषय  भाषिक है

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  इस  विधेयक पर  कल  विचार कर  लेंगे  ।,  मैं  आपकी

 सहायता  करना  चाहता  हूँ  ।  .

 भ्रमित  भारतीय  सेवाए
 (  मृत्यु  तथा  सेवा  निवृत्ति  प्रसूति  ‘aml

 संशोधन  लियम

 1981

 के  निरसन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सभापति  महोदय  aq  हम  मद  संख्या  24  को  लेंगे  ।  थ्रो  content  मह  rit!

 i
 da

 wat  &  1  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  सभापति  मैं  निम्नलिखित

 करता  ps

 ह  ]
 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  अखिल  भारतीय  सेवा  अधि

 (1951  का  61)  की  घारा  3  की  उपघारा  (2)  के  अनुसरण  में  अखिल

 तांक  1981
 थे

 तथा  सेवा  निवृत्ति  प्रसुविघायें )  संशोधन  1981  जो  दिन

 erat
 संख्या  ato  का०  fro  248  द्वारा  भारत  के  राजपत्र

 में  प्र
 त  हुए  थे

 तथा 15  1981  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  i

 इस  संकल्प  से  सहमत
 यह  सभा  राज्य  सभा से

 सिफारिश  करती है  कि  रा
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 1903

 गखिल  भारतीय  सेवाएं
 cue

 1981  के  बारे  में  प्रस्ताव

 aa

 झ्  श्रीमान
 ,  सिंद्धान्त  के  तौर  पर  मैंने  इस  प्रकार  कहा  —

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  इस  संकल्प  पर
 अपनी  सहमति  दे  1”

 मैं  इस  अधिसूचना  को--भील  भारतीय  सेवा  तथा  सेकी-निवृत्त
 amat  नियम  बातिल  किए  जाने  का  समर्थन  हूं  ।  |

 पहले  भी  इन  नियमों  का  संशोधन  हुआ  है  ।  इत  तरह  ag  पहना  संशोधन  नहीं  है  डू

 इससे  gd  जो  संशोधन  हुए  हैं  उनमें  श्राप  देखेंगे  कि  उनमें  एक  फार्मूला  निर्धारित  मौर  सेवा
 की  किसी  एक  श्रेणी  में  यह  वृद्धि  न्यूक्लिक  एक  जेसी  कौर  नियमित  थी  ।  भेद  की  बात  यह  है

 संशोधन  नियमों  और  अधिसूचना  से  इसका  स्पष्ट  संकेत  मिलता है  कि  इस  सिद्धान्त  को

 जेसा  रखने  के  सिद्धान्त  को  छोड़  दिया  गया  है  इससे  पूर्व  के  भतों  में  पेंशन  को  बढ़ाकर  1500.

 रुपये  किया  गया  था  ।  इसे  500  रुपये  से  बढ़ाकर  725  रुपये  किया  गया  ।  अन्य  सभी  मामलों  में

 40  प्रतिशत  वुद्धि  की  गई  ।  जब  तक  यह  वृद्धि  बराबर  रहती  है  तव  तक  मुझ  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।  परन्तु  विंमान  आदेश  में  ऐसा  लगता  है  कि  इसके  पीछे  कोई  उद्देश्य  है  क्योंकि  इसका

 संबंध  पूरी  तरह  से  एक  विशेष  पद  से  है-किसी  एक  वर्ग  से  नहीं--भीर  वह  है  केबिनेट  सैक्रेटरी

 का  पद  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कया  यह  प्रसूतिका  केवल  एक  व्यक्ति  विशेष  को  मिलेगी  ?  }

 क्या  यह  केवल  केबिनेट  सेक्रेटरी  को  मिलेगी  जिसे  श्राज  हम  मंत्री  परिषद्‌  का  सचिव  कहते  हैं  ।  वह

 भी  प्रथम  श्रेणी  का  अधिकारी  होता  है  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  भारत  सरकार  के  समी  मुख्य

 सेना  के  जनरल  ate  रेलवे  बोर्डे  का  चेयरमैन  भी  इसी  ग्रेड  में  आते  हैं  ।  परन्तु  किन्
 े

 कारणों  जो  भारत  सरकार  को  ही  गति  उन्हें  इस  वृद्धि  से  वंचित  रखा  गया  है  ।

 ज
 मैं  जानना  चाहता हुं  कि  क्या  केबिनेट  सेक्रेटरी  के  मंत्री-परिषद्‌  के

 सचिव  के  लिए  कोई  विशेष  वर्गीकरण  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  जो  पदाघिकारी  एक  दी  स्तर

 के  हैं  उन्हें  इस  वृद्धि  का  लाभ  कयों  नहीं  दिया  क्या  कारण  है  कि  नियमों  के  पूर्ववर्ती

 संशोधनों  में  समानता  के  जिस  सिद्धांत  का  सभी  जगह  अमल  हुआ  उस  पर  इस  नियम  विशेष

 के  मामले  में  कपों  अमल  नहीं  किया  गया  ?

 इस  पर  किसी  उचित  तथा  तकंसंगत  राष्ट  करण  के  अभाव  में  wh  यही  नि

 कि निकालना  होगा  कि  इस  संशोधन  के  कारण  कटता  आएगी  और  भेदभाव  होगा  ।  मैं  चाहता  हूं

 सरकार  स्पष्ट  करे  कि  जो  लोग  उसी  उसी  प्रेम  के
 और  उसी  वर्गीकरण  के  मन्तगंत  आते

 किस  कारण  से  सरकार  ने  यह उनके  विरूद्ध  भेदभाव  करने  किए  जाने  का  क्या  कारण  ए
 क  द् विनियम  लाना  उचित  समझा  है  ?

 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता  हि  मुख्य  बोर्डों  के  चेयरमैनों

 है  ।  क्या  हम  सचिवों  तथा  उस  ta  के ओर  सेना  के  जनरलों  के  पास  कार्यभार  समान  ही  होता

 अधिकारियों  के  कार्यभार  में  अन्तर  करने  का  प्रयास  कर  र  हे  हैं  ?  अतः  ब्या  सरकार से  यह
 और  किस  सिद्धांत  को

 जान
 सक

 लेसर  ता  ह
 किन  कारणों  से  यह  संशोधनकारी  नि

 Rest ्
 यम

 बनाए  गए  ्
 az  at  >>

 +  ~ qui  हु  rok
 वफाएं  केवल  केबिनेट  सन्न ८  न

 के  गत  जा
 ae  ae  1  अ

 ह
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 प्रतीत  भारतीय  सेवाएं  संशोधन  1981  के  बारे  में  प्रस्ताव  23  दीपक  ढ्

 ——

 गह-कार्य  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्यमंत्री

 प

 वेंकट  ४.

 ति
 मेरे  मित्र  डा०  पंडित  ने  कुछ  बातं  उठाई  हैं  और  उन्हों ने

 नबा संदे  |  | फेंके  अन्य  अघिकारियों  के  बीच  भेदभाव  करने  की  सरकार  की  बुद्धिमता  पर

 हद  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  क्या  ऐसे  और  अधिकारी  हैं  जो  केबिनेट  सैक्रेटरी  के  स्तर  के

 हैं  और  उन्हें  वेतन  भर  पेशन  की  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  ।

 केबिनेट  सेक्रेटरी  की  अपनी  विशेष  स्थिति  है  ।  वह  सूचियों  में  सबते  ऊपर  जाता

 है  भौर  उसे  अग्रता  अधिपत्र  में  पूरे  जनरल  अथवा  उसके  समान  पद  वाले  चीफ  आफ  स्टाफ  के  मुकाबले
 भारिक  ऊची  पद स्थिति  प्राप्त  है  ।  इस  व्यक्ति  का  एक  विशेष  काय  है  ।  इसीलिए  सरकार

 हमारी  सरकार  ने  नहीं--जब  श्री  चरण  fag  उपप्रधानमंत्री  इस  सभा  में  लैबों  पर  arena

 पाता  फार्मूला  के  बारे  में  कहा  था  ।  इस  नए  फामंले  के  अनुसार  ओस  मुल्य  सूचकों  2

 पर  पैंशन  तथा  प्रसुविघधा  की  कुल  राशि  पर  अधिनियम  सीमा--रुपये  पर  थी  भोर  केबिनेट

 सेक्रटरी  के  मामले  में  यह  निश्चय  किया  गया  कि  उसकी  पैशन  चीफ  आफ  स्टाफ  के  बराबर

 होगी  ।

 पूवंडदाहरणों  का  स्थान  सेवा  अध्यक्षों  से  भी  ऊंचा  है  ।  तत्कालीन  उप  प्रघानमंत्री  द्वारा

 संसद  के  दोनों  सदनों  में  दिए  गए  वचन  को  पूरा  करने  के  लिए  ऐसा  किया  गया  है  ।  किसी  प्रकार

 का  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  गया  है  ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सभी  अन्य  अधिकारियों  के

 लिए  1500  रुपये  की  सीमा  है  ।  पूर्वोदाहरण  के  क्रय  में  वह  समकक्ष  हैं  या  सेवा  अध्यक्षों  से  भी

 बड़े  पद  पर  हैं  ।  चूंकि  सेना  अध्ययनों  को  1700  रुपये  परान  मिलती  है  इसलिए  केवल  इसी  मामले

 में  ही  ऐसा  किया  गया  है  ।  इस  मामले  में  किसी  प्रकार  का  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  गया

 भौर  उस  समय  सभी  सेवाओं  के  साथ  कुछ  तालमेल  बैठाया  गया  था  ।  तत्कालीन  उप  प्रघानमंत्री
 के  वक्तव्य  में  इस  आशय  की  घोषणा  की  गई  थी  ।  इसलिए  उसके  अनुसरण  में  नियमों  में

 कारी  इस  अधिसूचना  को  जारी  किया  गया  था  ।  अतः  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  ag  एक
 साधारण  सी  बात  है  ।  ate  जपा  कि  मेंने  मंत्रिमंडलीय  सचिव  का  पद  बहुत  बड़ा  है  ।

 इसके  उन्हें  सेना  अध्यक्षों  के  समकक्ष  रखने  के  लिए  ag  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  मैं  नहीं
 समझता  कि  हमारे रे

 मित्र  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  को  इस  प्रकार  की  बातों  पर  आपत्ति  वहू
 उस  समय  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  थे  ।  मुझसे  भी  ज्यादा  उन्हें  इस  संशोधन  का  समर्थन  करना

 जिसे  एक  भूतपूर्व
 चुक

 मंत्री  और  एक  भूतपूर्व  उप  श्री
 चरण  दिह

 ह
 किया  ari  ड्

 सभापति  महोदय  भाप  केवल  उनका  काम  ही  कर  रहे  हैं  ।

 जी =
 sit  le  वेंकटसुब्बया  नका  ी  काम  कर  रहा  हूँ  ।

 डा०  तंत  कुमार
 पंडित  :  अप्रैल  1979

 में  तत्कालीन  सरकार  के  गिर  जाने  पुर

 aration
 सरकार  बनाई  गई  यह  मेरे  दल  की  सरकार  नहीं  थी
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 राज्य  Yam  om 2  1903  अखिल  भार  तीय  सेवाएं  संशोधन
 दगा

 पा  के
 बारे  में  प्रस्ताव

 प्रो ०  एन  ०  जी  [16 |  (Teg  बद्द  उप  श्री  चरण पु  ि

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित  उस  समय  हमारी  थी

 पी०  बेकटसुब्वया  :  उप  प्रघानमंत्री  के  रूप  में  उन्होंने  यह  वक्तव्य  दिया  था

 डा०  बसंत  कुमार  पंडित  1951  से  1979  तक  सरकार  ने  मंत्री मण्डलीय  सचिव  कों

 अधिक  ग्रेड  देने  या  इस  पद  की  वरिष्ठता  के  बारे  में  नहीं  सोचा ।  इतने  वर्षों  तक  ag  तक  कभी

 नहीं  दिया
 mat  ॥  क

 at  बो  वेंकटसुब्बया  मैं  क्या  कर  सकता  हुं  ।  श्री  चरण  सिंह  ने  ही  यह  संशोधन  पेश

 किया  ari
 ह

 डा०  बसंत  कसार  पंडित  हम  al  इसे  पढ़ली  बार  ही  देख  रहे
 है  gl antl

 हमें यह  जानकर

 खुशी  |  है  यह  पहला  अवसर  है  कि  वे  यह  कह  रहे  हैं  कि
 हमारे

 शासनक  ल  में  कोई  अच्छा
 वय  af awa  ने

 ere  किर  गया  था  ale वे  इसे  जारी रख  रहे  इसके  बावा  हमारे  ere
 के  दौर

 गलतियां

 र  की  गई  तो  उन्हें  उनको  जारी  नहीं  रखना  चाहिएਂ  a

 Sto  एन०  जी०  रंगा :  इसमें  भेदभाव  का  सवाल  कहां  उठता  है  ४.

 तब्  थ्री  पी०  बेंकटसुब्बया  :  बहुत  ही  कम  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  उन्होंने  कोई  गलत
 तनीं  को

 '

 उनमें  से  एक  मामला  यह  भी  है  ।  त

 2  a
 सभापति  महोदय  यह  आपके  लिये  सम्मान  की  बात  है  ॥

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित :  डाकतार  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  आदि  को

 बोनस  देने  के  मामलों  पर  विचार  करते  हर  बार  वे  यही  देते  थे  कि

 देखना है  कि  अन्य  व्यक्तियों  को  भी  लाभ  दिया  जा  रहा  है  या  किसी  व्यतीत  के  खिलाफ  ie

 ay  नहीं  बढता  जा  रहा  भागीं  ।  -: (२  मेरे  विचार  में  इस  वरिष्ठ  मामले  में  जोकि  श्रेणी  1  के

 अधिकारियों  से  सम्बन्ध  इस  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था
 ।  चूंकि

 कैन न  रे
 मंत्री जी  ने  स्पष्टीकरण  दे  दिया है  ,  मैं  अपने  प्रस्ताव  के  लिये  जोर  नहीं  दूंगा  ।

 क
 सभापति  महोदय  कया  सभा  इस  बात  से  सहमत  है  कि  डा०  aoa | हैप ६५

 पेश  किये  गये  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लिया  जाये  ?  ा

 पंडित  द्वारा

 सभा  की  अनुमति  से  प्रस्ताव वापस  लिया  गैया  ।

 a  ts en
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 ert  घण्टे  की  चर्चा  25  fearaz,  198  1

 ara  घण्टे  की  चर्चा

 व्य
 दिल्‍ली  के  स्कूलों  में  त्रि-भाषा  का  मामू ला

 श्री  रामनाथ  सोनकार  शास्त्री  :  सभापति  पहले  तो  मैं  साननीय  स्पीकर

 साहब को  धन्य  बाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  महत्वपूर्ण  सवाल  पर  are  घंटे  की  चर्चा  स्वीकार  की
 जी  anv)

 है  ।  लेकिन  मैं  देख  रहा  हूं  कि  हमारे  सामने  उप  शिक्षा  मंत्री  जी  बैठे  दिक्षा  मंत्री  जॉ  "Blob

 उप दिक्षा  मंत्री  जी  रेल  मंत्री  ज्यादा  हैं  भौर  शिक्षा  मंत्री  कम  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  क्या वह
 इन  seat  का  जवाब  दे  पायेंगे  ।  मैं  आपके  संरक्षण  में  चन्द  दाऊद  इस  सन्दर्भ  में

 विनश्रतापुृवंक  निवेदन  करता  हूं  ।

 राज  मुल्क  में  हिन्दी  राष्ट्रभाषा  गौर  राजभाषा  के  रूप  में  सानी  जा  रही
 14  1949  को  हिन्दी  कानून  हमारे  मुल्क  में  राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  की

 इसी  के  साथ-साथ  हिन्दी  हमारी  राष्ट्रभाषा  भी  थी  ।  हमारे  शासकों  ने  हिन्दी  की  प्रगति  के  लिए  इस

 हाऊस  में  att  इस  हाऊस  के  के  बाहर  बड़ी-वड़ा  प्रतिज्ञायें  की  ओर  बड़े-बड़े  वायदे  किए  ओर

 एक  बार  नहीं  सेकड़ों-हज़ञारों  बार  उन्होंने  हिन्दी  की  प्रगति  के  लिए  पूरे  मुल्क  की  शासन  व्यवस्था

 को  भौर  शासन  के  ज़िम्मेदार  लोगों  को  बड़े  आवश्यक  लेकिन  गाज  34  वर्ष  के  वाद

 भी  ये  सारे  के  सारे  सारी  की  सारी  व्यवस्था  कागज  पर  ही  रह  गई  है  ।

 मु  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  इस  मुल्क  में  के  अन्दर  हिन्दी  को  राजाभाषा

 स्वीकार  करते  सययਂ  हिन्दी  राष्ट्रभाषा  के  रूप  में  होते  जितना  हिन्दी  का  अपमान  हुआ  &

 उतना  किसी  भी  भाषा  का  अपमान  नहीं  हुआ  है  ।  मुझे  यह  कहने  में  जरा  भी  = a

 नहीं  है  कि  इस  मुल्क  के  अन्दर  हिन्दी  को  मेहतरानी  के  रूप  में  स्वीकार  क्रिया  गया  है  और

 महारानी  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  ।  यह  तभी  हमारे  मुल्क  के  शासन  की  देन

 एक  माननीय  सदस्य  अंग्रेजी  विरासत  में  मिली  हैं  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  दावा  जेसा  कि  हमारे  राय  साहब  ये  कहा  कि  पदा

 होते  ही  इस  मुल्क  को  a  tot  विरासत  में  मिली  ।  मैं  लोकसभा  में  बिल्कुल  नया  आया  हूं  इसके

 लिए  पहले  करो  मैंने  लोकसभा  की  कल्पना  तक  नहीं  कीं  थी  ।  मेंने  यहां  भाकर  तैमूरी
 भायं  हुआ  कि  यहां  भी  गिरेगी  के  हिमायती  तौबा  हुए  so  के  लिए  इस

 मुल्क  में  कुछ  विशेष  प्रांतों  को  लेकर  gig  में  कहा  जाता  है  कि  ये  प्रान्त  हिन्दी  नहीं  चाहते

 जबकि  मेरे  पाश्  इस  बात  के  पूरे  प्रमाण  हैं  कि  हिन्दी  के  लिए  काफी  बलिदान  हुए  दस-बारह

 साल  पहले  seer  प्रदेश  में  एक  आदमी  ने  हिन्दी  के  ही  पक्ष  में  अपने  बदन  पर  तेल  छिड़कर  भाग

 लगाकर  जिन्दा  मर  गया  ।  तमिलनाडू  में  भी  और  मंसूर  में  भी  तथा  दक्षिण  भारत  के  अन्य  प्रान्तों

 आत्मा में  हिन्दी  के  बारे  में  राज  भी  लोगों  के  अन्दर  सम्मान  है  और  मुल्क  के  सारे  लोगों  क

 की  भावज  है  कि  हिन्दी  राष्ट्र  भाषा  के  रूप  में  और  साथ  ही  साथ  राजभाषा

 ् प्रस्थापित  की  जाए  ।
 श

 ह  |

 272



 i Z 2
 190 IVS  are  घण्टे  की  चर्चा

 जन  संख्या  की  दृष्टि  से  भी  यदि  हम  देखते  तो  हिन्दी  का  विश्व  के
 भ बन्दर  तीसरा  स्थान

 इस  सं दमें मैं में  मैं  आपको  कुछ  आंकड़े  देना  चाहता हूं--चाइनीज  भाषा  बोलने  वाले  60  करोड़

 लोग  अंग्रेजी  भाषा  बोलने  वाले  34  करोड़  लोग  रशिया  भाषा  बोलने  वा  ले  20  करोड़
 60  लाख  स्पैनिश  15  करोड़  20  लाख  लोग  अन्य  भाषा  बोलने  वाले  12

 oy
 लोग

 जपे तीज  भाषा  बोलने  वाले  10  करोड़  लोग  अरबी  भाषा  बोलने  वाले  9  करोड़ ल  ग  जबकि
 हिन्दी  बोलने  वालों  की  यदि  कुल  टोटल  किया  जाए  तो  तीसरा  नम्बर  यानी

 करोड़
 लोग हैं  ।

 a
 इतनी  बड़ी  संख्या  में  aaa  वाले  हिन्दी  भाषी  हैं  ।

 pe
 सभापति  महोदय  :  यह  तो  feed  cna  के  बारे  में  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  दोनों  के  बारे  में  उसमें  पहला  यह  है  इसस  स बाद

 वह  है  ।  मैं  5-5  मिनट  ही  दोनों  पर  लूंगा  ।  दे  झाड we
 है  क

 इस  प्रकार  से  28  करोड़  द्विवेदी  वाले  जो  लोग  हैं  उनकी  art  यहां  पर  उपेक्षा
 विंमान  शासन  के  छः  महीने  के  अन्दर  हिन्दी  बोलने  वालों  के  साथ  क्या  व्यवहार  किया  ग

 rat
 बता  देना  चाहता  हूं  ।  डब्ल्यू०  एस०  पाल  नाम  का  एक  व्यक्ति  जो  एन०  ato  Fo

 लार०  टी ०  में  फोटोग्राफर  के  पद  पर  कार्यरत  है  ।  वह  हिन्दी  बोलता  है  भर  अपना  सारा  काम
 हिन्दी  में  करता  है  ।  उसका  अधिकारी  कोई  मित्रा  है  वह  उससे  इसलिये  दुःखी  है  कि  वह  हिन्दी
 में  क्यों  बात  करता  है  और  हिन्दी  में  क्यों  अपना  काम  करता  तरह-तरह  की  तिकड़म  लगाकर
 उसने  28  साल  से  सेवा  करने  वाले  कर्मचारी  को  अभी-अभी  मतलब  किया  है  मैंने  शिक्षा  मंत्री
 जी  से  तो  उन्होंने  कहा  कि  मैं  प्रभी  बुला  रहा  हूं  बौर  सभी  उसकी  फाइल  देखता  हूं  लेकिन
 गाज  तक  हिन्दी  के  नाम  पर  बलिदान  हुए  उस  आदमी  की  फाइल  नहीं  देखी  गई  ।

 इतना  ही  इसी  संदर्भ  में  एक  कौर  अत्यन्त  शेषनाग  चीज  बता  दूं  ।  उस  कर्मचारी  ने

 धपने  जी ०  पी०  एफ०  जब  वह  भूखा  मरने  हिन्दी  में  पेसा  निकालने  के  लिये  प्रर्थना-पत्र

 दिया  |  उसी  अधिकारी  ने  बुलाकर  उससे  कहा  कि  तुम  अपना  प्रर्थना-पत्र  अंग्रेजी  में  लाभ  लेकिन

 उस  व्यक्ति  ने  कहा  कि  मैं  हिन्दी  में  ही  यह  प्रर्थना-पत्र  दूंगा  ak  उसका  परिणाम  यह  हुआ  कि

 उसकी  कमाई  का  पैसा  सारा  जमा  है  लेकिन  आज  तक  जी०  पी०  एफ०  का  पैसा  उसे  वापस  नहीं
 किया  गया  भोर  उसे  अंग्रेजी  में  प्रार्थना-पत्र  देने  के  लिए  मजबूर  किया  जा  रहा है  ।  इससे  बढ़कर

 लज्जा  की  बात  हम  लोगों  के  लिये  और  नहीं  हो  सकती  ।  राज  हिन्दी  की  हत्या  हमारे  ही  लोगों  के

 द्वारा  की.जा  रही  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हिन्दी  को  ही  अपनाया  जाये  ate  aes  देश  की  दूसरी

 मातु भाषाओं  को  आदर  न  दिया  जाए  ।  मैं  इस  बात  का  हिमायती  हुं  कि  ह्विटनी  के  साथ  दूसरी

 मातु भाषाओं  जसे  तेलगु  बगेरी-बारह  को  भी  भदर  दिया  जाए  ।  ate  हमारी
 प्रघान  मंत्री  जी  बाहर  जाकर  अंग्रेजी  में  बोलती  हैं  बौर  जब  उनको  वहां  कुछ  कहना  होता  तो

 हिन्दी  की  हिमायती  होती  है  और  हिन्दी  की  वकालत  करती  हैं  ।  मेरी  समझ  में  नवदीं  आता  कि  ag
 डबल  नीति  क्यो ंहै  और  यह  कसे  भागे  चलेगी ।
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 शट  द्विवेदी  के  विकास  के  लिए  एक  हिन्दी  निदेशालय  की  स्थापना  की  गई  है  ।  हिन्दी

 निदेशालय  का  तो  कुछ  कहना  ही  नहीं  ।  यहां  जितने  काम  हो  रहे  सब  घीमी  गति  से  हो  रहे

 ।  चार-चार  गौर  पांच-पांच  साल  से  पुस्तकें  यहां  पर  पड़ी  हुई  हैं  भीर  ara  तक  उन  पुस्तकों  के

 प्रकाशन  का  फैसला  नद्दी  हुआ  जो  वहां  से  पुस्तकें  छपती  उनको  पाठ्यक्रम  में  नहीं  लगाया

 जाता  है  ।  जो  विशेषज्ञ  नियुक्त  किए  गए  ag  भी  उतनी  ज्यादा  दिलचस्पी  नहीं  लेते  जितना

 उनका  कत्तव्य  है  और  श्राश्चये  की  बात  मैं  यह  बता  रहा  हूं  fa —F  का  लेखक  हूं  थौर

 जानता  हुं--इसी  दिल्‍ली  के  अन्दर  हिन्दी  लेखकों  के  नाम  का  ट्रेंड  ara  चलाया  जा  रहा  है  और

 उनके  नाम  से  किताबें  बिकती  हैं  ।  रति  सुरेश  मोर  शेखर  ऐसे-ऐसे  नामों  से  किताबें

 बिकती  हैं  मौर  पता  नहीं  कि  वहू  आदमी  आज  जिन्दा  भी  है  कौर  वह  इस  दुनिया  में  कंभी  पदा  भी

 हुआ  है  ।  ऐसे  लेखकों  के  नाम  से  धड़ल्ले  से  किताबें  बिक  रही  सरकार  अश्लीलता  के  नाम  पर

 गौर  गलत  लेखकों  के  नाम  पर  गौर  किताबें  छपती  तो  उसके  लिए  दण्ड  लगाने  की  वात  तो

 करती  है  लेकिन  सरकार  कें  दिमाग  में  यह  बात  नहीं
 है  कि  इस  प्रकार  फर्जी  जाली  लेखकों

 को  ट्रेड  मौके  के  रूप  में  जो  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  उसको  रोकने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए

 जाएं  ।  मैं  शिक्षा  मंत्री  जी  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  कया  शिक्षा  मंत्री  जी  ऐसे  प्रकाशकों  के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  करना  चाहती  है  या  भविष्य  में  करेंगे  जो  दंड  माक  के  नाम  से  किताबें  छाप  कर

 बेच रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  स्कूलों  के  बारे  में  कहिए  ।
 द  nee पि

 ः
 थो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री :  प्रौढ़  शिक्षा  पर  और  हिन्दी  के  विकास के  | लिए  बहुत

 ||  रुपया  खर्चे  किया  जा  रहा  करोड़ों  रुपया  खच  किया  जा  रहा  है  लेकिन  मैं ई  यह
 रेख तह या

 हैं  कि
 100  आदमी  भी  देहातों  में  हिन्दी  नहीं  सीख  सके  हैं  ।-  इसका  मेरे  पास  बहुत  गहरा  क

 प्रम
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  अब  तक  जो  हिन्दी  के  हत्यारे  लोग  रहे  क्य
 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करेंगे  ?

 आपने  स्कूलों  के  बारे  में  कहा  ।  हिन्दी  के  विकास  के  हिन्दी  को  लोकप्रिय
 बनाने  के  लिए  दिल्ली  के  स्कूलों  में  त्रिभाषा  फार्मूला  लागू  किया  गया  था  ।  डा०  सुनीति  कुमार
 चटर्जी  जो  कि  राजभाषा  आयोग  के  चेयरमन  उन्होंने  1956  में  ल्लिमाषा  कमल  का  प्रस्ताव
 रखा  था  ।  दिल्‍ली  एजुकेशन  ऐक्ट  1973  में  बहत  अच्छे  ढंग  से  स्वीकार  किया  गया  भौर  कक्षा  6
 से  कक्षा  10  तक  तीन  भाषाएं  पढ़ाने  की  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकृति  दी  aa  जैसा  कि  हम  देख

 रहे  हैं  कौर  मेरे  जिस  प्रश्न  पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा  स्वीकार  की  इसका  उत्तर  देते  हुए  बताया

 गया  कि  कक्षा  6  से  कक्षा  8  तक  त्रिभाषा  फार्मला  लाग  उसके  बाद  लाग  नहीं  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  द्  का  भयंकर  रूप  से  अवरोध  करने  का  तरीका  नहीं  है  ?

 रटो
 ्  एक  वर्ष  पहले  हिन्दी  मौर  ais  श्रनिवायं  रूप  से  पढ़ायी  जा  च्  |  थीं  ।  सेन्ट्रल

 ने  एक  भाषा  अनिवार्य  करके  हिन्दी  की  हत्या  कर  दी ।  शिक्षा  मंत्री  ने 27-11-8.

 राज्य  समा  में  प्रश्  संख्या  712  के  उत्तर  में  बताया  कि  56  हजार  35  छात्रों
 में  50

 हजार
 न
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 83  छात्रों  ने  अंग्रेजी  में  परीक्षा  दी  तथा  कक्षा  माठ  तक  त्रिभाषा  फार्मला  लागू  है  ।  कक्षा  9-10
 sv में  त्रिभाषा  फार्मूला  क्यों  नहीं  लागू है  यह  जानना  चाहता  हूं  ?

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  लगता  है  कि  हिन्दी  को  नेस्तानाबूद  करने  के  लिए  annie
 अंग्रेजी  से  प्रभावित  लोग  एक  साजिश  कर  रहे  हैं  ।  10--12  योजना  में  भी  सभी  छात्र  हिन्दी
 कौर  अंग्रेजी  अनिवार्य  रूप  से  पढ़ते  थे  ।  लेकिन  अब  हिन्दी  और  त्रिभाषा  फार्मूला  को  हटा  कर

 मापने  उनमें  केवल  एक  भाषा  लगाई  है  इत  तरह  से  उन  कक्षाओं  में  भी  आपने  हिन्दी  का
 कोई भविष्य  नहीं  रखा  है

 शिक्षा  उप मन्त्री  ने  लोक  सभा  में  प्रश्न  संख्या  1986  के  उत्तर  में  बताया था  कि  विज्ञान
 पढ़ने  वाले  छात्रों  में  183  छात्र  हिन्दी  पढ़ते  हैं  ate  6  हजार  322  छात्र  अंग्रेजी  पढ़ते  हैं  मेरी
 समझ  में  नहीं  माता  कि  यह  सब  कसे  हो  रहा  है  ?  क्या  इस  मुल्क  में  हिन्दी का  इससे  बढ़  we

 कोई  अपमान  किया  जा  सकता  है  ?  क्या  इसका  भर  कोई  दूसरा  उदाहरण  मिल  सकता  है  ह

 मैं  अपने  वक्तव्य  लम्बा  नवदीं  बढ़ाना  चाहता ।  धौर  लोग  भी  प्रश्न

 गौर  मैं  उनसे  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इस  सवाल  पर  पूछें  ।  में  अव  केवल  दो-तीन  प्रश्न  मानन

 शिक्षा  मन्त्री  जी  से

 जब  deem  ने  अपने  ream  में  त्रिभाषा  फार्मूला  लागू  wea के  दिल्ली  के

 स्कूलों  को  कानून  के  खिलाफ  करने  को  कहा  तो  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  कानून  का  पालन  करने  के  लिए

 क्या-क्या  कायें  वाही

 कया  यह  भी  सत्य  है  कि  इस  त्रिभाषा  फार्मूला  करने  से  अंग्रेजी  भाषा  ने  दिल्ली  के  -_
 में  अनि वा यें  रूप  घारण  कर  लिया  है  कौर  राजभाषा  हिन्दी  तथा  क्षेत्रीय  भारतीय  भाषा नों  में

 ऐच्छिक ता  आने  से  छात्र  कक्षा  के  बाद  राजभाषा  नहीं  पढ़  पाता  है  ?  जबकि  हायर

 योजना  में  विज्ञान के  छात्र  कक्षा  तक  अनिवार्य  हिन्दी  भोर  शेष  छात्र  wear  तक

 मनवाया  विषय  के  रूप  में  हिन्दी  पढ़ते  थे  ?  ा

 कया  यह  भी  सत्य  है  कि  दिल्‍ली  के  कुछ  सीनियर  सेकेंडरी  स्कूलों  में--जेसे  रायसीना

 फतहपुरा  मुस्लिम  तथा  कमर्शियल  स्कुल  में  हिन्दी  की  सुविधा  विज्ञान  और  पढ़ने

 वाले  छात्रों  को  नहीं  है  ?  ्

 क्या  यह  भी  सत्य  है  कि  दिल्‍ली  के  अनुदान  प्राप्त  विद्यालयों  में  विज्ञान  पढ़ते  183

 छात्र  हिन्दी  पढ़  रह ेहैं  बौर  6  हजार  322  छात्र  अंग्रेजी  पढ़  रहे  हैं  जबकि  दिक्षा  भषिनियम  एवं
 नियमावली  के  नियम  8  में  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  होना  चाहिए  ।  जेसा  कि  मेरे  प्रश्न  1986  के
 उत्तर  में  उप शिक्षा  मन्त्री  ने  3-12-81  को  लोकसभा  में  बताया  इस  नियम

 का
 पालन  कयों

 नहीं  हो  रहा है  ?  द
 दिन जन्म

 a=  की
 न्याय  केन्द्रीय  माध्यमिक  मण्डल तथा  दिल्ली  निदेशालय  कऋ —

 फामला  और
 feral  जाप  उपेक्षा  के  सम्बन्ध  में  किन-किन  से

 viable
 प्राप्त  हुए  उन  संस्थानों  भोर
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 व्यक्तियो के  नाम  क्या  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  भौर  जैसा  कि  मैंने

 be  ad
 था  कि  क्या  सरकार  हिन्दी  क्रि  हत्या  करने  वाले  प्रशासनिक  तन्त्र  और

 लोगों
 नेज़े--प्रकाशिक

 वगेरह  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  जाएगी  ate  कब  तक  a

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  रेल  मन्त्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में

 पिन्को  :
 यह  गलत  कल्पना  है  कि  भारत  देश  में  जितने  जन्म

 ऐसा  कोई  भी  व्यक्ति  हिन्दी  भाषा  की  हत्या  करना  चाहता  है  ।

 थ्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  डब्ल्यु०  एस०  पाल  नाम  के  कर्मचारी  के  साथ  ऐसा  शिया

 मया  है  ।
 थ  श्री  मल्लिकार्जुन  :  हिन्दी  भाषा  का  अपमान  कोई  नहीं  करना  चाहता  ।  हिन्दी की

 प्रगति

 सरकार  चाहती  है  और  समाज  में  जिस  ढंग  से  सरकार  द्वारा  सहयोग  दिया  जाना  वह
 ज दिया  जा  रहा  ह ै।  ey  |

 मान्यवर  यह  कोई  भाषा  के  बारे  में  aga  नहीं  बल्कि  त्रिभाषा  फार्मूले  के  बारे  में  वात
 हो  रही  है  ।  यह  फार्मूला  सम्पूर्ण  तरीके  से  लागू  किया  जा  रहा  किन्तु  कुछ  लोगों  इससे

 सन्तुष्टि  नहीं  अगर  वे  लोग  शांति  से  as  तो  मैं  उनको  वता  दूंगा  |

 त्रिभाषा  फामूर्ला  लागू  करने  के  बारे  में  सरकार  वी  इच्छा  यह  थी  कि  विद्यार्थी  कम  से  कम
 तीन  भाषाएं  जो  वे  चाहते  हैं  वे  उनको  पढ़नी  चाहिएं  ate  हिन्दी  ज़रूर  पढ़नी  चाहिए--एज  ए

 लेकिन  जो  हमारा  एजुकेशन  कमीशन  उसकी  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  पदों

 कोई  विद्यार्थी  3  साल  तक  कोई  भाषा  पढ़ता  है  तो  रोज  के  व्यवहार  लिए  ate  ज़रूरत  के

 मुताबिक  उसे  उस  भाषा  का  ज्ञान  प्राप्त  हो  जाता  इस  प्रकार  मान्यवर  6  से  8  क्लास  तक

 यह  परिभाषा  फार्मूला  लागू  है  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  पूछ  रहें  इसमें  हिन्दी  कम्पलसरी  है
 इस  के  अलावा  चाहें  हम  इंगलिश  लें  या  अपनी  मात भाषा  लें  या  कोई  रीजनल  भाषा  ले  सकते

 आठवीं  क्लास  में  जब  तीन  भाषाओं  में  पास  हो  जाते  हैं  9  वीं  और  दसवीं  क्लास  में  कोई

 दो  भाषाभों  को  अन्य  विषयों  के  साथ  ले  सकते  हैं  ।  दो  भाषाओं  में  हिन्दी  ले  सकते  अंग्रेजी  ले

 सकते  हैं  तेलगू  इत्यादि  जो  विद्यार्थी  चाहते  हैं  वह  ले  सकते

 यह  गलत  कल्पना  है  कि  त्रिभाषा  फार्मूला  लाग  नहीं हो  रहा  |  जब

 क्लास  है  जाएंगे  तो  जो  साइंस  लेते  कोई  इंजीनियर  बनना  चाहते  कोई  डाक्टर  बनना  चाहते
 या  सरकार  बनना  चाहते  कोई  ड्यूमिनिटीज़  लेते  इन  विषयों  के  साथ  भी  एक  भाषा  लेना

 बहुत  ज़रूरी  हैं  ।  जो  वह  चाहता  ई  ले  सकता  संस्कृत  या  कोई  कौर  भाषा  जो

 ag  चाहता  है  ले  सकता  ।  अगर  कोई  विद्यार्थी  सिफ  हिन्दी  पढने  की  आकांक्षा  रखता  है  और

 6  क्लास  से  12  क्लास  तक  वही  लैंगएज  पढ़ना  चाहता  है  तो  वह  ऐसा  भी  कर  सकता  है  ।  ऐसी

 बात  नवदीं  है  कि  आठवीं  में  ट्वेन्टी  पढ़े  और  पास  करे  कौर  फिर  नवीं  में  जाकर
 नहीं

 ले  सकता  दसवीं

 में  नहीं  ले  सकता  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  त्रिभाषा  फार्मूला  लागू है  नवीं  दसवां  में

 तीन
 भाषाएं

 क्यों  नहीं  तीन  भाषायें  आप  चीज़  कर  लें  ।
 एडीशनल  भी  a  करने  की

 ie  oy
 सुविधा  4
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 माननीय  सदस्य  ने  gor  है  कि  एडिड  care  में  साइंत  में  हिन्दी  में  पढ़ने  वाले
 विद्याथियों

 की  संख्या  fas  186  है  भोर  अंग्रेजी  में  पढ़ने  वालों  की  6322  के  करीब  ऐसी  क्यों  य
 विद्यार्थी  की  रुचि  पर  निर्भर  करता  है  ।  विद्यार्थी  साइंस  अंग्रेज़ी  में  पढ़ता  है  at  उसको  शायद
 सहूलियत  होती  इस  वास्ते  पढ़ता  है  ।  समझ  कर  खुद  अंग्रेजी  लेता  है  ।  दसवीं  में  भी

 अंग्रेजी  लेता  है  ।  हिन्दी  भी  लेते  हैं  ।  अग्रेजी  भी  लेते  हैं  ।  में  आते ंहैं
 तो  साइंस  लेते

 ,  रहें  सही  है  ।  ऐसा हैं  और  तब  कोई  हिन्दी  लेता  है  गोर  कोई  अंग्रेजी  ।  ज्यादातर  भंप्रेजी ले ले  रहे  हैं
 शायद  इसलिए  है  कि  उनको  सहूलियत  होती  है  ।  सरकार  का  बिल्कुल  विचार  नहीं  है  कि  हिन्दी  की

 प्रगति  रुके  या  हिन्दी  की  प्रगति  न  हो  ।  सरकार  बिल्कुल  नवदीं  चाहती  है  क  हिन्दी  की  हत्या  हो  ।

 माननीय  सदस्य  ने  दो  तीन  स्कूलों  के  नाम  लिए  हैं  ।  उन्होंने  बंगाली  स्कूल  का

 नाम  लिया  है  और  कहा  है  कि  वहां  हिन्दी  की  सुविधा  नहीं  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां  कम
 से  कम  बारह  विद्यार्थी  नहीं  थे  जिन्होंने  इस  भाषा  को  आउट  कर  दिया  ।  अगर  बारह  विद्यार्थी  are

 नही  करते  हैं  तो  बह्  भाषा  पढ़ाने  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  फिर  चाहे  कोई  मी  स्कूल

 हो  या  कोई  भी  भाषा  चाहे  मराठी  कोई  भी  हो  ।  विनियम  बारह  विद्यार्थी  उस

 भाषा  को  पढ़ने  वाले  होने  चाहियें  ।  वह  रिजनल  लेंगएज च  स्कूल  है  ।  मीडियम  माफ
 इंस्ट्रक्शन

 वहां  बंगला  में  है  इसी  तरह  A—
 ope

 ears श्री  रामनाथ  सोनकर  शास्त्री :  122  ब्

 थी  मल्लिकार्जुन  :  अगर  हैं  तो  वहां  कल  ही  हिन्दी  को  इंट्रोड्यूस  कर
 यह  ं  वादा

 करता  हुं  ]

 इसी  तरह  का  फतेहपुर  मुस्लिम  स्कूल है  ।  वहां  भी  नहीं  है  ।  af  ig  sitfean  माफ

 इंस्ट्रक्शन  है  ।  कमर्शियल  हायर  सकेंडरी  स्कूल  जो  दरिया  गंज  में  वहां  aes
 क्योंकि  वहां  बारह  विद्यार्थी  थे  जिन्होंने  हिन्दी  को  आप्ट  किया

 ॥  as

 त्रिभाषा  फार्मूला  से  केण्डरी  एजूकेशन  भोर  रूल  9  जो  दिल्‍ली  एजुकेशन  स्कूल  एक्ट

 ree का  वह  पुरे  तरीके  से  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  रामनाथ  सोनकर  कास्त्रो :  मेरे  दो  प्रश्न  रह  गए  हैं  जिसका  उत्तर  नहीं  भाया े  एक

 पब्लिक  वाला  भर  दुसरा  हिन्दी  निदेशालय  बाला  |  इस  पर  आपने  कोई  विचार  नहीं  दिया  ||

 att  मल्लिकार्जुन  :  जो  पुलिस  धोखा  देते  हैं  उनको  दफा  240  में  गिरफ्तार
 eat

 |

 ह
 atat

 मगर  माननीय  सदस्य  जब  नाम  के  साथ  जानते  हैं  तो  थो  डाइंग  से  बतायेंगे  तो
 घोला  ब

 कर

 को  माफ  नहीं  करेगी  ।  अगर  कोई  किसी  का  ट्रेडमार्क  ले  लेखक  कोई
 ae

 ्  >
 fe  bea छाप

 रहे  हैं  और  बेच  रहे ंहैं  तो  आप  ही  बताए  उनका  के  तहत

 क
 रल  कत

 है  मइ सप् रण

 दौ
 भागों

 में  बांट
 st  ge  शिरि ae
 ।

 |
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 क्या  सरकार  इस  फार्मूले  से  सहमत  है  कि  प्राथमिक  शिक्षा  अर्थात्‌  ਂ'  पांचवी  कक्षा &, शिक्षा  का  माध्यम  अनिवायें  रूप  से  मातृ-मापा  ही  होना  चाहिए  ?

 ्  क
 ऊ  &  -  अ  f (@)  क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  सहमत  है  कि  एक  विशेषाधिकार  प्राप्त  वर्ग  पनप  रहा  न
 इस  विशेषाधिकार  प्राप्त  वर्ग  को  मभंग्रेजी  से  स्नेह  है  गोर  वे  अपने  बच्चों  को  अंग्रेजी  माध्यम  से

 पढ़ा  रहे  हैं  ।  इसलिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  भाने  वाले  लड़के  और  लड़कियां  प्रतियोगिताओं  में  उन

 लड़के-लड़कियों  का  मुकाबला  नहीं  कर  सकते  जो  मभंग्रेजी  माध्यम  से  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  राष्ट  भाषा  ओर  क्षेत्रीय  भाषा

 का  इस  प्रकार  से  विकास  किया  जाए  कि  अंग्रेजी  भाषा  की  महत्ता  धीरे-घीरे  समाप्त  हो  जाए  ?

 थी  facts  चन्द्र  अधिष्ठाता  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  है  वह एक

 बहुत  साधारण  सा  उत्तर  उसके  कोई  त्रिभाषा  फार सुला  का  safest  नहीं  होता  है  4.0  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  आपने  बताया  है  कि  श्राज  छठी  से  आठवीं  तक  परिभाषा  फार्मूला  लागू

 है  ।  उससे  पहले  पहली  से  छठी  तक  कोई  प्रतिबन्ध  लागू  नहीं  है  ।  न  छठी  पास  करना  जरूरी  है  ।

 किसी  मी  प्राइवेट  इंस्टीट्यूशन  में  प्राइवेट  तरीके  से  करके  या  म्यूनिसिपल  सिटी  के  सकल  में  पढ़े

 भीर  मंप्रेजी  न  भी  पढ़े  तब  भी  छठी  में  दाखिला  ले  सकता  है  ।  यह  हमारा  नियम  है  ।  तो  अगर

 5  वीं  तक  पढ़  ले  भंप्रेजी  at  छठी  में  जाकर  उसका  दाखिला  हो  सकल  में  तो  ag  सेकेन्डरी

 लेंगुएज  की  तरह  हिन्दी  को  पढ़ेगा  तीन  साल  यानी  और  ४8वीं  तक  ॥  क्योंकि  मेन

 उसका  हो  गई  शुरू  से  उसने  अंग्रेजी  पढ़ी  और  छठी  में  जाकर  सेकेन्ड  लेगुएज  के  रूप  में

 उसने  ले  ली  हिन्दी  ।  8  9  वीं  और  10  वीं  तक  उसको  कुछ  लेना  नहीं  है  ।  तो  उसको  तीन
 साल  जू  सकेन्डरी  लंगूर  पढ़ता  न  कि  कम्पलसरी  लैंगुएज  की  तरह  पढ़ता  है  ।  हिन्दी  हमारी
 राज  भाषा  है  इस  दृष्टिकोण  से  दिल्‍ली

 में  नहीं
 पढ़ता  है  ।  इस  दृष्टिकोण  a  दिल्ली  में  पढ़ाई  नहीं

 होती  है  ।

 इसके  अलावा  सरसरी  बात  यह  कि  आपके  दिल्‍ली  ऐजुकेशन  ऐक्ट  में  साफ  लिखा  हुआ  है  कि

 पढ़  10  वीं  जो  त्रिभाषा  फार्मूला  है  वह  लागू  रहेगा  तो  8  वीं  तक  कसे  ऐजुकेशन  बोलें  ने

 कर  जब  तक  कि  ऐक्ट  में  संशोधन  न  हो  जाए  ?  बपा  als  के  नियम  ऐक्ट  से  ऊपर  या

 तो  ऐक्ट  में  संशोधन  होना  चाहिए  कि  8  वीं  तक  फार्मूला  लाग  याँ  फिर  यह
 चाहिए  था  कि  उसको  9  वीं  और  10  वीं  तक  पढ़ना  चाहिए  ।  मैं  आपकी  xe  बात  से

 इत्तफाक  करता  हूं  कि  आपने  कहा  त्रिभाषा  फार्मूला  लागू  है  दिल्‍ली  में  छठी  से  8  तक

 लेकिन  आपके  ऐक्ट  में  10  वीं  तक  है  ।  तो  ऐक्ट  सुप्रीम  है  या  ऐजूकेशन  ale  सुप्रीम  है  ?

 इतना  ही  फक  नहीं  मंत्री  जी  को  यह  मामूली  बात  लग  रही  लेकिन  दिल्‍ली  में

 नगर  अंग्रेजी  को  इतना  महत्व  गया  तो  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  हिन्दी  भाषी  जो  प्रान्त  हैं

 जिसमें  अंग्रेजी  सेकेन्डरी  लंगुएज  की  तरह  पढ़ाई  जाती  चाहे  उत्तर  प्रदेश  राजस्थान
 मध्य  प्रदेश  महाराष्ट्र  गुजरात  हरियाणा  इन  लोगों  का  क्या  होगा

 कम्पटीशन  में  ?
 कभी  वह  लड़के  जायेंगे  ?

 ste  एन०  जी०  रंगा  Sala  कौन हैं  ?
 ae

 '  एसा  नहीं
 ray  ह

 लोग  तेलगु  सीखना  चाहेंगे
 स्ट

 _  तेलगु  लॉग
 सड़  लया

 पा

 चाहेंगे  |  फिर  भी  दे z  गद्दा  र  पद  पद

 ‘a



 2  1903  माष  que  को  चर्चा

 rv
 ail  त्रिलोक  चन्द्र  :  ह्विटनी  भाषा  राष्ट्रभाषा  महाराष्ट्र  में  है  ,  ऐसा

 नहीं
 है  कि  वह  तेलगु  में

 ही
 बो बोलते  बोलते  सभी  जगह  लेकिन  नगर  यह  व्यवहार  रहा  जेसा  कि  इस  प्रश्न  के

 द्वारा  गीत  कराया  गया  है  arrest  जी  ने  आंकड़े  दिए  हैं  ।  मेरा  कहना है  ।  कि  ar  तो  माध्यमिक

 शिक्षा  बोर्ड  के  नियमों में  परिवर्तन  करें  या  दिल्‍ली  एजूकेशन  एक्ट  में  चेंज  करें ।  यह  जो

 कंट्रोवशिमल  यह  नहीं  रहना  चाहिए  ।  इन  सवालों  का  जवाब  मैं  चाहता हूं  ताकि  लोगों  को

 पता  लग  जाए  कि  दिल्‍ली  में  हिन्दी  नहों  पढ़ाई  जाती  भंप्रेजी  पढ़ाई  जाती  है  ।

 श्री  सल्लिकाज  न  :  माननीय  श्री  सुघीर  गिरि  ने  दो  प्रदान  किए  हैं  ।  पहला

 seq  प्राथमिक  स्कूलों  के  बारे  में  और  दूसरा  अंग्रेजी  पढ़ाए  जाने  को  कम  करने  के  वारे  में  ।

 प्राथमिक  स्कूलों  में  पहली  से  पांचवी  कक्षा  तक  मातृ-भाषा  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  यह

 त्रिभाषा  फार्म ले  से  dae  है  ।  उन्होंने  पूछा  है  कि  क्या  मंत्रीजी  शिक्षा  कम  होगी  या  नहीं  ?

 विशेषाधिकार  प्राप्त  समुदाय  में  भी  छठी  से  आठवीं  कक्षाओं  में  पढ़  रहे  चाहे  वे  देश  के

 किसी  भी  सकल  में  पढ़  रहे  त्रि-भाषायी  सुत्र  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध

 सें  मैं  और  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।

 सभापति  महोदय  द्विभाषा  मामू  ले  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 घर  भल्लिकाजुन  अघिनियम  में  परिवर्तन  करने  के  त्रि-भाषायी  सूत्र  को  ही  ध्यान

 में  रखा  जायेगा  1  शिक्षा  आयोग  ने  इस  बात  को  देखते  हुए  यह  सिफारि दा  की  है  कि  दसवीं  कक्षा  में

 पहुंचने  तक  विद्यार्थियों  को  कम  से  कम  तीन  भाषायें  सीख  लेनी  यह  भी  कहा  गया  है  कि

 किसी  भी  भाषा  को  सीखने  के  लिए  प्रत्येक  विद्यार्थी  के  लिए  तीन  वर्ष  की  पर्याप्त  है  ।

 स्थिति  यह  है  कि  कम  आयु  में  विद्यार्थियों  में  विषय  को  समझने  को  अघिक  क्षमता  होती  है  ।  मान

 लो  कोई  विद्यार्थी  आठवीं  कक्षा  तक  तीनों  भाषाओं  की  परीक्षाएं  पास  कर  लेता  है  तो  हमें  यह

 कहने  की  क्या  आवश्यकता  है  कि  बाप  आठवीं  कक्षा  में  क्यों  पास  कर  रहें  आप  दसवीं  कक्षा  तक

 पास  कीजिए  ?”  हम  ऐसाक्यों  करें  ?  आखिरकार  त्रि-भाषा  मामू  ले  के  पीछे  हमारा  मुख्य  उद्देश्य

 विद्यार्थी  को  तीन  भाषाए  सिखाना  ही  तो  है  ।

 दिक्षा  एक  अलग  तरीके  से  चलती  है  ।  यदि  कोई  विद्यार्थी  कक्षा  तक  हिन्दी
 लेना  चाहे  तो  वह  ले  सकता  है  ।  नवीं  ate  दसवीं  कक्षा  में  भी  वह  हिन्दी  या  कोई  अन्य  भाषा  ले

 सकता  है  ।  और  कक्षा  में  भी  वह  ऐच्छिक  विषयों  के  साथ-साथ  हिन्दी  या  कोई  अन्य

 क्योंकि  भारत  में  विभिन्‍न  भाषा भाषा ले  सकता  है  ।  24  भाषायें  निर्धारित  की  गई  हैं  ।

 लोग  रहते  हैं  इसलिए  हम  समूचे  राष्ट्र  की  मावनाओं  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  |

 oe  चन्द्र  एक्ट  में  तरमीम  क्यों  नहीं  करना  चाहते  माप  ?  ag  हमें  बता  दें  ।
 ्  ्

 श्री  सल् लिका जु  न  क्यों  करना  चाहिए  जब  जरूरत  रहेगी  तो  किया जा  सकता  ह ै।

 कामना  नहीं  है  ऐ  ie टेर  कुन
 भो परीलोक  चल  : :  तभी  उसे  aa  करने  के  लिए  मापकों

 कौन  मना  करता  है  ?
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 ह  थ् द  नह

 सदस्य  को  गिरफ्तारी  भार  f  23  1903
 ae

 रए

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  चित  राधे  घंट
 की

 चर्चा
 इसलिए  स्वीकार  की

 गई  थी  कि  इस  विषय  प  काफी  TTT q प पड़  सके

 '.  सभापति  भहोठेय  मापने  जो  प्रश्न  उसका  जवाब  gt  दिया ।  -
 थ्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री :  आपने  प्रश्न  का  ठीक-ठीक

 उतरेगी  दिया
 ||

 सभापति  महोदय  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया है

 |
 क

 म  सदस्य  की  गिरफ्तारी  अर  रिहाई

 सभापति  महोदय  मुझे  सदन  को  सुचित  करना  है
 कि

 अध्यक्ष को  पुलिस  नई

 eect  नई  दिल्‍ली  के  दिनांक  23  1981  के  निम्नलि  खित
 आशय  के  संदेश  प्राप्त

 हुए  हैं  —  s  ee  |

 be

 मूल  मापकों  सादर  सुचित  करना  है  कि  अपनी  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  मैंने

 7a
 घर  मुलतान  fag,  लोक  सभा  सदस्य  जिन्होंने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  144

 _  के  अर्न्तगत  लागू  निषेधाज्ञा  का  अपने  दल  के  ary  22  काय  कर्ताओं  के  साथ  रफी

 art  चौराहे  पर  लगभग  2.30  म०  प०  स्वेच्छापूर्वक  उल्लंघन  भारतीय  दण्ड

 संहिता  कट्टे  घारा  188  के  अंतगर्त  पुलिस  संसद्‌  नई  दिल्‍ली  के  मामला  प्रथम

 कूचना  रपट  संख्या  659  दिनांक  23-12-81  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किए  जाने का
 .  श्रध्दा  देना  अपना  कत्तव्य  समझा  ।  उन्हें  क्षेत्री  जुडिशियल  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  पेश  कियां

 जा  रहा है  ।

 थ  कृपया  इस  कार्यालय  का  दिनांक  23-12-81  का  पत्र  जिसके  '  द्वारा  आपको

 .  सुचित  किया  गया  था  कि  चौधरी  मुलतान  fag,  लोक  सभा  सदस्य  को  पुलिस  सकता

 नई  दिल्‍ली  मामला  प्रम  सुचना  रपट  संख्या  659  दिनांक  23-12-81  के  संबंध  में

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  188  के  अंतगर्त  गिरफ्तार  किया  गया  था

 उक्त  संसद  सदस्य  को  उनके  दल  के  अन्य  कार्यकर्ताओं  .  के  साथ  मेट्रोपोलिटन
 पटियाला  नई  के  न्यायालय  में  15.45  बजे  पेश  किया  गया  |

 न्यायालय  ने  उनकी  तथा  लोक  सभा  के  सदस्य  की  भर्त्सना  की  और  उन्हें  रिहा  कर  feat
 के  लिए  स्थगित

 5.51  म०  Go अब  सभा  की  बैठक  कल  11  Fo  पु०  पर  पुनः  समवेत  होने  ग  स  Be

 ot  hee

 94  fzarav.  1981  2 ao
 सल्लम

 ay  aint  1903
 के  11

 प्रचार
 लोक सभा  गुरुब  *  हैं  =

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  ।

 —_—  ee
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